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जब मनुष्य में स्वार्थ, पञ्चता ग्रोर तामस की वृत्ति बढ़ी, एक प्राणी दूसरे पर 

श्रश्वाचार करने लगा, सत्रल ने निबल की उपेक्षा करके उसकी इच्छाओं को दबाने का 

प्रयत्न किया; उसी समय समाज में इसके प्रतिकार की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, 

श्रत्याचारी के प्रति घृणा, असहाय के प्रति सद्दानुमृत ने ही इस भावना को जन्म दिया | 

सहानुभृति न्याय की भिखारिणी बन बैठी, घृणास्पद ग्रन्यायी वन कर समाज की Aa 

के सामने खटकने लगा। सुसंगठित हाथों ने इसकी प्रतिक्रिया सोची, इसी का 

नाम हुआ “कानून? और प्रतिक्रिया के फल्नस्वरूप जो सिद्धि प्राप्त हुई, उसका नाम 
हुआ “न्याय! | 

कानन साधन है, न्याय साध्य; कानून परिधि हैं, न्याय उसका केन्द्र;कानून कामना 

है, न्याय उस कामना की अन्तिम सिद्धि; कानून सत्य और असत्य के परख की कसौटी दै, 

न्याय उसके बाद की अनुभूति; कानून में निर्देशन और उसके उल्लंघन में दंड की 

व्यवस्था है, न्याय में शान्ति, श्रात्मतृप्ति ओर स्थिति-प्रज्ञता है। same के विवेचन 

» का क्रियात्मक ढंग कानून है। सत्यान्वेषण की क्रिया का रूप कानून है और उसकी 

उपलब्धि न्याय; अन्वेषण का नाम है न्यायकर्ता, न्यायाधीश या जज | यदि भ्रन्वेषक ने 

» 0” ७ निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया किंतु उसे सत्यान्वेषण में सफलता न ग्राप्त हुई, तो वह 

० न्याय न कर सका, भले ही उसने कानून का परिपालन किया हो । प्राचीन काल से लेकर 

आज तक न्याय को विविध प्रणालियाँ रही विविध देशों में श्रपने-श्रपने ढंग से न्याय 

करने की अनेक पद्धतियाँ थीं, यथा अपराधी को कुएं में डाल देना, सर्प-बरिच्छू से कटवाना, 

हाथ-पेर काठ लेना, विकृत रूप में नगर के चारो ओर उसका प्रदर्शन, सभा के बीच 

हिंसक ga कटवाने की व्यवस्था, भूमि में गाड कर शिकारी कुत्तों से नोचवा डालना 

आदि | मनुस्मृति में मनु जी के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने जाति-गुण के घमंड से 

पति को छोड़ अन्य व्यक्ति के साथु व्यभिचार करे तो उसे स्त्री और पुरुषों के सामने 
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कुत्तों से कटवा कर मार डालने की व्यवस्था है | इसी प्रकार ग्रपनी स्त्री को छोड़ क 
जो परस्त्री या वेश्यागमन करे, उस पापी को लोहे की पलंग पर, जिसे अग्नि से तपा कर 
लाल कर लिया जाय, सुला कर बहुत पुरुषों के संमुख भस्म कर देने का ग्रादेश दिया 
दाया हे । यूनान, wea, रोम इत्यादि देशों में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे । प्राचीन काल 
में न्यायकर्ता को,ग्रत्यधिक स्वतंत्रता.थी पर आज न्यायकर्तता कानून की धाराओं तथा 
विधि दृशंतों की श्रवहेलना नहीं कर सकता | निर्धारित मार्ग की उपेक्षा करके एक 


oft भी नहीं जा सकता | गवाहों के बयान उसके लिये बाळू पर पडे हुए महापुरुषों के 


पदचिह्न हैं जिनके सहारे अभीष्ट स्थान तक पहुँचना है । 'शरर्जीदावा? are 'बयान-तहरीरी 
किनारे के वृक्ष हैं, 'तनकोह' माग के प्रदीप हैं, “AML बनदेव ओर बनदेवियों की 
भाँति भ्रम में पड़ने पर सच्चे मार्ग का आमास कराती हैं, वकील उस वन-प्रदेश के 
सिद्ध तपस्वी हैं जो समय-समय पर माग प्रदर्शन करते रहते हैं। न्यायकर्ता स्वेच्छा से 
अपना मार्ग नहीं निर्धारित कर सकता, यहीं कानून ओर न्याय की मुठभेड़ है; श्राज का 
न्याय कानूनी न्याय है और उसी पर घ्रबलांत्रित है। श्राज के न्याय का मुख्य ध्येय है कि 
सैकड़ों अपराधी भले ही दंडित न हो सकें, पर एक भी निर्दोष व्यक्ति दंडभोगी न बने | 
प्राचीन काल में ऐसी बात न थी | प्राचीन काल में ग्रपराधी को दंड मिलना 
उतना ही श्रावश्यक समभा जाता था जितना निरपराधी का निर्दोष सिद्ध होना। 
मनुस्मृति में कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनमें साक्षी की भी आवश्यकता नहीं बतलाई गई है। 
उदाहरणार्थ बलात्कार, चोरी, व्यभिवार, कठोर वचन, दंडनिपात | इनमें साक्षी की 
श्रावश्यकता इस लिये नहीं है कि सत्र कायं गुप्त रूप से होते हे । पर आज साक्षी न होने 
से ऐसे अपराधी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं प्रमाणित हो सकता | उसी प्रकार मनुस्मृति में 
साक्षी के गुणों का भी विस्तारपूवक वणुन हे, साक्षी मे प्रत्यक्षद्शी और सुननेवाला भी 
संमिलित है, पर आज के न्याय मे प्रत्यक्ष साक्षी का ही स्थान है। उस समय साक्षी को 
साक्ष्य देने के पूव उसके धम ग्रार कतव्य को दीक्षा दी जाती थी । अपराधी को दंड- 
मिले तो उस समय न्याय का कोई AA ही नहीं समभा जाता था | ‘WOM दण्डयन्‌ 
राजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदण्ड्यन अयसो महदाप्नोति नरक चेवगच्छुति' | उसी प्रकार अपराधी 
के लिये कडे दंड की carer थी । जो रिश्वत ले उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाय, 
यह मनुस्मृति में आदेश हे; साथ ही साधारण पुरुष से राजा को सहत्तगुणा दंड दिया 
जाना चाहिये, राजपुरुषों को अत्यधिक दंड दिए जाने का आदेश है विशेष, वेद 
मनुस्मति के सत्तम-ग्रष्टय-नवमू श्रध्याय में, शुक्रनीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत 
के शांति पव में राज्य धम और ्रापद्‌ धर्म आदि पुस्तकों में इसका सविस्तर वर्णन है | 
“वयं प्रजापतेः प्रजाश्रभूस? यजुर्वेद का वचन हैं| प्राचीन काल में दंड और दया में 
केवल नाम का भेद समका जाता था । ग्रवराधी को दंड देना आज दया के ग्रर्थ में 
प्रयोग होने लगा पर अपराधी को दंड न मिले तो दया का सर्वनाश हो जायगा | 
ae जितना बुरा कम हो उसको उतना ही दंड मिले, इसी का नाम न्याय था। 
एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहखो धर्मात्मः पुरुषी को दुःख देना हे; इसी प्रकार 
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एक के छोड़ने में सहो को दुःख मिळे, तो इसे दया की संज्ञा नहीं दी जा सकती | 
डाकू को दण्ड देकर ही सहसो पर दया की जा सकती दै; और वास्तव में. डाकू को 
दण्ड देकर पाप से विरत करना उसके ऊपर भी दया करनी दै | मनुजी ने विवाद के 
Hore कारण बतलाये हँ Bl उनका विभिन्न प्रकार से निदान करके दण्ड-व्यवस्था का 
भी उन्होंने श्रादेश दिया दै । इस प्रकार प्राचीन काल की पद्धति और श्राज की पद्धति में 
बहुत-कुछ AA हे आज का न्याय-द्धति इंगलेण्ड की न्यायप्रणाली से मिलती-जुलती 
हे | ब्रिटिश शासन काल के समाप्त होने पर उस समय की न्याय-प्रद्धति 
अपना ली गयी | 

इस प्रसंग में यह कह देना ग्रप्रासंगिक न होगा कि भाषा का भी विधि प्रणाली 
के साथ श्रटूट सम्वन्ध है | यदि श्राज विलायत में हिन्दी भाषा में निर्णय दिये जाने लगें 
तो न्याय का उपहास होगा | उसी प्रकार रूस या दूसरे देशों में अपनी भाषा के 
माध्यम से निर्णय न देकर दूसरी भाषाओं में faqa दिये aa तो 
श्रसुविधा के साथ-साथ न्याव-पद्धति की श्रृंखला भी टूट जायेगी। इस समय 
भारत की जनसंख्या छुत्तीस करोड़ है । दिन्दी-मापा-माषियों की संख्या १५ करोड़ पचास 
लाख श्रर्थात्‌ ४३ प्रतिशत व्यक्ति हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हँ | ्रंग्रेजी भाषा के 
प्रयोग करनेवाला की संख्या एक करोड़ से श्रधिक नहीं दै । प्राचीन संस्कृति का उदूगम 
सक्त भाषा से gat हे । प्राचीन संस्कृति त्रिभिन्न खोतों से श्राकर भारत की श्रनेक 
प्रादेशिक भाषाओं में स्थान प्राप्त कर चुकी हे | AA St भाषा का इस प्राचीन संस्कृति से 
कहीं भी कोई संबंध या लगाव नहीं है, लेकन श्रा-चर्य हे कि शासक वर्ग की वह 
अंग्र जी भाषा, जो बलपूर्वक लादी गयी थी, श्राज स्वेच्छा से भी हम उसके स्मरण के प्रेमी 
बन वेठे हैं। इस अंग्रेजी भाषा का संसर्ग बहुत कम काल तक रहा हे । लेकिन इस 


wg काल में ही हमारा इससे इतना प्रगाढ मोह हो गया दै कि हम श्रपनी प्राचीन 


संस्कृति के खोताँ को प्रायः भूलते-से जा रहे हैं | 

आज उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा इनके ARTA “प्रायः 
सभी न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी भाष, में होते हैं। यही नहीं, विधि और 
विधान संबंधी प्रायः सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में हैं; हिंदू कानून मनुस्मृति पर 
अवलंबित हैं पर आज उसकी व्याख्या के लिए भी हमें अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तकों 
का आश्रय लेने के लिये वाध्य होना पड़ता दै । मनु की उक्तिर्यो को जानने के लिये भी 


sist के माध्यम से ही हमें सफलता मिल सकती हे। इस माषा ar बिना आश्रय 


लिये प्राचीन विधवि-वेताओं या बिचारको या भाष्यकारों का परिज्ञान नहीं हो सकता | 
इस ग्रंग्रेजो भाषा के कारण न्याय में अनेक उलभने हैं, साधारण व्यक्ति का तो कानून 
से कोई संपक ही नहीं हो पाता । न्याय की प्राचीन पद्धति से भी हमारी इसी के फलस्वरूप 
श्रनभिज्ञता हे । जनसाधरण को न्याय के विभिन्न कालों की परंपराओं या पद्धतियों का ज्ञान 
होना श्रसंभत्र-सा है; प्रचीन विविवेत्ताओं के विचार, उनकी पुस्तकों तथा तत्कालीन न्यायः 
पद्धति तथा आज की न्याय-पद्धति श्रोर आज की न्याव-प्रणाली के बीच अंग्रेजी दीवाल-सी 
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fe खड़ी है | अनेक काल, विभिन्न अवसर की सामाजिक मान्यतायें, आदर्श परंपरायें, विधि संबंधी 
विचार-धारायें मिलकर ही एक न्याय का रूप धारण करती हैं। मापा इन संपूण विचारों 
का सामाजिक दर्पण है जिसके द्वारा किसी काल का प्रतिबिंब, तत्कालीन सामाजिक 
प्रणाली का हमें बोध होता है । विचारों के श्रादान-प्रदान का भी मुख्य श्रोत भाषा ही हे | 
भाषा के समाप्त होने पर विभिन्न काल के विचारों की लड़ी टूट जायगी श्रोर इतिहास 
का तारतम्य भी नहीं रह पायेगा | यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा के प्रचलित होने पर 
संस्कृत भाषा में लिख गये ग्रंथों, विधि-वेत्ता्रों के विचारों एवं विधान की प्राचीन पुस्तकों 
से हमारा संबंध टूट गया | 

ma की न्याय-पद्धति में कहाँ त्रुटि है, इसमें कहाँ संशोधन, संवर्धन या 
्रामूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके लिये हम प्राचीन ग्रंथों से सहायता लेने में 
असमथ हो जाते हैं । हमें पाश्‍चात्य देशों की विधि प्रणाली पर ही निर्भर रहना पड़ता है | 
जनसाधारण के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हम नहीं कर पाते । उदाहरणार्थ ग्राज का 
साक्षी यदि प्राचीन साक्षी की विशेषताओं का मनन करे तो उसमें बहुत कुछ सुधार हो 
सकता है | उस समय के वातावरण ओर आज के वातावरण का सम्यकह्प से वेज्ञानिक 
MAAT करके हम समन्वय ओर सामंजस्य भी स्थापित कर सकते हैं | इस प्रकार न्याय के क्षेत्र में 
हमारा बहुत कुछ विकास होगा | श्राज 'ऐक्टों? (कानून) की भरमार होती जा रही है, पर 
अपराधों में न्यूनता नहीं आरा रही है । साक्षी का असत्य भाषण व्यवसार्य हो गया है । सत्य 
बात को कहने के लिये भद्र पुरुष न्यायालय में पग रखना हेय समझता है। यदि हम अतीत 
की ओर अग्रसर होकर तत्कालीन पद्धति पर बिचार करें तो इसमें पर्याप्त सहायता प्राप्त हो 
सकती दै, पर यह अंग्रेजी के माध्यम से होना. असंभव है.। 

इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर विधि पत्रिका को भारतकी राज्य तथा राष्ट्र 
भाषा हिंदी में प्रकाशित करने का निश्चय हुआ है। इस भाषा द्वारा वर्तमान को भूत 
से ओर दोनों के सामंजस्य से भविष्य की दिशा निर्धारित करने में हम समथ हो सकेंगे | 
शनेः शनेः संपूण विधि तथा विधान के ग्रंथों को हमने इस भाषा में प्रकाशित करने का 
निश्चय किया है | न्यायकर्ता, भ्रमिभाषक तथा संपूण जनता इससे लाभान्वित हों तथा 
अतीत की श्रनुभूति लेकर वर्तमान श्राचार-संहिता की बेदी पर बैठकर भविष्य का चित्र 
चित्रित कर सकें, जिसमें न्याय सत्रके लिए सहज ओर सुगम हो, यही इस पत्रिकाका , $ 
पुनीत उद्देश्य है | न ° 
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आशीवाद ओर शुभकामनाएं 
- fafa पत्रिका! ( ‘fafa daz का परिवर्तित नाम ) की सफलता के लिये- 
भारत ओर बाहर के विख्यात महानुमावों के जो ga आशीर्वाद और संदेश ag 
हुए हें, वे निम्नलिखित ह ; 
(> ~ “हळ 
राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 


२७ सितम्बर, १६५६ | 


नागरी प्रवा रिणी समा कै तत्वावधान में “विधि संवाद * 
के प्रकाशन का मैं स्वागत करता हूं । यह पत्रिका विधि Acar 
काढ्न कै क्षेत्र में हिन्दी पत्रा रिता का मार्ग-दर्शन कर सीगी 
देसी मुफ़ आशा है । आधुनिक जगत थे विधि समाचार संग्रह, 
उनका सम्पादन तथा प्रकाशन पक्रादिता का एक आवश्यक अंग 
है। नागरी प्रवादरिणी समा पालि बिक शब्दा कै 

ins प्रामाणिक अनुवाद STU इस दिशा भं बहुत उपयोगी कार्थ कर 
सकती हे । म “विधि संवाद की सफलता की काममा 
करता हूं और इस अवसर पर पत्रिका के प्रणातात्री कौ अपनी 
धुम कामनाये मेजता हूं । 


र gi e 


० उपराष्ट्रपति डाक्टर एस० राधाकृष्णन्‌-- 
2 £६..,मै आपके पत्र विधि संवाद” की सफलता के लिए “अपनी gu कामनाए 
AG करता हूँ ।? 
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श्री अनंत शयनम्‌ अयंगर, अध्यक्ष, लोक सभा-- 

“मैं श्रापको “भारतीय विधि संवाद? नामक हिन्दी ला-रिपोटर प्रकाशित करने के 
द्यायोजन पर बधाई देता हूँ | इस पत्रिका से एक चिर श्रभाव की पूर्ति होगी श्रौर यह 
पत्रिका न्यायालयों में राष्ट्रभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी । इसकी 
सफलता के लिये मेरी शुम कामनाएं आपके साथ हैं ।” 


Ss 6 R 3 A 
केंद्रीय गृह-मंत्री पं? गोविंद aga पंत-- 


““श्रापका २५ अगस्त का पत्र श्री पंतजी को प्राप्त हुआ | धन्यवाद्‌ | उन्हें प्रसन्नता 
है कि नागरीप्रचारिणी सभा “विधि संवाद? नामक एक पत्रिका प्रकाशित करने जा रही 
है । श्री पंतजी इस अवसर पर पत्रिका की सफलता के लिए अपनी झुभकामनाए' एवं 
शुभाशीर्वाद भेजते हैं ।?--निजी सचिव 

केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री डा? कैलास नाथ काटजू - 

“प्रतिरक्षा मंत्री? ने विधिसंवाद के प्रकाशन के पूर्व mad शुभ कामनाए संप्रेषित 
करने की इच्छा व्यक्त की हे?--निजी सचिव 
श्री प० वारान्निक्रोव, हिंदी अध्यापक, लेनिनग्र।ड विश्वविद्यालय, रूस -- 

“भारतीय विधि संवाद की सफलता की कामनाए करता हूँ 1” 
केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना आजादू-- 

“आपका २२ अगस्त, १६५६ का पत्र मौलाना साहब को प्राप्त हो गया है| 
उनके आदेशानुसार में आपको लिख रहा हूँ | उनका मत है कि शुभ संदेश शुभ कार्य के 
अंतगत ही निहित है और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संदेश की आवश्यकता नहीं ।-- 
निजी सचिव 
केंद्रीय उपशिक्षा मंत्री श्री काळूलाल श्रीमाली - 

“ay प्रसन्नता है कि नागरीप्रचारिणी सभा काशी? “विधि संवाद? प्रकाशित करने जा 


रही है | मुझे विश्वास है कि यह एक सच्ची आवश्यकता की पूर्ति करेगी । मेरी कामना है 


कि इस नव व्यवसाय को पूर्ण सफलता मिले ।”? 
श्री कुंजीलाल दुबे अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा-- 

“ग्रापके पत्र क्रमांक १०१६।३४, दिनांक ४ सितम्बर १६५६ के लिये श्रनेक 
|” | 

नागरीप्रचारिणी “सभा काशी ने हिंदी साहित्याकाश में सदैव सूर्य के समान 
HU प्रकाश फेलाया है। ऐसी सभा द्वारा “विधि संवाद? नामक हिंदी ला रिपोर्टर का 
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आशीर्वाद और शुभ कामना [ विधि पत्रिका १६५६ j ७ 
आयोजन अत्यंत सामयिक तथा स्तुत्य दै | नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी में max wat 
की रचनाओं की जो उज्ज्वल परंपरा डाली है उसकी शर'खला में उक्त पत्रिका उच्च स्तरू 
की रहेगी यह मेरी निश्चित धारणा दे | हिंदी को राष्ट्रमापा का गौरव प्राप्त कराने की 
दिशा में. ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन वास्तव में हिंदी जगत तथा राष्ट्र की महान सेवा 
करना है जिसकी पूर्ति कर नागरी4चारिणी समा ने AIÀ उज्ज्वल इतिद्रास में एक सर्खिम 
पृष्ठ ओर जोड़ दिया है | इसके लिये सारा feet जगत सभा का चिरऋणी रहेगा | em 
में हार्दिक कामना करता हूँ कि “विधि संवाद? को श्राशातीत सफलता, यश तथा 
प्रचार-प्रियता प्राप्त हो ।? 
श्री रंगनाथ दिवाकर, राज्यपाल, विहार - 
“पढ़कर बहुत श्रानंद हुआ कि श्राप भारतीय विधि संवाद प्रकाशित करने जा रहे हो | 
aia नवोदित स्वाधीन भारत में हर तरह के परंतु उच्च दर्ज के साहित्य की 
आवश्यकता है | 
राजकीय स्वातंत्रय के साथ-ही-प्ताथ सांस्कृतिक ग्रोर श्रार्थिक स्वाधीनता जरूरी है, 


A 20 


हृ निःसंदेह हे |” 
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‘~ ७ ७ 
श्री चंद्रश्वर प्रसाद नारायणसिंह, राज्यपाल, पं जाव 
“मुझे यह जान कर ET हुआ कि नागरीप्रचारिणी समा काशी “विधि संवाद? नामक 
पत्रिका शीघ्र ही प्रकाशित कर रही हे । इस ग्रवसर पर मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं 1” 


श्री थिरुमल राव, उपराज्यपाल, बिन्ध्य प्रदेश - 

“मुझे आपके प्रकाशित होने वाले “विधि संवाद” नामक ला रिपोटर श्रेणी की 
पत्रिका के लिये उपराज्यपाल महोदय की झुभ कामनाए' संप्रेपित करने का श्रादेश 
हुआ है ।??—निजी सचिव 
श्री कमलाकांत वर्मा, भूतपूव मुख्य न्यायाधीश, प्रयाग उच्च न्यायालय 

“यह जानकर बड़ी भ्रसन्नता हुई कि नागरीप्रचारिणी सभा “विधि संवाद? नामक 
ला रिपोटर श्रेणी की पत्रिका निकालने जा रही है । यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की पत्रिका 
की बड़ी आवश्यकता है ओर इसे आरंभ करने का यह उपयुक्त समय भी है। साथ ही 
इसमें मी संदेह नहीं कि सभा द्वारा प्रकाशित पत्रिका उच्च श्रेणी की होगी | इस श्रभिनंद- 
° नीय प्रयास के उज्ज्वल भविष्य के लिए कृपया मेरी हार्दिक शुभ कामनाए, स्वीकार करें |? 

श्री बलराम उपाध्याय, न्यायाधीश, प्रयाग उच्च न्यायालय -- - 
“भारतीय विधि संवाद के प्रकाशन से हमारी राष्ट्र भाषा एक नये क्षेत्र में पदापंण 
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करेगी । हं का विषय है कि सभा को इस कार्य के आरंभ करने का श्रेय प्राप्त होगा | 
काम बहुत AMAT AN आवश्यक हं पर सरल नहा ह | सुक्त ।वशखास ह कि आप संवाद 
के राष्ट्र भापा, सभा तथा इस गहन विषय क सवथा योग्य बनाने का सफल उद्योग करेंगे |? 


श्री कन्हैयालाल मिश्र, महाधिवक्ता ( ऐडवोकेट-जनरल ), उत्तर प्रदेश -- 
* “हिंदी के भविष्य के लिये यह आवश्यक हे कि उच्च न्यायालयों के लिये निणुर्योका 


“हिंदी अनुवाद निकला करे, at तो सभी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान में हिंदी 


हीं ग्रा सकी है, परंतु वह समय शीघ्र ही आयेगा जत्र ऐसा हो सकेगा, और सारे कार्य 
हिंदी में होने लगेंगे तत्र यह आवश्यक हो जायगा कि निणय हिंदी में लोगों को सुलभ 
रहे । नागरीप्रचारिणी सभा का यह प्रयास सराहनीय है तथा मेरी हार्दिक इच्छा हे कि 
इसमें आपको सफलता मिले ।? 
श्री गोपालचंद्रसिंद, विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय -- 

“विधि संवाद? प्रकाशन की योजना का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई । इस 
मय इस प्रकार के एक रिपोटर की श्रत्यंत आवश्यकता थी । इसके प्रकाशन से अनेक 
विधिक पारिभाप्रिक शब्द हिंदी कलेवर में हमारे सामने. आयेंगे ओर हिंदी में न्यायालय 
सम्बन्धी काय करने एवं निशुय-पत्र आदि लिखने में सहायता मिलेगी तथा लोगों के 
मस्तिष्क से यह भ्रम दूर हो जायया कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्शाय- 
पत्र हिंदी में हो ही नहीं सकते । कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे ढंग से होना 
चाहिए | आशा है, आप अपने कार्य में सफल होंगे |” 
श्री भगवती शरणसिंह, सूचना संचालक, उत्तर प्रदेशीय सरकार लड 

“मैं ग्रापको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विधि संवाद? के प्रकाशन का समा 
चार सुनकर मुझे जो प्रसन्नता हुई है वह मैं ही जानता हूँ । हिंदी को सब प्रकार से संपन्न 
करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो श्राप लोगों ने उठाया है | यों तो हिंदी के 
विविध ait एवं उपांग हैं जिनको सुदृढ़ तथा सुष्ठु बनाना हम सब लोगों का कर्तव्य है 
लेक्रिन (विधि संवाद? का आयोजन बड़ा महत्व रखता है । में इसकी द्ञावश्यकता को तो 
बहुत दिनों से अनुभव कर रहा था | इसके प्रकाशन से न्यायालयों में वकीलों को हिन्दी में 
बहस करने में जो मदद मिलेगी, वह स्पर है । साधारण पढे-लिखे नागरिकों को भी उससे 
काफी लाभ होगा ओर उनसे संत्रन्थित बातों में उसका स्वयं योगदान होगा। मैं इस «» 
k की सफलता हृद्य से चाहता हूँ |” > र 


A 
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fafa पत्रिका १६५६ 
महत्वपूर्ण केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम 


_रा० Ho सं० १ 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १६५६ DR 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १३५६ ) 
( काशी या वाराणसी चिरकाल से dena विद्या का केंद्र रही हैं। यहाँ राजकीय 


संस्कृत कालेज का भी प्राचीन गोरवपूण इतिहास है तथा इसके अध्यापकों और छात्रों का 
भारत में सर्वत्र आदर होता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का जो 
रूप प्रदान किया है, इसके लिए समस्त भारत उसका आभारी है। इस कालेज का 
अखिल भारतीय महत्व होने के कारण हम यहाँ एतत्संबंधी वाराणुसेय संस्कृत विश्वविद्या- 
लय अधिनियम, १६५६ प्रकाशित कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने गत ११ in 
५६ को इस पर स्वीकृति. प्रदान की तथा इसे गत १५ सितंबर ५६ को उत्तर प्रदेशीय 
सरकारी गजट के असाधारण श्रक में प्रकाशित किया गया है--संपादक | ) 

वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने 

का अधिनियम 

* ° वाराणशी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करना और 
उसमें ऐसे कृत्यां को निहित करना श्रावश्यक है, जिनका निवहन संप्रति गवर्नमेंट संस्कृत 
कालेज, सरस्वती भवन पुस्तकालय तथा संस्कृत शिक्षा के राजकीय ate ( State 
Board of Sansakrit Education ) द्वारा किया जाता है; 

maga भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता है;-- 


१--संक्षिप्त शीषेनाम तथा प्रारंभ-- 

( १ ) यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विद्यालय अधिनियम १९५६ कहलायेगा | 
( २ ) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में 
Rafi द्वारा एतदर्थ निश्चित करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न sa के लिये विभिन्न 
दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं । ; - 3 
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R अधिनियम ]. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रधि० z 
4 
+ २२ परिभाषाएँ-- वळ: ( 
विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में-- वि 
(क) “संबद्ध महाविद्यालय” ( affiliated college) से तात्यय॑ किसी 
« ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम के उपबंध के ada ओर उनके श्रनुसार विश्वविद्यालय वि 
_ से संबद्ध (affiliated ) हो; > i 
धा हु DR an a 
( ख\) “छात्रावास? ( Hostel ) से तात्यय विश्वविद्यालय aan इस अधिनियभ 
तथा परनियमों ( Statutes ) के उपबंधों के अनुसार संघारित ( Maintained ) A 
feat संबद्ध महाविद्यालय के.विद्यार्थियो के' लिये रहने के किसी स्थान से है; है 
(at) बंधक! (Management) से aaa उस प्रबंध “समिति aaa é 
“अन्य संस्था से है जिसे किसी:संवद्ध महाविद्यालय ्रथवा feet छात्रावास के कार्य'का 
प्रबंध सौपा गया ( Charged with ) हो; वि 
(a) far का तात्पर्यं इस ग्रधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमो 
(Statutes) द्वारा नियत से है; - ज 
/( ङ ) आचार्यं (Principal ) से तात्पर्य किसी संबद्ध महाविद्यालय के अध्यक्ष से 
( Head )'से है; [ 
(च) ‘afta’ (Recognized) “से उसकी amas पदावलियौ 
( Cognate expressions ) संहित, तात्पर्य इस अधिनियम, परिनियमों तथा AA- : 
zal (Act, statutes and.ordinances) के उपबंधो के agan ग्रभिज्ञात ति 
से; है; > 
।( छु) पंजीकृत स्नातक! ( Registered Graduate) से तासं किसी ऐसे .> तः 
व्यक्ति से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अनुसार इस रूप ited वा 
(Registered ) ext हो; हँ. सं 
i ( ज ) परिनियर्मो, ग्रध्यादेशो ग्रौर विनियमो (Statutes. ordinances — : 
and Regulations ) से तालयं विश्वविद्यालय के .ता्कालिक प्रचलित क्रमशः g 
परिनियमों, अध्यादेशों और ,बिनियमो (Statutes, «ordinances and शर 
Regulations) से है; [ l या 


(on) “विश्वविद्यालयका 'छान्न? से तासयं किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उपीधि j 
. € Degree ), उपाख्या ( Diploma ) अथवा शिक्षा संबधी ma विशिष्टता B 
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वाराणतेय संस्कृत विश्वविद्यालय: त्रधि० [ विधि पत्रिका १९५६ l EN 


(Academic distinction ) प्राप्त करने लिये किसी पाठयक्रम के err 
विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ हो; j 

(a) अध्यापक! ( Teacher ) से ताल किसी. ऐसे व्यक्ति से. है जो विश्व- 
बिद्यालय को किसी उपाधि के लिये शिक्षण देने अथवा- श्रनुसंघान-कार्या ( Research) 
के संचालन ग्रथवा निर्देशन (Conducting or Supervising), के लिये. विश्वविद्या- 
लव अथवा किपी dag महाविद्यालय, द्वारा नियोजित. ( Employed ). किया गया हो/-«> 
ग्रथ गा किती ऐसे-व्यक्ति से है जो इस रूप में नियोजित तो न हर्रा ददो किन्तु विश्वविद्यालय 
की परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिये-ग्रम्यर्थियों ( Candidates ) को तैयार तथा: 
प्रस्तुत ( Preparing and presenting ) करने के लिये विश्वविद्यालय, द्वारा. 
अभिन्नात ( Recognized ) हो; 

(z) “विश्वविद्यालय का अध्यापक” से तासर्य किसी ऐसे अध्यापक से 2 जो 
विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हों और जिते विश्वविद्यालय से वेतन मिलता हो; 

(ठ ) “ag महाविद्यालय का श्रध्यापक” से तात्य किसी ऐसे ग्रध्यापक से है 
जो feet dag महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो' aie जिसे उस महाविद्यालय 
से वेतन मिलता हो; ओर 

( ड ) विश्वविद्यालय? tact इस अधिनियम के ofa स्थाषित,वाराणनेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय से है | 
३--विश्वविद्यालय-- 

० (१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति; प्रतिकुलपक्ति तथा उमप्रकुलपति site 
ब्रिश्वविद्यालय/ की शिश्रपरिषदु, कार्यकारिणी परिषद्‌ तथा fakes के प्रथम. सदस्यगण 
ओर ऐसे aaa व्यक्ति, जो ततूपश्चात्‌ ऐसे पदाधिकारी ञ्रथवा सदस्य बनें, उस समयः 
तक के लिये जत्र तक्र कि वे उक्त पद पर अथवा सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (1121609 ) 
वाराणपे संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था (body Corporate ) 
संघटित किये जाते हैं | 
2 (2) विश्वविद्यालय का शाश्‍वत उत्तराधिकार ( perpetual Succession ) 

होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगीं और इसी नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा 
और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा | 

४--ऐसे प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जिनकी इस अधिनियम द्वारा ग्रथवा उसके 
अधीन व्यव॒त्था की जायः विश्वविद्यालय के अधिकार निम्नलिखित होगे; ग्रथात्‌ -- 
( १) संस्कृत, पाली; प्राकृतः विद्या तथा अन्य संबद्ध विषयों में उपाधियाँ उपा- 
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v: - श्रधिनियम ] ma संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रधि० 


AY 


eee’ ( diplomas ) तथा शिक्षा 'सबंधी अन्य विशिष्टताए स्थापित करना 
( institute ); 

(२) उनके लिये शिक्षण की व्यवस्था करना तथा परीक्षाये श्रायोजित_ करना 
तथा ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, उपाख्यायें ओर विशिष्टतायें .दान करना जो नियत 


प्रतिबंधों को पूरा करते हों; 
= (३) उपधारा (१) में निर्दिष्ट wart से भिन्न ऐसी परीक्षायें स्थापित करना 
(institute ), जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे ओर उन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम f 
निर्धारित करना, उनका श्रयाजन करना तथा उनके परीक्षा-फल के आधार पर प्रमाण-पत्र s 
( Certificate ) देना; ere 


(४) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से स्वीकृत ( approved ) व्यक्तियों को 


सम्मान्य उपाधियों श्रथवा अन्य विशिष्टताएँ ( holorary degrees or other i 
distinction ) प्रदान करना; A 
प 
(५ ) दान अथवा न्यास (gift or trust) के रूप में प्राप्त ऐसी संपत्ति अथवा 
निधियाँ ग्रहण करना जो उसे दी जायँ, तथा दान अथवा न्यास की शर्तों के अनुसार उन 
पर कब्जा रखना, उनका प्रयोग करना तथा उनका हिसोब-किताव रखना ( hold, use 
and keep account of ); : 
( ६ ) ऐसे झुल्को ( fees ) की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना, जो इस ग्रधि- 
नियम द्वारा man इसके ग्रधीन नियत किये जाये; nok - ६ 
( ७ ) सरस्वती भवन पुस्तकालय ( Saraswati Bhavan Library ) का 
संघारण; ( 
(८) संस्कृत तथा संबद्ध विषयों की ग्रंथसूची (bibliograph of í 
literature ) रखना तथा agina संबंधी fiq (research papers) ” हम कनी! 
प्रकाशित करना; —_ - 
( ९ ) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अ्रधीन नियत रीति से विश्वविद्यालय द्वारा. द 
अपेक्षित अध्यापन पर्दो (teaching posts ) का स्थापित करना ( institute ) तथा. र 
l इन पदों पर नियुक्तियाँ करना; 2 जी “दृ 
( १० ) इस ,श्रधिनियम, परिनियमों और अ्रध्यादेशो के उपबंधों के अनुसरि | E 


परिषद्‌ बृत्तियाँ (fellowships), छात्रवृत्तियाँ (scholarships ), निर्धनः 
CC-0. in Public Domain. ७००७ Kangri Collection, Haridwar 


= 


AV 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय afro [विधि पत्रिका १९५६ ५ 


छात्रवृत्तिवा ( bursaries ), पुरस्कार ( prizes ) तथा पदक ( medals ) स्थापित 
करना श्रौर प्रदान करना; रै 
- (११ ) विश्वविद्यालय के छात्रों के रहने के लिये छात्रावासा का संधारण तथा 
विश्वविद्यालय ओर संबद्ध महाविद्यालयों के रहने के लिये ऐसे छात्रावासों को श्रमिज्ञात॒ 
( recognize ) करना, जो विश्व विद्यालय द्वारा संधारित न हों; j 
( १२ ) श्रन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से सहयोग करना 
जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे तथा aa समस्त ऐसी बातों और कार्यों का करना 
जो विश्वविद्यालयों को श्रम्रसर करने के प्रयोजन से ग्रपेक्षित हों । 
५--संस्थाओं को संबद्ध करना-- 
विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र ( territory ) में स्थित संस्थाओं 
को संत्रद्ध (affiliate) कर सकता है ओर ऐसे राज्य क्षेत्र के श्रथवा विदेश के श्रध्यापकों 
को ्रमिज्ञात (recognize) कर सकता हे तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी 
परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति दे सकता है 
किंतु प्रतिबंध यह है कि विश्वविद्यालय -- 
(क ) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था at dag नहीं करेगा, श्रथवा 
( ख ) भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा संघारित किमी श्रध्यापक 
को श्रमिञ्चात न करेगा, 
जत्र तक कि संत्रद्ध सरकार एतदथ संस्तुति न करे | 
` ६-पाठ्यक्रम— 
विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाख्य,श्रों तथा प्रमाणपत्रों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम 
( Courses of study) अध्यादेशों और विनियर्मों ( ragulations ) द्वारा 
नियत किये जायँगे । 
७--निरीक्षण — 
> ( १ ) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति अथवा किन्ही व्यक्तियों द्वारा जैसा वह आदेश 
दे, विश्वविद्यालय और उसके मवनों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों (museums ), वेधशा- 
azt ( observatories ) इत्यादि का तथा विश्वविद्यालयों द्वारा श्रायोजित ञ्रथवा 
° कृत ( Conducted or done ) परीक्षाओं, अध्यापन कार्या तथा AA कार्यों का भी 
निरीक्षण (Inspection) करा संकती है और साथ ही विश्वविद्यालय से संबंधित 
किसी विषय में उसी प्रकार जाँच ( inquiry ) करा सकती है। $ 
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६, अधिनियमः] वाराणसेयः संस्कृत विश्वविद्यालयः अधि० 
° (२.)/राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय. को अप्रने इस आशय की 
सूचना देगी.कि वह निरीक्षण अथवा जाँच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय 
को अपना: एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रधिकार होगा जिसे उक्त निरीक्षण 
WAI जच के समय उपस्थित रहने तथा पक्ष उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त. होगा. |: 


(२ ) राज्य सरकार शिष्ट परिपद्‌ तथा कार्यकारिणी' परिषद्‌ को ऐसे निरीक्षण 


<) 7 ~ ha A x 5 ` ~ 
अथवा जाँच के. परिणामों के' विषय: में अपने विचार झापित' करेगी ओर प्रतिवेदन 


(report) पर शिट परिषद्‌ तथा कार्यकारिणी परिषद्‌ का मत जानः लेने के पश्चात्‌ 
विश्वविद्याय को ऐसी कार्यवाही के संबंध में परामर्श देगी जो की जानी चाहिए | 

(४) ऐसी अवधि के भीतर, जिते राज्य सरकार निश्चित करे, कार्यकारिणी 
परिषद्‌ राज्य सरकार को; की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही के 
संबंध में, प्रतिवेदन देगी र प्रतिवेदन में उन विचारों ( Views) का मी उल्लेख 
करेगी जिन्हें प्रतिवेदन के संबंध में शिष्ट परिषद्‌ व्यक्त करना चाहे | 

(५ ) यदि विश्वविद्यालय प्राविकारीगण, उचित ग्रवघि के भीतर,. राज्य. सरकार 
के संतोपानुसार कार्यवाही नहीं करते तो ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय 
के प्राधिकारीगण दें, विचार करने के पश्चात्‌ वह ऐसे आदेश जारी फर सकती है जिन्हे 
वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण ऐसे श्रादेशों का पालन करने के 
लिये वाध्य होंगे | 


८--संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण — T 


( ६.) राज्यसरकार) स्वतः अथवा कार्यकारिणी परिषद्‌ कीः संस्तुतिः से; ऐसे व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध महाविद्यालय, उसके भवन; ^ 
पुस्तकालय ग्रथवा छात्रावास ओर उस महाविद्यालय द्वारा किये जानेवाले ग्रध्यापनःकार्य 
का निरीक्षण और महाविद्यालय से संबंधित किसी विषय में भी जच कराः सकती दै ।' 
राज्य-स (कार प्रत्येक्र दशा में विश्वविद्यालय तथा. संबद्ध -महाविद्यालय/को अपने इस * 
श्राशय की सूचना देगी कि वह निरीक्षण श्रथवा जाँच कराना: चाहती हैः। ऐसा, होने पर 
विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्‌ और महाविद्यालय के. प्रत्रंधक को अपना एकः | 
एक-प्रतिनिधि नियुक्त. करने का: ग्रधिकार होगा; और उन, प्रतिनिधित्रों को उक्त निरीचषणः ˆ | 
श्रथवा- जाँच के.स-य उरस्थित रहते ओर अपना: पक्ष उपस्थित; करने- (to be present 
and be heard ) का: ग्रधिकार प्राप्त होगा | यदिः राज्य सरकार आदेश दे तो विजा 


ह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+, 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri « 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अ्रधि० [ विधि पत्रिका १६५६ 6 
विद्यालय का भी प्रतिनिधि उन व्यक्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है जो निरक्षण 


श्रथवा जाच करने के लिये नियुक्त किये गये हों । 5 

(२) ऐस निरीक्षण या जाँच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबंधक (manage- 
ment) को ज्ञापित (Communicate) कर सकती 2 श्रौर उसे परामर्श दे 
सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय | 

(३) यदि प्रबंधक ( management) उचित समय के भीतर राज्य सरकारी 
के संतोषानुसार कार्य नहीं करते तो राज्य सरकार प्रबंधक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या 
श्रभ्यावेदन ( representation) पर विचार करके, ऐसे निर्देश दे सकती 2, जिन्हे 
वह उचित समझे और प्रबंधक तुरंत ही ऐसे निर्देशों का पालन करेगा | 


~ A 


—विइत्रविद्यालय के पदाधिकारी — 


A 


“विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित zt: — 

( १ ) कुलपति ( Chancellor ) 

( २ )/'प्रति-कुलपति (Pro chancellor ) 

-( ३ ) उपकुलपति (‘Vice-chancellor ) 

(४) amea Treasurer’) 

(५ ) प्रस्तोता ( Registrar ) 

(5६ ) ग्रंथाध्यक्ष (‘Librarian ) 

( ७) छात्र संरक्षक: ( Dean of student welfare ) 
:( ८ ) ऐसे श्रन्य पदाधिक्रारी जो परिनियमो are विश्वविद्यालय -के पदाधिकारी 
"घोषितः किये जाय ।| 

१०--कुलपति-- 

( १) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कुलपति होंगे । 

!( २) कुलपति, अपने पद के कारण,/विश्वविद्यालग्र के अध्यक्ष ( Head) तथा 
शिष्ट परिषद्‌ के सभापति ( President’) होंगे ऽर वे उपस्थित रहने पर, fos परिषद 
के अधिवेशनों तथा बिश्वविद्यालय के.किसी भी दीक्षांत समारोह ( Convocation ) 
का सभापत्तित्व करेंगे | 


> (2) कुलपति को ऐसे wa अधिकार प्राप्त होंगे, जो इस अधिनियम ar 
'परिनियमों- द्वारा उन्हें।दियेजायँ। ˆ 
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z अधिनियम ] वाराणुसेय संस्कृत विश्वविद्यालय afro 


११०-प्रति कुलपति -- 

(१) बनारस के महाराजा विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम आजी- 
वन प्रतिकुलपति होंगे । कुलपति राज्य सरकार से परामश करने के पश्चात्‌ द्वितीय तथा 
ड़सके बाद के प्रतिकुलपति नियुक्त करेंगे तथा वे ऐसे कार्यकाल के लिये पदासीन होंगे 
जिसे कुलपति प्रत्येक दशा में अवधारित करें | 

“~~ (२) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति शिष्ट परिषद की बैठक में तथा 
विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे | 

(२) उनके अन्य ऐसे अधिकार होंगे जो उन्हें इस ग्रधिनियम या परिनियमों 
द्वारा या उनके अधीन प्रदान किये जायँ | 
१२-- उपकुलपति-- 

(१ ) उपकुलपति, कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा 
जिनके नाम उपधारा (२) में उद्दिष्ट समिति द्वारा किये जायँ-- 

किन्तु प्रतिबंध यह है कि कुलपति, यदि उचित समझे, तो इन नामों को अपनी 
आलोचनाओं ( Observations ) के साथ समिति को वापस भेज संकते हैं तथा और 
नाम मंगवा सकते हैं ओर तब समिति उन नामों में ऐसे परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर 
सकेगी जो वह उचित समझे या उन्हीं नामों को फिर भेज सकेगी | 

(२) तीन व्यक्तियों की एक समिति, जिप्तमें से एक-एक व्यक्ति कार्यकारिणी 
परिषद्‌, विद्वत परिषद्‌ ओर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा, ऐसे व्यक्तियों से परामश 
करने के पश्चात्‌ , जिन्हें वह उचित समभे, कुलपति को उपकुलपति की नियुक्ति के लिये 
तीन व्यक्तियों से श्रन्यून ( Not less than ) नामों की संस्तुति करेगी जो संस्कृत तथा 
आधुनिक ज्ञान की श्रच्छ्डी विद्वत्ता रखते हों | 

( ३) उपधारा ( २ ) के ग्रधीन संस्तुत नामों के साथ-साथ समिति कुलपति को ' . 
एक ऐसा संक्षिप्त-विवरण प्रेषित करेगी जिसमें उसके द्वारा संस्तुत व्यक्तियों की शेक्षिक, 
योग्यताए तथा अन्य विशिष्टताए' ( Distinctions ) दिखायी गयी हों | 


1-5. Dees OS. GS TT NM 


( ४) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूणंकालिक अधिकारी ( Whole-Time 3 
officer ) होगा | उसे २,००० रुपये मासिक या उससे अधिक वेतन, जो नियत किया * 3 


जाय, मिलेगा और उसके लिये बिना किराया लिये सञ्जित आवास ( Furnished È 4 
Residence ) की भी व्यवस्था की जायेगी | उपकुलपति की सेवा की ग्रन्य शर्तें वे होंगी | 
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-हिंदी-शब्द-मं ग्रह 


[ हमने अपने पाठको, विशेषतः वकीलों, न्यायाधीशों तथा अँगरेजी के ज्ञाताओं, के 
लाभ के लिए प्रथम अंक से निम्नलिखित कानूनी जंगरेजी-हिंदी-शाब्द-संग्रह देने का निड्चय 
किया है । प्रत्येक अंक में लगभग १५०-२०० कानूनी पर्यायवाची शब्द दिये जायँगे तथा 
यह संग्रह अंगरेजी वणंमाला के 'ए? से प्रारंभ किया गया है | हमने aangat के निर्णया 
के अनुवाद में इन शब्दों का प्रयोग किया है । आशा है, पाठक इससे लाभान्वित होंगे। 
इसके साथ ही हमें एतदूविपयक विभिन्न कोशो तथा विशेषतः डाक्टर रघुवीर के बृहत्‌ 
अंगरेजी-हिंदी-कोश से इस शब्द-सं ग्रह के कार्य में जो सहायता मिळी है, उसके लिए हम 
इन कोशकारों के विशेष आभारी हैं--संपादक | 


अंग्रेजी शब्द 

Abandon ( Vb ) 
Abandoned ( Adj) 
Abandoned claim 
Abandoned cultivation 
Abandoned property 
Abandoner 
Abandonment 
Abandonment and Laches 
Abandonment and non-user 
Abandonment of a holding 
Abandonment of claim 

~ Abandonment of children 
Abandonment of easement 


हिंदी पर्याय 


छोड देना, त्याग देना, परित्याग करना 

परित्यक्त, विसर्जित 

परित्यक्त या विसर्जित स्वत्व या श्रध्यथना 

परित्यक्त कृषि 

परित्यक्त संपत्ति 

परित्यक्ता, परिस्यागी 

परित्याग, परित्यजन, स्वत्व-विसजन 

परित्याग ait प्रमाद या अ्रसावधानी या 
अवहेलना 

परित्याग ओर ्रनुपयोग 

जोत या भूमि भाग का परित्याग 

स्वत्व-रिसजंन, श्रध्यर्थना-परित्याग 

बच्चों को छोड़ देना, बाल-परित्याग .- 

सुविधा का aera, सुखाधिकार का 


परित्याग टु 
2 
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अंग्र जी शब्द 


Abandonment or reduction 
of revenue 

Abate (Vb ) 

Abated | Adj ) 

oA batement 

Abatement of action 

Abatement of false lights 

Abatement of legaties 


Abatement of nuisance 
Abatement of rent 
Abatement of suit 

Bar of suit 
Abater (A plea in abatement) 
Abbreviation 
Abbuttals 
Abduct 

Kidnap 

Entice 

Allure 

Seduce 

Decoy 

Abscond 

Tempt 

Induce 
Abducted ( Adj ) 
Abducted woman 


Abduction 
Abduction of woman 
Abductor 

Abet ( Vb ) 
Abetment 3 


Abetment of an offence 
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हिंदी पर्याय 


राजस्व का परित्याग श्रथवा प्रह्मसन, राजस्व 
में छूट ग्रथवा कमी ; 
समाप्त होना, उपसंहरणु होना 
तित, समाप्त 
उपसंहरण, समाप्ति, न्यूनीकरण 
वाद-उपसंहरणु, वाद-उपशमन 
स्तम्भेतर प्रकाश का उपशमन 
रिक्थ ( प्राचीन शब्द ) - हास, उत्तर दान 
का हास 
अनुत्रास-अपाकरणु 
भाड़े में कमी 
NAE, वाद-समाप्ति 
वाद-रोध 
समासि-प्रतिकथन 
संक्षेप, संकेताक्षर 
चौहद्दी, चारों ओर की सीमा, चतु;सीमा 
अपहरण 
बालापहरण्‌, अ्रवयस्कापहरणु 
परिलोभन, फुसलाना 
प्रलोभन देना 
अपवहन 
पाशन, फंसाना 
अपपलायन, भाग जाना 
लुब्धकरना ८ 
प्रेरित करना 
अपहृत 


aaga स्त्री ` 


अपहरण 

स्त्री-अपहरण 

अपहता, अपहारक, अपहरणकर्ता 
उकसाना, HARTA या प्रोत्साहन देना 
प्रोत्साहन, ATANI 
अपराधि-प्रोत्साहन 


FS ‘DoT 


ny 


|. 
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कानूनी अ्रंगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह ३ 
अँगरेजी शब्द हिंदी पर्याय s 
. Abettor श्रनृत्तेजक या प्रोत्साहक 
Ab-Extra बाह्यतः, बाहर से 
Abeyance स्थगित अवस्था, श्रास्थगन, स्थगन , 
Suspension स्थगन 
Hold in abeyanee आस्थगित रखना <= 
In abeyance ग्रास्थगित 
Abeyant (Adj) (In abeyance) aneafita 
Abide by पालन करना 
Abide by the rules नियर्मो का पालन करना 
Abide by a decision निर्णय का श्रनुसरण करना 
Abider (dweller) निवासी 
Abiding conviction स्थिर घारणा 
Abiding place निवासस्थान 
Ability योग्यता, कार्यक्षमता, सामथ्र्य, प्रवीणता 
General ability सामान्य प्रवीणता 
Special ability विशेष प्रवीणता 
Capacity च््मता 
Efficiency दक्षता, काय-च्षमता 
Qualification Wea 
Skill निपुणता, कौशल्य, प्रवीणता, दक्षता 
Ability to read and write लिखने-पढ्ने की योग्यता 
Ab initio : आरम्भ से, प्रारम्मतः, ग्रादि नियमतः 
Ab intesto इच्छापत्र हीन होनेपर 
~ Abject (Adj) निङ्गष्ट 
Abject poverty निकृष्ट दरिद्रता 
a ° Abjudicatio (From the court) न्यायालय से, न्यायालयात 
E Removal abjudicatio न्यायालय से बहिष्कार 
“३ “Abjudicate निणंय द्वारा प्रदान करना 
Abjure सशपथत्यजन, संत्यजन 
Abjuration सशपथ त्याग, शपथपूर्वक त्याग 
० Abjuratory ( Adj.) संत्यागी 
३ Abjurer > संत्यक्ता र 
Able ( Adj ) A योग्य, समर्थ, चतुर, दच 


a ॥ 
है क 
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x ` विधि पत्रिका १९५६ 
o अगरेजी शब्द हिंदी पर्याय 
Competent qA 
Eligible पात्र 


. Qualified 
Able and willing 
=Able bodied ( adj. ) 
Abnegate 
Abnegate one’s right 


Abnegation 

Abnegation of responsibi- 

lity 

Abnegative ( adj. ) 
Abnegator 
Abnormal 
Abnormal appearance 
Abnormal circumstances 
Abnormal delay 
Abnormal law 
Abnormal pregnancy 
Abnormal times 
Abode 

Habitation 

Residence 

House 

Hut 
Accomodotion, Cottage, Lod- 
gings, Lodging house, Room. 
Abolish ( Vb- Y 

Cancel 

_Invalidate 

Nullify . 
Repeal © 
Efface 


y 
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समथ श्रोर उद्यत 

समर्थांग, समर्थशक्ति 

छोड़ना, BATT 

अपना अधिकार छोड़ना, 
अपत्यजन 

अपत्याग 

उत्तरदायित्व का ARANT 


स्वाधिकार- 


अपत्यागी 

अपत्यक्ता 

असामान्य, अ्रस्वाभाविक 

असामान्य रूप 

असामान्य परिस्थितियां 

असामान्य विलंब 

असामान्य विधि 

असामान्य गर्भावस्था 

विषम काल, श्रसाधारण काल 

निवासस्थान, आवास, निवास “2 

वास 5368 

निवास 

घर, णह 

कुटी, झोपड़ी 

क्रमशः वासस्थान, कुटीर, संवास, संवास-ग्रह; 
कमरा 

उत्सादन, समाप्त करना 

विलोप करना, रद्द करना 

अवैध करना, BAA करना 

शून्यीकरणु 

निरसन 

मिटाना 


> > db D> 1७ 9 DS Db Dd Db 
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कानुनी ग्रँगरेजी-हिंदी शब्द संग्रह 4 


अँग्रेजी शब्द 


Obliterate 
Expunge 
Erase 
Abolish a post 
Abolished ( Adj. ) 
Abolisher 
Abolishment, Abolition 
Abolition of post 
Abolition of slavery 
Abolition of titles 
Abolition of untouchability 
Abolition of zamindari 
Aboriginal 
Aboriginal and non-Aborigi- 
nal tracts 
Aboriginal area 
Aboriginal family 
Aboriginal tribe 
Aboriginee 
Abort ( Vb. ) 
Aborted 
Aborticide 
Abortion (before the 7 month) 
> Miscarriage ( after the 7 
month ) 
- ° Abortive (Adj) 
‘* Abortive attempt 
| Abortive child 
Abortive house-search 
Abortive medicine 
-Abortive meeting 
Abortive trial 
Above all 5 


हिंदी पर्याय . 


श्रमिलोप करना न 
निकाल देंना 

मिटाना, उद्वर्षण 
पदोत्सादन करना, पद उड़ाना 
उत्सन्न, समाप्त 

उत्सादक, ग्रन्तकर्ता 

उत्सादन, उन्मूलन 
पदोत्सादन 

दासतोन्मूलन 

उपाधि-उत्सा दन 
श्रस्पुश्यता-उन्मूलन 
जमींदारी-उन्मूलन 

वनवासी, ्रादितरासी 

वनवासी Blt वनवासीतर खंड 


वनवासी क्षेत्र, वन्यक्षेत्र 
वनवासी परिवार 

वनवासी जाति, श्रादि जाति 
वनवासी 

भ्रकाल-प्रसावन, श्रकाल-प्रसवन 
श्रकाल प्रसूत 

भ्रूणहत्या, MUAT 

गर्भल्लाव 

गर्भपात 


श्रकालप्रसूत, निष्फल 52८ wee: 
निष्फल प्रयत्न ys ; 
अकाल प्रसूत शिश्यु s 
निष्फल ग्रहान्वेषण 
गर्भपाती औषध 
निष्फल समा 
निष्फल अन्वीक्षा 
सर्वोपरि f 


A 


a 
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६ विधि पत्रिका १९५६ 


e अंग्रेजी शब्द 


Above bounden 
Above cited 
Above mentioned 
Above named 

a Above normal 
‘Above par 
Above quoted 
Above reported 
Above said 
Above sanctioned diet scale 
Above written 
Abridge 


Abridged ( Adj ) 

In an abridged form 
Abridged Edition 
Abridgment 
Abridgment of damages 


Abrogate 
Abrogated ( Adj ) 
Abrogation 
Abrogation of order 
Abrogation of rules 
Abrogative 

Abrupt . 

Abruptly 

Abscond ( Vb ) 


Abscond with money 
Escape 
Elope 

Absconded ( Adj ) 


t 
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हिंदी पर्याय 


उपरि बद्ध 

उपरि उद्धृत 

उपरि लिखित 

उपरि नामांकित 

समान्य से ग्रधिक 

श्रधिमूल्य 

उपरि उद्धृत 

उपरि प्रतिवेदित 

उपयुक्त 

उपरि संमोदित श्राहार-श्रेणी 

उपरि लिखित 

न्यून करना, न्यूनन, संक्षेप करना, छोटा 
करना 

संक्षिप्त 

संक्षिप्त aa में 

संक्षिप्त संस्करण 

aq, न्यूनीकरण 

चति द्रव्य को न्यून करना, हानिपूर्ति का 
न्यूनन, हज में कमी करना 

निराकरण करना 

निराकृत ~ 

निराकरण, निराकृति, निरसन ` 

आदेशों का निराकरण 

नियमों का निराकरण 

निराकरणोन्मुख, निराकारी 

आकस्मिक, अ्रकस्मात, अचानक 

सहसा 

भागजाना, पलायन करना; उपपलायन, 
फरार होना 

रुपया लेकर भाग जाना 

बिपलायन 

सहपूलायन 

श्रपपज़ायित 


> bth bP > b> b> > b 
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अग्रेजी शब्द 


Absconded offender 
Abstonded offender’s register 
Abscondence 
Absconder 

Deserter 

Escaped 

Fugitive 

Prison-breaker 

Runaway 
Absconding Cebtor 

Absent debtor 
Absconding offender 
Absconding person 
Absence 

In absence of party 
Absence on leave j 
Absence without leave 


Absent ( Adj ) 
Absent ( Vb ) 
Absentee 
Absentee landlord 
Absenting himself 
Absent in spite of service of 
Summons 
० Absent owner 
Absent voter 
Absent voting 
Absolute ( Adj ) 
Complete 
० Conclusive 
० Decisive e 
- Definitive o 


G 


श्रँग्रेजी-हिंदी-शन्द-संग्रह ७ 


हिंदी पर्याय : 


श्रपपलायित श्रपराधी 

ग्रपपलायित त्रपराधि-पंजी 

अपलायन 
त्रपपलायक i 
संपरित्यक्ता = 
विपलायित 

प्रपलायी 

काराभेदी 

भगौडा 

अपपलायित ऋणी 

अनुपस्थित ऋणी 

अपपलायित श्रपराधी 

अपपलायित व्यक्ति 

अनुपस्थिति 

पन्च की ग्रनुपस्थिति में 
श्रवकाशानुपस्थिति 

अनुमति विना श्रनुपस्थिति, 

अननुमत ग्रनुपस्थिति 

अनुपस्थित 

अनुपस्थित होना या रहना 

श्रनुपस्थायी, अनुपस्थित व्यक्ति 

अन्यत्र वासी भूमिपति 

स्वयं अनुपस्थित रहकर 

ग्राह्वान देने पर भी ग्रनुपस्थित 


श्रन्यत्र वासी स्वामी 
श्रनुपस्थित मतदाता 
अनुपस्थित मतदान 
परम, पूर्ण, निरपेक्ष, वाध, सर्वथा 
संपूर्ण, पूणं 
निर्णायक, निश्चायक 
विनिश्चायक 
निर्णायक 
b 


e 
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$ अँग्रेजी शब्द हिंदी पयोय 
Exhaustive पूणां 
Final अंतिम 
Peremptory अनुपेन्षणीय, श्रनतिक्रम्य 
- Perfect पूणां 
In Absolute disregard of की ओर adar ध्यान न देते हुए 
Absolute acceptance पूर्ण स्वीकृति 
Abolute and unconditional परम और प्रतिबंध रहित 
Absolute assignment निरपेक्ष अ्रभिहस्तांकन 
Absolute conviction ze विश्वास 
Absolute discretion पूर्ण या परम विवेक 
Absolute estate पूर्ण अधिकार युक्त संपति, अबाधित संपदा 
Absolute impediment परम अवबाधा 
Absolute interest निरपेक्ष हित 


नितांत ग्रावश्यकता, परम श्रावश्यकता 
पूर्ण अधिकार, पूर्ण भोगाधिकार 


Absolute necessity 
Absolute occupancy 


Absolute occupancy rights परम भोगाधिकार स्वत्व 

Absolute order न अंतिम आज्ञा 

Absolute ownership . - परम स्वामी 

Absolute owner परम स्वामित्व 

Absolute property gafa संपत्ति 

Absolute right पूर्णाधिकार, परम अधिकार z 
Prerogative प्रमाधिकार 

Absolute rule न परम नियम 

Absolute title PES परम स्वत्व ; 

Absolution दोषमुक्ति, उद्धार, अपमोचन, ऋणापमोचन 

"०७ ० क 


ती. 
|| 
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३५.६ विधि पत्रिका ( निणंयों के सारांश ) १ 
पटना उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री रामस्वामी (मुख्य न्याया०) तथा न्यायमूर्ति 
श्री राजकिशोर प्रसाद 
सं० ग्रा क्रमांक 8२, सन्‌ 2६५३ ई०-- 
निर्णयदिनांक & अक्टूबर सन्‌ १६५६ 
श्री जयनाथ सहाय ( प्रार्थी ) 


विरुद्ध 


ad 


भारत संघ तथा एक अम्य व्यक्ति ( विरुद्ध पक्ष ) 

भारत के संविधान के अनुच्छेद १३२ ( १ ) के ्रंतर्गत ्रावेदन पत्र के विषय में । 
विहार ओर पश्चिमी बंगाल ( प्रदेशांतरण ) अधिनियम, १६५६ ( अ्रधिनियम 
संख्या ४०, सन्‌ १६५६ )--भारत के संविधान के अनुच्छेद ३ का अतिक्रमण 
( वायलेशन ) नहीं--संसद्‌ का अपने नियमानुसार सदन में विधेयक (वरिल) के 
पुरःस्थापित किए जाने ( इंट्राड कशान ) के पश्चात्‌ उसकी धाराओं को संशोधित 

करने तथा उस संशोधित विधेयक को विधि के रूप में पारित करने का अधिकार | 
° नियमों में कहीं भी यह उपबंध ( प्राविजन ) नहीं है कि विधेयक ( बिल ) को 
एक बार संशोधित करने पर उसे ( सदन में ) पुनः guena किया जाय। संसदीय 
कार्यसंबंधी नियमों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि संसद्‌ अपने बनाए नियमों के श्रनुसार 
विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के परचात्‌ उसकी धाराओं को संशोधित करने तथा उस 
» ° संशोधित विधेयक को विधि के रूप में पारित करने को स्वतंत्र हे। मारत के संविधान के 
अनुच्छेद ३ में वह उलेख नहीं है कि संसद्‌ उस विधेयक को, जो श्रनुच्छेद ३ के अंतर्गत 
नए राज्यों के निर्माण या किसी राज्य का क्षेत्र घटाने के संबंध में राष्ट्रपति की संस्तुति पर 

(सदन में ) पुरःस्थापित किया गया हो, संशोधित न करे । 
अनुच्छेद ३ को संविधान के अन्य उपवंर्धो, विशेषतः अनुच्छेद ११८ के, जो संसद्‌ 
के अपनी प्रक्रिया ( प्रोसीजर) तथा अपने कार्यसंचालन ,( कांडक्ट ्राव इट्स 
- निणुयों-१ c 


è 
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२ Aui के सारांश | विधि पत्रिका १६५६ | 


बिजिनेस ) के नियमन ( रेगुलेटिंग ) के लिये नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता 
संग में पढ़ना चाहिए | अतः संशोधित विधेयक, जो विधि के रूप म पारित किया गया 
अर्थात्‌ सन्‌*१९५६ ई० का केंद्रीय अधिनियम श्रसांवेधानिक नहीं दै, क्योंकि संविधान के 
अनुच्छेद ३ का ग्रतिक्रमण ( TASTAT ) नहीं है | 
- ` भारत का संविधान- अनुच्छेद ३--किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने यां घटाने 
संबंधी विधेयक को संसद्‌ में पुरःस्थापित करने क पूव उक्त राज्य क विधान मंडल 
की संमति आवश्यक नहीं । 
संविधान के अनुच्छेद ३ में कहीं भी यह उपबंध नहीं हे कि किसी राज्य का क्षेत्र 
बढ़ाने या घटाने संबंधी विधेयक की पुरःस्थापना के पूव राष्ट्रपति द्वारा संबद्ध राज्य के 
विधानमंडल की संमति ( कंसेंट ) लेना आवश्यक हे । इस विषय में भारतीय संविधान 
तथा आस्ट्रेलिया ओर अमेरिका के संविधानों में ( जिनमें dag राज्यों की संमति लेने का 
आदेश हे ) सुस्पष्ट भेद हैं। 
भारत के संविधान के अनुच्छेद ३ की शब्दावली श्रमेरिकी संविधान तथा श्रास्टरे 
लियन संविधान की संबद्ध धाराओं में प्रयुक्त शब्दावली से बिलकुल भिन्न हे | 
बिहार और पश्चिमी बंगाल ( प्रदेशांतरण ) अधिनियम, १६५६ ( अधिनियम 
संख्या Yo, सन्‌ १६५६ ); धारा २९--इस धारा द्वारा भारत के संविधान के अनु- 
च्छेद्‌ २५२ का अतिक्रमण नहीं | 
बिहार ओर पश्चिमी बंगाल ( प्रदेशांतरण ) अधिनियम, १६५६ की धारा २२ 
भारत के संविधान के अनुच्छेद ९५२ का अतिक्रमण नहीं करतौ | m 
इसका यह कारण है कि अनुच्छेद ३ के ग्रंतगत संसद्‌ को प्रदत्त विधायिनी शक्ति 
( ठेजिस्लेटिव पावर ) वास्तव में विधायिनी शक्ति नहीं, अपितु संविधान के संशोधन की 
शक्ति है तथा वह शक्ति संविधान के अनुच्छेद २५२ द्वारा अपेक्षित शक्ति से बिलकुल भिन्न 
है | तिस पर, भारत के संविधान के श्रनुच्छेद ४ ( १) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 
२ आर ३ के aan वनी विधि में संविधान की प्रथम अनुसूची तथा चतुर्थ अनुसूची के. 
संशोधन तथा राज्य के किसी क्षेत्र के परिवर्तन या बढाने का उपबंध रहेगा और उक्त 
विधि के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसमें अनुपूरक, प्रासंगिक एवं आनुषंगिक ( सप्ठिमेंटल, 
इंसिडंटल ऐड कांसिक्वेन्शल ) उपबंध हो सकेंगे | 


अतएव उक्त अधिनियम की, जिसका विरोध किया गया है, धारा २२ के T 
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मूलतः श्रनुपूरक AR प्रासंगिक दे तथा संविधान के अनुच्छेद ४ के सीमांतर्गत प्रत्यक्षतः 
आते हैं | 


~ 


श्री वासुदेव प्रसाद तथा श्री पूर्णदु नारायण प्रार्थी की और से तथा महाधिवक्ता 
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१६५६ विधि पत्रिका ( निणयोँ के सारांश )३ 
पटना उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री सहाय 


आपराधिक पुनर्निरीक्षण कमांक ३०१, सन्‌ १8५६ — 
निर्णय दिनांक & अगस्त सन्‌ १६५६ 


नकुल चंद्र माँझी ओर अन्य व्यक्तिः प्रार्थी 
विरुद्ध 
राज्य ' '*'' ०००००००० "१" विरूद्र प्त ) 


भारतीय दंड संहिता, सन्‌ १८६०; धारा १४३--अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय 
के कार्य में बाधा डालने तथा लोकम्रशांति ( पब्लिक ट्रॅकिलिटी ) भंग करने के 
आरोप--भारतीय दंड संहिता की धारा २०८ तथा १४३--अ के अंतर्गत अपराध 
करने के आरोप नहीं लगाए गए--इन अपराधों के करने का समान उद्देश्य सिद्ध 
४” नहीं-दोषसिद्धि अवैध । 

5 न्यायालय के कार्य में केवल बाधा डालना भारतीय दंड संहिता की धारा २२८ के 
अंतगत अपराध नहीं है रोर न लोकप्रशांति मंग करना ही भारतीय दंड संद्विता की 

धारा १५३- श्र के ग्रंतगंत ग्रपराथ दै । . 
: जव दोपारोपण का निर्माण ( फ्रेमिंग श्राव चाज ) इस प्रकार न किया गया हो 
कि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा २२८ तथा १५३ श्र के श्रंतगंत अपराध 
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ie 
करने के समान उद्देश्य की पर्याप्त सूचना मिले तथा यह साक्ष्य भी न दिया गया हो कि 
जनतमह का समान उद्देश्य उक्त अपराध करना था, तत्र ANAT अतिशय चुटिपूर हे तथा 
i j € | (i: 20 ~~ ए 
भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ के Aad दोषसिद्धि का समथन नहा किया 
जा सकता । 3 
° of बसंत चंद्र घोष प्रार्थियों की ओर से तथा श्री जी० die साही ( अतिरिक्त 
राजकीय अमिभाषक ) राज्य की ओर से वकील थे | 
20 JAT पत्र स्वीकृत 
Oe A AA ri N [२ t 
१६५६ विधि पत्रिका ( नियो के सारोश )४ 
प्रयाग उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री ato डी? ama 
आपराधिक पुतर्निरीक्षण क्रमांक PETE, सन्‌ १६५५ 
निर्णय दिनांक 22 अगस्त सन्‌ १६५६ 
गोस्वामी लाडली किशोर'' madi 
राज्य" ``" "विरुद्ध प्च 3 = 
क्रिया-संहिः zia में 
दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८९८; धारा ४०३--अन्वीक्षा न्यायालय ( ट्रायल 
~ A A A तथ 
कोर्ट ) द्वारा अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के आरोप से Bafa 
पुनर्विचार न्यायालय उन्हीं तथ्यों पर अभियुक्त की पुनस्न्वीक्षा ( रिट्रायल) का . छ 
आदेश नहीं दे सकता | । 
E Ss 


अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के आरोप हे मुक्त कर दिया TAT | 
उस पर एक व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से एक लेख्य ( डाकुमेंट ) के प्रयुक्त करने का _ : 
आरोप था तथा वह उस आरोप से मुक्त कर दिया गया । उक्त परिस्थितियों में निम्न | कर 
पुनविचार न्यायालय उन्हीं तथ्यों पर, जिन पर अभियुक्त दोषमुक्त किया गया था) उसकी | i 2 


पुनरन्वीज्ञा का श्रादेश,नहीं दे सकता | ” ® 
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श्री चंद्रशेखर शरण और श्री कैलास शंकर सिनद्वा प्रार्थी की ओर से तथा श्री जे० 
एन० श्रग्रवाल तथा सहायक राजकीय अधिवक्ता राज्य की और से वकील ये | 
पुनर्निरीक्षण स्वीकृत 


१६५६ विधि पत्रिका ( निर्णयों के सारांश )५ 
= उच्च न्यायलय 
न्यायमूर्ति श्री अष्टाना 


द्वितीय पुनरावेदन क्रमांक ८६२, सन्‌ १898 
निरय दिनांक १७ जनवरी तन्‌ ४९५६ 


लाला रघुनंदन प्रमाद" 'वादी-पुनरावेदक 
विरुद्ध 
रामभजन'` "`` ` `` 'प्रतिवादी-उत्तरवादी 


व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १६०८; धारा १९--कव निर्णय ‘ga निर्णीतः 
( रेस जुडिकेटा ) के रूप में लागू । 

किसी निर्णय के “पूव निर्णीत” के रूप में लागू होने के पहले पूव संस्थापित बाद 
में ( इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट ) उक्त विषय पर प्रश्‍न निर्धारित किए गए हाँ 
तथा दोनों पक्ष की बातें सुनी गई हों ओर तव Aqa दिया गया हो | 

मिदनापुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड विरुद्ध चंद्रसिह दुघुरिया ए० ARo आर» 
१६२२ कलकत्ता श तथा मोतीराम AST करीम Vo Algo Alo १६२३२३ इलाहाबाद 
५८१ का उल्लेख किया गया । 

श्री एस० पी० कुमार पुनरावेदक की ओर से तथा श्री आर० के० श्रीवास्तव 
उच्तरवादी की ओर से वकील ये । 


० पुनरावेदन की श्रनुमति ग्रस्वीकृत 
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१६५६ विधिपत्रिका ( निणयों के सारांश ) ६-क 
प्रयाग उच्च न्यायालय 
o~ fo 0४ S$ 
न्यायमूति श्री ate Sto ama 

sas आपराधिक विविध क्रमांक ९२७५, सन्‌ £६५४-" 
निर्णय दिनांक १५ मार्च सन्‌ १६५६ eS 
रघुवीर सहाय हितकारी' ' प्रार्थी दु 
[किं 

विरुद्ध 
राज्य” **'* '***** “विरुद्ध 4q तथ 
TO ~ लय उप 
दुंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८६८; धारा १६७ अ-एक व्यक्ति न्यायालय द्वारा @ 
आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त--आयुक्त द्वारा आयोग के निष्पादन के समय (ड्य रिंग 

एक्जिक्यूशन आव कमीशन) अपने अधिकार का सीमोह॑घन-आयुक्त पर व 


अमियोग चलाने के लिये न्यायालय की अनुमति आवश्यक | 
यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा आयुक्त नियुक्त किया गया हो श्रौर वह आयोग 
के निष्पादन के लिये एक स्थान को जाता हो तथा निष्पादन-काल में वह अपने अधिकारों 
का सीमोल॑घन करता हो,तब भी यह श्रायोग-निष्पादन ही कहा जायया तथा उस व्यक्ति पर 
j अभियोग चलाने के लिये श्रायुक्त नियुक्त करनेवाले न्यायालय की अनुमति श्रावश्यक है | 
श्री एम० Udo शुक्ल प्रार्थी की ओर से तथा राजकीय ग्रधिवक्ता विरुद्ध gaat 
श्रोर से वकील थे | । 
फाररवाई रद्द 


e 
, 


१६५६ विधिपत्रिका ( निएंयों के सारांश ) ६-ख. - 
प्रयाग उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री अष्ठाना 
आपराधिक पुनर्निरीक्षण क्रमांक ९४१२ सन्‌ १६५४ 
„ निर्णय दिनांक 2६ माद सन्‌ १६५६ 
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रामचंद्र उपनाम रामचरण' TAT 
विर 
राज्य" *'* * '“**** “विरुद्ध पक्ष 

= अधिनियम, सन्‌ (८७८; धारा १९ ( च )-पति के सदृक में कारतूस 
प्राप्त--अंजी पत्नी द्वारा प्रस्तुत--आधिपत्य ( TANA ) का अनुमान | 

संदूक में, जिसमें कारतूस पाए गए, वस्न थे तथा वह ( संदूक ) श्रभियुक्त का था 
किंतु उसकी कुंजी पत्नी के पात्र थी ओर पुलिस के समक्ष उसने उपस्थित किया । 

यह निर्णय किया गया कि संदूक में मिले कारतूस अभियुक्त के afara में थे 
तथा यह प्रश्न महत्वहीन था कि पुलिस के समक्ष संदूक खोलने के लिये किसने कुंजी 
उपस्थित की । aaga पति ( ग्रमियुक्त ) wa अधिनियम सन्‌ १८७८ की धारा १६ 
( च ) के अंतर्गत उचित दोषी सिद्ध किया गया | 

श्री एस० बी० वर्मा प्रार्थी की ओर से तथा सहायक राजकीय श्रधिवक्ता विरुद्ध 
Ta की ओर से वकील थे | 
पुनर्निरीक्षण aeza 


१६५६ विधि पत्रिका ( निर्णयों के सारांश )9 
प्रयाग उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री अष्टाना 
आपराधिक पुनर्निरीक्षण क्रमांक २७२, सन्‌ १६५४ 
निणाय दिनांक ७ मार्च सन्‌ ४६५६ 
राम नारायण. ..प्रार्थी 
० विरुद्ध 
राज्य. ... AGZ पत्त 
भारतीय दंड संहिता, सन्‌ १८६०; धाराएँ ३४ और ३२३--केवल दो व्यक्तियों 
घर उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषारोप--एक अभियुक्त दोषसुक्त-धारा ३४ की 
सहायता से शेष अभियुक्त की दोषसिद्धि अनुचित | 2 
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निणयों i विधि पत्रिका १६' -e 
८ निणुया के सारांश | 4६ 

जब दो व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा २४ के साथ पठित उक्त 
संहिता की धारा ३२३ के अंतर्गत आरोप लगाए गए रौर उनमें से एक श्रधीनस्थ न्याया- 
लयो द्वारा दोपमुक्त कर दिया गया, तब शेष व्यक्ति ओर दोषमुक्त व्यक्ति के बीच समान 
इच्छा का प्रश्न ही नहीं है | ऐसी समान इच्छा के WANT में धारा ३४ प्रयुक्त नहीं होगा 
तथा धारा ३४ की सहायता से शेष व्यक्ति की दोषसिद्धि का समथन नहीं किया 
जा सकता | 

cog बाबाजी नवले विरुद्ध वंत्रई राज्य? ए० ग्राई० Ao १९५३ सर्वोच्च न्यायालय 
( सुप्रीम कोट ) ५१ का आश्रय लिया गया | 

पुनर्निरीक्षण स्वीकृत 
स्न्‌ 


साच 


( कर 
हि चोर 
` मिले 


> 


हु £ 
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aa विधि पत्रिका (सर्वोच्च न्यायालय ) १ 


न्यायमूर्ति ai सिंह, इमाम तथा चंद्रशेखर अ्रय्यर 
आपराधिक पृनरावेदन क्रमांक २४ सन्‌ १६५६-निणाय दिनांक १२ मार्च 
सन्‌ 2६५ Fo | 
वसीम खाँ ( पुनरावेदक--अपीलकर्ता ) 
विरुद्ध 
उत्तर प्रदेश राज्य ( उत्तरवादी--रिस्पांडेंट ) 


साच्य अधिनियम सन्‌ १८७२; धारा ११४--मृत व्यक्ति को संपत्ति पर 
हाल में आधिपत्य ( कब्जा )--उसकी हत्या तथा उसके 
= लूटे जाने का संकेत--धारणा या अनुमान | 
ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे यह स्पष्ट संकेत मिलता हो कि मृत व्यक्ति की 


हत्या की गई और उसे लूटा गया, मृत व्यक्ति की संपत्ति पर हवाल में हुए आधिपत्य 
( कब्जा ) से यह धारणा उत्पन्न होगी कि उक्त संपत्ति पर कब्जा करनेवाला व्यक्ति 


० चोर या gue हुई संपत्ति का प्राप्तिकर्ता ही नहीं था, अपितु इससे ag मी संकेत 
` मिलेगा कि ag इसकी अपेक्षा गुरुतंर अपराध का, जिसका चोरी से संबंध था, 


दोषी था । [ पैरा ७] 


श्री डी० आर” प्रेम, ज्येष्ठ अधिवक्ता पुनरावेदक ( अपीलकतो ) की ओर से 
तथा श्री के० घी० अष्ठाना ओर श्री dio पी० लाल अधिवक्तागण उत्तरवादी 
( रिस्पांडेंट ) की ओर से थे । नि 


& 
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२ सर्वो० न्या० ] वसीम खाँ वि० उत्तर प्रदेश राज्य ( न्यायमूर्ति श्री इमाम ) 


_ निर्णय-प्रदाता न्यायमूर्ति श्री इमाम--- 
पुनरावेदक (वसीमखाँ ) को रामढुलारे नामक एक व्यक्ति की हत्या करने के 
आरोप में प्राणुदंड का श्रादेश दिया गया । मृत व्यक्ति की वस्तुएं छटने के आरोप में 
«मी उसे ७ वर्ष कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया था । उस पर दो ओर व्यक्तियों 
के साथ बहराइच के दौरा जज के न्यायालय में मुकदमा चला, जिस्म उक्त दोनों व्यक्ति . 
छोड़ दिये गये । मुकदमे की सुनवाई में भाग लेनेवाले चारों असेसरों (परामशदाताश्रों) का 
एक मत था कि अपीलकर्ता दोषी है। इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने दोष सिद्धि श्रोर 


दंडादेश की पुष्टि की श्रौर यह अपील विशेष अनुमति द्वारा हुई है । 


(२) कई तथ्य निस्संदेह प्रमाणित हुए हें । वास्तव में उनमें से अत्यधिक महत्व 
के तथ्यों को अपीलकर्ता ने दौरा जज के न्यायालय में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 
३४२ के श्रंतगत परीक्षण के समय अपने बयान में स्वीकार कर लिया था | इस मुकदमे में 
साक्ष्य द्वारा यह प्रतिपादित हो गया है कि मृत रामदुलारे, जो जरवाल का दुकानदार 
था, ATH दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए लखनऊ गया था । वापसी यात्रा में 
वह ट्रेन से जरवाल रोड स्टेशन पर २ जुलाई, सन्‌.१६५४ को लगभग ६॥ बजे रात उतरा। 
उसके पास एक संदूक, एक बाल्टी, एक बोरा, भोले ओर ग्रन्य वस्तुएँ थीं । इसके थोड़ी देर 
बाद ही उसने अपने सामान के साथ श्रपने गाँव पहुँचने के लिए श्रपीलकर्ता की गाड़ी भाडे 
पर की | इस गाड़ी पर दो और व्यक्ति सवार हुए। न तो मृत व्यक्ति, न उसकी वस्तुएँ, 
जो उसके साथ थीं, और न गाड़ी ही जरवाल पहुँची | प्रातःकाल रामदुलारे कालशव 
जरवाल के निकट एक पुल के पास पाया गया । पुलिस को सूचना दी गयी जिसने जच” 
पड़ताल प्रारंभ की तथा उसकी जाँच से ग्रपीलकर्ता का पता चला,जो ६ जुलाई सन्‌ Wal 
गिरफ्तार कर लिया गया | अ्पीलफर्ता ने अपनी कोठरी की कुंजी पुलिस को दी जिससे इसे 
खोला गया | कोठरी से विभिन्न वस्तु बरामद हुई ,जिसमें रक्त के चिह्न सहित एक बड़ी छुरी 


(Text सं० २०), एक धोती (परदशा सं०३),एक संदूक (प्रदर्श सं०९),एक बाल्टी (प्रदर्शसं०१) ` 


एक चादर (प्रदर्श २), एक बोरा (प्रदर्श १३) और एक झोला (प्रदर्श सं० २४) HAL 
अन्य बरामद वस्तुओं का विवरण देना आवश्यक नहीं हैं। रासायनिक परीक्षक के पास 
छुरी ओर धोती भेजी गई | यद्यपि छुरी पर सूक्ष्म रक्त-चिह्न दिखाई पड़े तथापि वे रक्तवर्ग 
परीक्षण में तुलना के लिए पर्याप्त नहीं थे । धोती पर कोई रक्त नहीं पाया गया | धोती | 
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वसीम खाँ वि० उत्तर प्रदेश राज्य (न्यायमूर्ति श्री इमाम) [विधि पत्रिका १६५६ शै 


बोरा (प्रदर्श सं० १२), Be झोला ( प्रदशं do २४) मृत व्यक्ति की ag केर में 
a गई | 


(३) जब दोरा जज ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ के अंतर्गत श्रपीलकर्ता से 
पूछा तो उसने अपने बयान में कहा कि मृत रामदुलारे ने मुझसे गाड़ी से सामान ळे जानै 
के लिए कहा था और यह ते था कि दो रुपया किराया दिया जायगा। श्रपीलकर्ता ने 
रामदुलारे को उसके सामान के साथ, जिनमें संदूक (प्रदश सं० ९) मी थी, अपनी 
गाड़ी पर बंठाया । दो ग्रार व्यक्ति भी गाड़ी में थे, जो रेलवे स्टेशन पर चीनी मिल के 
फाटक के पास उतर गये | रदुश्रायोके पुल के पास ३ व्यक्तियों ने पूछा कि क्‍या रामदुलारे 
गाड़ी में हैं | इसका रामदुलारे ने जवाब दिया श्रोर ae गाड़ी से उतर गया। उतरते 
समय उसने ग्रपीलकता से जरवल बाजार पुलपर गाडी रोक रखने के लिए कहा था । 
यहाँ NaH ने ४ बजे रात तक रामदुलारे की प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं श्राया | यतः 
(चूँकि) ग्रपीलकर्ता जरवल बाजार में मृत व्यक्ति के घर का पता नहीं जानता था और उसके 
He भूखे थे, अतः वह मृत व्यक्ति का सामान अपने घर ले गया | इस प्रश्न के उत्तर में कि 

या पुलिस ने मृत व्यक्ति का कोई सामान उसके घर से बरामद किया था, श्रपीलकर्ता ने 
कहा कि मेंने मृत व्यक्ति का सब सामान, जिसे मैंने कोटरी में बंदकर रखा था, पुलिस के 
Bye कर दिया aana ने यह बात इृढ़ता से कही कि मने श्रपने गांववालों तथा 
मुखिया से कह दिया था कि रामढुलारे के आने पर में उसका सामान उसे लोटा दूँगा । 
छुरी के संबंध में उसने इसका स्वामी होने से इंकार किया तथा कहा कि मैं नहीं कह सकता 
कि कैसे यह . मेरे मकान में मिली । धोती (प्रदर्श do ३) को श्रपीलकर्ता ने श्रपनी 
बताया | 


(४ ) ्रपीलकतां की श्रोर से यह बात बहस में कही गयी है कि उसके विरुद्ध 
लगाये गये किसी मी आरोप को fea करने के लिए मुकदमे में प्रमाण श्रपर्याप्त दै । 
विकल्प में यह मी सुझाव दिया गया हे कि यतः अपीलकर्ता के सह-श्रभियुक्त दोष-मुक्त 
कर दिये गये, अतः श्रपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा ३४ के प्रयोग से, जव कि 
इस बात का प्रमाणामाव है कि उसके किसी काय से रामढुलारे की मृत्यु हुई, हत्या का 
दोषी नहीं सिद्ध किया जा सकता | यह भी तक उपस्थित किया गया है कि दौरा जज ने 
अपीलकता का दंड प्रक्रिया संहिता की थारा ३४२ के श्रंतगत बयान लेते समय उससे हत्या 
या लूट के संबंध में कोई प्रश्‍न नहीं पूछा | र 
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¥ wate न्या०] वसीम खाँ fre उत्तर प्रदेश राज्य ( न्यायमूर्ति श्रीइमाम ) के 
° (५) हमने श्रपीलकर्ता का दौरा जज के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ रू 
के ग्रंतगंत अभिलिखित बयान को ध्यानपूर्वक देखा है। उक्त बयान के अभिलेखन के : 
प्रारंभ में ही दोरा जज ने दोरा सिपुर्द करनेवाले मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की 5 
धारा ३४२ के अंतगत अमिलिखित श्रपीलकर्ता के बयान को पढ़ा तथा अपीलकर्ता से पूछा i 
कि क्या यह सही है, जिसका उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया । अपीलकर्ता का मजिस्ट्रेट के नो 
समक्ष बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २८७ के अंतर्गत ग्राह्य है | मजिस्ट्रेट ने यह बात र्जी 
विशेष रूप से अपीलकर्ता से पूछी कि क्या उसने aa अ्रभियुक्तों के साथ रामढुलारे की उल 
हत्या की तथा उसने उसकी संपत्ति ली, जिनके ्रपीलकर्ता ने नकारात्मक उत्तर दिये | दौरा दिः 
जज के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह पुनः उन्हीं प्रश्नों को विशेष रूपसे दुहराये जत्र कि 
अपीलकर्ता ने दौरा frye करनेवाले मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने बयान को, जो 
दौरा जज फे सामने उसे पढ़कर सुनाया गया, सही बताया । इसके अतिरिक्त, जत्र दोरा (3 
जज के समक्ष अपीलकर्ता का पूरा बयान पढ़ा जाता है, तब इससे यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता न 
जानता था कि उसके विरुद्ध क्या श्रारोप हैं ओर उसने गाड़ी से रामदुलारे के श्रय होने ee 
तथा मृत व्यक्ति के सामान पर ग्राधिपत्य (कब्जा) करने के संबंध में स्पष्टीकरण किया | इस es 
धारणा के लिए कोई ग्रौचित्य नहीं है कि दौरा जज द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा३४२ हल 
के Hana श्रपीलकर्ता के बयान का अभिलेख अनुचित श्रथवा अ्पर्याप्त होने के कारण 
उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है | pt 
स्पष्ट 
(६ ) जो तथ्य निस्संदेह प्रमाणित हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि अंतिम बार मृत उसै 
व्यक्ति जीवित अवस्था में अपीलकर्ता तथा दो अन्य व्यक्तियों के साथ उस समय देखा गया के शर 
जब गाड़ी जरवाल के लिए खाना हुई और उसका सामान उस गाड़ी पर था । किंतु इस स्पष्टी 
वात का साक्ष्य नहीं है कि यात्रा के बीच क्या हुआ | गवाही से आगे यह बात प्रमाणित Sa 
होती है कि गाडी के रवाना होने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल ३ जुलाई को रामढुलारेका 9 के ति 
शव जरवाल से अधिक दूर पर नहीं पाया गया । उसका सामान गायब हो चुका था रौर मुमा 
उसमें से कुछ वस्तुएँ ६ जुलाई को ग्रपीलकर्ता के कब्जे में पाई गयीं | 
( ७ ) वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस मुकदमे में गवाही से यह बात प्रमाणित वस्त 


होती है कि अपीलकर्ता ने रामदुलारे की इत्या की और उसे लूटा | इसमें परिस्थिति-साक्ष्य, ५१ 
है। इस पर विचार करने के पूर्वे इस प्रश्‍न पर विचार करना आवश्यक है कि कहाँ 
तक मृत व्यक्ति की संपत्ति पर हाल में हुए आधिदत्य ( कब्जा ) से, जो ऐसी परिः | 
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) वसीम खॉ वि० उत्तर प्रदेश राज्य ( न्यायमूर्ति श्री इमाम ) [विधि पत्रिका १६५६ ५ 
` स्थितियों में हुआ जिनसे यह स्पष्ट संकेत मिलता हो कि = व्यक्ति की हत्या की गई 
j ओर उसे लूटा गया, यह धारणा उत्पन्न होगी कि उस संपत्ति पर कब्जा करनेवाला 
À व्यक्ति चोर या gure हुई संपत्ति का प्राप्तिकर्ता : प्रहण कर्ता ) ही नहीं था, अपितु 
४ इससे यह भी संकेत मिलेगा कि वह इसकी अपेक्षा गुरुतर अपराध का, faasi 
कै चोरी से संबंध था, दोषी था । “सम्राट्‌ विरुद्ध शेख नियामतुल्ला?! के मुकदमे में सर हर्श, 
त जेंकिंस ने इस प्रश्न पर विचार किया था | उन्होंने साक्ष्य श्रधिनियम की धारा ११४ m 
i उल्लेख करने के बाद परिस्थिति-साक्ष्य पर श्री विल्स की पुस्तक से निम्नलिखित DART 
y दिया था— 
के cf fre Rea छ, RRS 
दु RIA के खोजाने के बाद हाल में ही उन चुराइ हुई चीजा पर श्राधिपश्य 
( कब्जा ) केवल चोरी के अपराध अथवा अपराधीमन से चोरी का माल लेने के श्रपराध 
i का ही संकेत नहीं करता, afte किसी wea गुरुतर अपराध का, जिसका चोरी से संबंध 
न है, निर्देश करेगा agma का यह विशेष तथ्य हत्या संबंधी मुकदमों में साधारणतः 
p साक्ष्य ( शहादत ) का सारवत अंश होता है, जिसका ऐसे मामलों में विशेष प्रयोग 
र बहुधा जोरदार ढंग से स्वीकार किया गया है |? 
गु “सम्राज्ञी विरुद्ध समी और श्रन्य व्यक्ति) के मुकदमे में” उच्च न्यायालय के विद्वान 

न्यायाधीशों ने ४३२ वें gsar यह विचार व्यक्त किया है--इन परिस्थितियों में तथा किती 

स्पष्टीकरण के श्रमाव में यह धारणा उत्पन्न होती है कि जिस किसी ने ळूट में भाग लिया, 
त्‌ उसने हत्या में भी भाग लिया | उन मामलों में, जिनमें हत्या श्रौर az कांड एक ही कार्य 
गा के श्रंग सिद्ध किये गये हैं, यह निर्णय किया गया है कि चुराई हुई संपत्ति पर हाल में विना 
सु स्पष्टीकरण का ्राधिपत्य बंदी के विरुद्ध लूट के आरोप में अनुमानात्मक साक्ष्य के साथ 
त उसके विरुद्ध हत्या के आरोप में भी उसी प्रकार (अ्नुमानात्मक) साक्ष्य होया | ग्रपीलकर्ता 
ह. '” के विरुद्ध उन सभी तथ्यों से, विशेषतः उसके ग्रपराध-ज्ञान-सूचक व्यवहारों से यह निष्कर्ष 
र - सुमान रूप से निकलेगा कि वह हृत्या ओर छट दोनों का दोषी था । 

सम्राट विरुद्ध चिंतामणि साहु? 3 के मुकदमे में यह मत व्यक्त किया गया था कि 

RIA के खो जाने के बाद हाल में ही उन Que चीजों पर श्राधिपत्य ( कब्जा ) केवल 
य्‌, ˆ ६--( १६१३ ) १७ कलकत्ता बीकली नोट्स १०१७। 
i २--१८९० इंडियन ला रिपोर्ट्स १३ मद्रास ४२६ 1 ॥ क 

` ३-7० आई० ARO १६३० कलकत्ता ३७६ । पि 


s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri e 


द सर्वो० न्या०] ada खाँ fro उत्तर प्रदेश राज्य ( न्यायमूर्ति श्री इमाम ) 


चोरी के अपराध अथवा अपराधी मन से चोरी का माल लेने के अपराध का ही संकेत 
नहीं करता, अपितु किसी श्रन्य गुरुतर अपराध का, जिसका चोरी से संबंध है, निर्देश 
करता है agma या धारणा का यह विशेष तथ्य हत्या संबंधी मामले में भी साक्ष्य 
( शहादत ) का सारवत ग्रंग होता है ।' “गुली वेंकट स्वामी के मामले में% तथा 


“रामप्रसाद मुकुंदराम राजपूत विरुद्ध राज्य ( क्राउन )”™ के मुकदमें में भी उक्त मत ग्रहण | 


किया गया है। 


(=) प्रस्तुत मुकदमे में यह बात निस्संदेद प्रमाणित (प्रतिपादित) at गयी है कि मृत 
व्यक्ति ने अपने सामान के साथ अपीलकेर्ता की गाडी पर उसके (अ्पीलकर्ता)साथ यात्रा की | 
मृत व्यक्ति को रात में अपने स्थान जरवाल पहुँच जाना चाहिये था | वह वहाँ नहीं पहुँचा | 
प्रकटतः घर जाते समय उसकी हत्या झी गई । स्वथं अपीलकर्ता के बयान के अनुसार वह 
ओर मृत व्यक्ति, चीनी मिल के फाटक पर अन्य दोनों व्यक्तियों के उतर जाने के बाद, 
गाड़ी में रह गये थे । इसके बाद रामदुलारे ( मृत व्यक्ति ) जीवित नहीं देखा गया। 
उसकी हत्या कर दी गई | इसके तीन दिनों के पश्चात्‌ ग्रपीलकर्ता के पास मृत व्यक्तिका 
सामान पाया गया | अपीलकर्ता ने न तो मृत व्यक्ति का पता लगाने का प्रयल किया 
श्रौर न उसने गाड़ी से मृत व्यक्ति के गायव-हो जाने के संबंध में कोई सूचना दर्ज करायी | 
ग्रपीलकती ने न्यायालय को बताया है कि जिस समय गाडी जा रही थी कुछ व्यक्तियों ने 
मृत व्यक्ति को बुलाया तथा मृत व्यक्ति ने अपीलकर्ता से निश्चित स्थान पर प्रतीक्षा करने 
के लिए कहा था | ग्रपीलकर्ता ने ४ बजे रात तक प्रतीक्षा की, किंठ मृत व्यक्ति zal 
लोटा । इससे अपीलकर्ता के मन में संदेह उत्पन्न हो जाना चाहिए था और उसे पुलिस 
या किसी अ्रधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिये थी । अ्रपीलकर्ता का कथन है किं 
मैंने मुखिया और श्रन्य सब लोगों को इसकी सूचना दी थी । अपीलकर्ता ने अपने कथन 


के समर्थन में न तो मुखिया ओर न अन्य किसी व्यक्ति की गवाही दिलवाई | इफ्तिखार > 


अहमद ( ग्रभियोग-साच्ची ७ ) के उस बथान पर आश्रय लिया गया है, जिसमें उसने गांव 
की इस ग्रफवाह का उल्लेख किया था कि ग्रपीलकर्ता एक ऐसे व्यक्ति का सामान श्रपनी 


गाडी पर लाया है, जो चला गया है और यह बात अपीलकर्ता ने फेलाई है। यहाँ-यहँ | 
eS 


४--ए० आई० MTO १६५० मद्रास FoR l ~ 
षः 
५--४० आई० HL नागपुर ४२७ | a 


मं s 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Br Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वसीमखाँ वि० उत्तर प्रदेश राज्य ( न्यायमूर्ति श्रीइमाम ) [विधि पत्रिका १९५६ ७ 


जज 


बात स्पष्ट हे कि यह गवाह ( साच्ची ) श्रपनी निजी जानकारी से उक्त त्रात नहीं कह रहा 
था ओर उसका वयान कानूनी शहादत ( वैध साक्ष्य ) adi है । इसके बिपरीत यदि वस्तुतः 
miasa ने ऐसी anne उड़ाई थी तो अधिकारियों को एतद्विपय्रक सूचना न देने 
के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दै । वह जानता था कि मेरे पास उस व्यक्ति की वस्तुएँ हैं 
जिसने गाड़ी किराये पर की थी किंतु जो बहुत विचित्र परिस्थितियों में छड थय हो गया। 
इसके श्रतिरिक्त उसके पास रक्त-विहृयुक्त उस बड़ी छुरी के रहने का स्पष्टीकरण, 
नहीं है, जिससे उसी प्रकार के ग्रावात हो सकते थे, जो मृत व्यक्ति के शरीर पर 
पायें गये । यह सत्य है कि रक्त के धब्बे सूक्ष्म थे तथा यह प्रमाणित नहीं किया गया है 
क्रि ये धब्बे मानव रक्त के थे | अपीलकर्ता ने यह बात श्रस्वीकार की दै कि छुरी मेरी है 
श्रौर वह इस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता कि कैसे वह छुरी उसके पास श्रा गयी | 
उसकी इस बात पर विश्वास करना श्रसम्मव है कि उसने रात्रि में ४ बजे तक मृत 
व्यक्ति के लोटने की प्रतीच्षा की । गाड़ी १० बजे रात के लगभग जरवाल रोड स्टेशन से 
रवाना हुई थी । जिस समय मृत व्यक्ति गाड़ी से हटा, उस समय कुळ घंटों से अधिक 
काल न बीता होगा | उस समय से रात्रि में ४ बजे तक ऐसे स्थान पर, जो जखाल से 
अधिक दूर नहीं था, प्रतीक्षा करना कपोलकल्पित बात है। यह सच दै कि श्रपीलकर्ता 
के किसी भी वस्त्र पर रक्त-चिह्न नहीं पाये गये; यदि उसने हत्या में भाग लिया होता तो 
मृत व्यक्ति के शरीर पर के ग्राघातो के स्वरूप को देखते हुए वे अवश्य पाये जाते | ये 
वस्त्र उक्त घटना के तीन दिन बाद श्रर्थात्‌६ जुलाई को कब्जे में लिए गए तथा अपीलकर्ता 
ने इस बीच अपने कपड़ों पर से रक्त के सारे धन्त्रे मिटा दिये होंगे | 
(६ ) ग्रपीलकर्ता दौरा जज द्वारा भारतीय दंड-संहिता की धारा ३४ के प्रयोग के 
अनुसार हत्या ओर छूट के श्रपराधों का दोषी पाया गया | किंतु अपीलकर्ता के विरुद्ध 
हत्या और छूट के दोषारोप थे तथा यह उल्लेख नहीं था कि ये ्रपराध समान श्रमिप्राय 
को ग्रग्रसर करने के लिए किये गये | तो भी उच्च न्यायालय के मत से श्रपीलकर्ता ने दो श्रन्य 
अभियुक्तों के साथ ये अपराध किये ओर इन लोगों ने छूटी हुई चीजों को बाँटा । इस 
निर्णीत मत के अनुसार अपीलकर्ता के साथियों के छोड़ दिये जाने पर भी अपीलकर्ता को 
दंड संहिता की धारा ३४ की प्रयुक्ति के अनुसार दोषी सिद्ध किया जा सकता है| अपील- 
कर्ता पर हत्या और छूट के दोषारोप किये गये थे तथा इसी प्रश्न पर निर्णय करना था कि 
उक्त आरोप प्रमाणित करने के लिए मुकदमे में साक्ष्य ( शहादत ) पर्याप्त था श्रथवा क्या 
इस साक्ष्य से केवल न्यून प्रकार के ग्रभराध प्रमाणित होते थे | हमारे मत से उक्त साक्ष्य 
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पर्यासत था तथा हम इस बात से संतुष्ट हैं कि साक्ष्य से अपीलफर्ता के विरुद्ध हत्या ओर छूट 
के अपराध प्रमाणित होते हें, a fe a के या चोरी के गोण अपराध | यह तक स्वीकार 
करना असंभव है कि साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि अपीलकर्ता ने कोई अपराध किया | 


: (१०) हम इस मुकदमे में प्रमाणित तथ्यों तथा उद्धृत मुकदमों के निगमित 

सिद्धांतों को ध्यान में रहते हुए इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता हत्या ओर छूट का 

उचित दोषी सिद्ध किया गया है | wa: यह अपील खारिज ( निरसित ) की जाती हे | 
अपील खारिज 


|. z 
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a विधि पत्रिका ( सर्वोच्च न्यायालय ) & 
(qlo Fo २.) 

न्यायमूर्ति सर्वश्री बोस, वेंकटराम अय्यर तथा सिंह 
आपराधिक AHA क० ५९, सन्‌ ४६५४; GIAA ४६ AİT सन्‌ १६५५ । 


अटल i. Gade अपीलकर्ता 


उत्तर प्रदेश राज्य......... उत्तरवादी-रिस्पांडेट 


१- दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८; वारा ४१७-दोष-मुक्ति के विरुद्ध अपीलः 
साक्ष्य के केवल मूल्यांकन पर दोष-मुक्ति की आज्ञा रद-अपील न्यायालय के विस्तृत 
अधिकार-निर्दोषता का अनुमान यथा-स्थित | 

अपीलकर्ता का यह तर्क है कि दौरा अदालत का निर्णय दोष-मुक्ति का होने के 
PRY उच्च न्यायलय को अ्रमियोग-पक्ष के साक्ष्य के मूल्यांकन पर उसे रद्द नहीं कर 
देना चाहिये था, जत्र तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाय कि दौरा जज का निर्णय 
प्रतिकूल था | 

अतः यह मत व्यक्त किया जाता है कि यह कहना ठीक नहीं है कि जब तक 
अपील-न्यायालय दुंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४१७ के अंतगत प्रस्तुत किसी अपील 
में इस निष्कष पर न पहुँच जाय कि अपील में विचाराधीन दोषमुक्ति का निर्णय 
प्रतिकूल है, तत्र तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकता | 

ˆ यह भी सुनिरिचत सिद्धांत हे कि अपील न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश 
के विरुद्ध अपील में साक्ष्य के मूल्यांकन के लिये उतने ही व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, 
जितने दोष-सिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील में--बशर्ते कि अभियुक्त की निर्दोषता, 
की अनुमान, जो दौरा जज की अदालत से प्रारंभ होता हे, अपील की अवस्था 
तक बना रहेगा तथा अपील अदालत दोंरा-अदालत के, जिसने -रोष-सुक्ति का आदेश 
लिखा, मत को यथोचित महत्त्व देगी। ( पेरा १४ और १६ ) 
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० २--दंडाभियोग अपराध के लिए प्रेरणा के प्रमाण का अभाव-उप्तका 
परिणाम -अन्य साक्ष्य ( शहादत ) पर सूक्ष्मता से विचार आवश्यक | 

जहाँ अपराध की प्रेरणा का स्पष्ट प्रमाण होता है, वहाँ न्यायालय के इस 
निष्कर्ष को कि अभियुक्त दोषी है, अतिरिक्त समर्थन मिलता है; किंतु प्रेरणा के 
स्पष्ट प्रमाण के अभाव से अनिवायेतः विपरीत निष्कप नहीं निकलता। यदि 


- अभियोग पक्ष ने स्पष्ट साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया होता कि सृत व्यक्तिको. 


अपने जीवन पथ से हटाने के लिए अपीलकतों के अपने निजी कारण थे तो 
इसके दोष का संकेत करनेवाले परिस्थिति-प्ाक्ष्य को अतिरिक्त बल मिलता। 
किंतु इस तथ्य का कि अभियोग पक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, केवल 
यह परिणाम है कि अभियुक्तके दोष के समथक अन्य साक्ष्य पर बहुत सूक्ष्मता से 
बिचार किया जाना चाहिये ( पेरा १९ ) 
oft एस० पी० सिन्हा ज्येष्ठ श्रधिवक्ता ( श्री पी० Fo चटर्जी श्रधिवक्ता सहित) 
अपीलकर्ता की ओर से तथा श्री Fo पी० अष्ठाना और श्री सी० पी» पाल . श्रधिवक्ता 
गणु उत्तरवादी ( रिस्पांडेंट ) की ओर से थे | 
निशय-प्रदाता न्यायमूर्ति श्री सिंह-- 
यह ata विशेष अनुमति द्वारा इलाहाबाद उचचन्यायालय के न्याय-उपमंडल 
( डिवीजन बेंच ) के ३१ मार्च सन्‌ १६५३ के उस निशंय और आदेश के विरुद्ध हुई है 
जिसके द्वारा मेरठ के ग्रतिरिक्त दोरा जज की२५ मई सन्‌ १६५१ को दी गई रिहाई फी 
रज्ञा के विरुद्ध, जहाँ तक इसका श्रपीलकर्तच से संबंध है, उत्तरप्रदेश की राज्य की पील 
स्त्रीकार की गई थी । श्रप्रीलकत्तां तथा एक ग्रन्य व्यक्ति होशियारा पर भारतीय दंड-संहिता 
की घारा ३४ के साथ पठित उक्त संहिता की धारा ३०२ के अंतर्गत मुकदमा चला | 
विद्वान दौरा जज ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया । किन्तु उत्तरप्रदेश राज्य a केवलं 
अपीलकर्ता के विरुद्ध अपील दाखिल की । अपीलकर्त्ता को उस धारा के अन्तर्गत दोषी 
माना गया तथा उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया | 
(२ ) ग्रपीलकत्ता और उसके साथी अभियुक्त के विरुद्ध, भी यह आरोप था ति 
गत -३ और ४ जून - १६५० की बीच की रात में ग्राम तवेलागढी 


डाकखाना बिनौली, परगना सरधना, जिला मेरठ में श्रीमती शिवदेवी की अपने 'विर १. 
उसने हत्या की ओर इस तरह भारतीय दुंड-संहिहा की धारा ३०२ के अनुसार È iii 
अपराध किया । पहली, रिपोट दारोगा विश्राम सिंह ने इस आशय की की थी कि 
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प्रांतीय सशख दल के दृवलदार रामत्रह्मादुर सिंह तथा सिपाही भगत fae के साथ जो 
भीषण अपराधों के निवारण के लिए बाहर शिविर में पड़ी हुई qaza की एक टकडी के 
साथ A, गइत करता हुआ एक Bara सुनकर, जिससे हम लोगों को संदेह 
उसन्न Ea, Wasa के “बेर! के (जिसे खेत में बना घर कह सकते हैं). 
सामने रुका | 9 

(३ ) उसके तुरन्त बाद ही श्राशाराम कद्दार गवि के बाहर निकट-स्थित gaad- 
शिविर की ओर से दोडता हुआ श्राया । उसने पुलिस दल को सूचित किया कि मैंने 
ओर मेरी स्त्री ने अपने मकान की ga से एक महिला के चीत्कार की ध्वनि श्रपीलकर्ता के 
घर में से श्राती हुई सुनी ओर में इतकी सूचना देने के लिए पुलिस शिविर गया था | 
प्रथम सूचक ने बार-बार बाहर से श्रटले का नाम पुकारा क्योकि अन्दर मुख्य द्वार बंद 

था | चू कि कोई जवाब नहीं मिला, wa: उसने amaa चौकीदार को बुलाया ्रौर उसे 
सिपाही भगत ओर उक्त ग्राशाराम के साथ एक नीची दीवार लांवकर उन्हें घर के भीतर 
इसलिये भेजा कि मामला क्या है। 

(४ ) मकान के चारों ओर पहरेदार बैठा दिए गए । उन लोगों ने श्रपीलकर्तां 
कोचारपाई पर वस्त्र से अपना मुँह TH हुए पड़ा पात्रा | Aiawa मकान से बाहर लाया 
गया तथा दारोगा द्वारा प्रश्‍न किये जाने पर वह कांगने लगा और उसने हाथ जोड़कर 
क्षमा माँगी | ग्रपीलकत्ता के इस व्यवहार से पुलिसदल का संदेह और बढ़ गया तथा 
तलाशी लेने पर उन्हें बोरे में बंद एक लाश मिली जिसकी बाद में शिनाख्त से पता चला 
कि वह afara की पनी की थी। कहा जाता है अपीलकर्तता ने स्वयं अपने को 
Kara वाला बयान दिया जिवके परिणाम-स्वरूप उसे हिरासत में ले लिया गया और 
थाने को सूचना भेज दी गई | बिनौली थाने के द्वितीय श्रधिकारी ( अ्रमियोग-साक्षी १५ ) 
थाने से ८-६ मील दूर स्थित घटनास्थल को रवाना हो गए और वहाँ लगभग १० बजे 
पहुँचकर उन्होंने FA शुरू की | उन्होंने शिवदेवी का मृत शरीर श्रपीलकर्ता के Gy’ 
के भीतर एक कोठे में एक बोरे में रखा पाया | मृत शरीर के मुँह में कपडे का एक 
टुकड़ा भी उन्होंने देखा । उन्हें कोठे के भीतर एक स्त्री का पेटीकोट मिला । उन्होंने 
मृत के गले पर गला घोटने के चिन्ह मी देखे । मृत शरीर नग्न था | उस दिन और 

“Sah दूसरे दिन श्रर्थात्‌ ५ जून सन ५० को उन्होंने उन व्यक्तियों से पूछताछ की जो 
आगे अमियोग--साक्षछी १ से ९ और ११ से १४ के रूप में आये | 
` (4५) मेरठ के सिविल सर्जन ने गत ५ जून को सवा छ बजे सायंकाल मृत शरीर 
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कीः शव-परीक्षा की | सारा शरीर फूल गया था तथा इसमें अत्यविक ASA पदा हो गई 
थी; चमड़ी निकलने लगी थी; दोनों नेत्र बाहर निकले हुए थे ate दोनों नथुनों से रक्त- 
खाव हुआ था तथा जीभ बाहर निकली हुई थी | लाश के फूल आने तथा अत्यधिक सडून 
उत्पन्न हो जाने के कारण बाहरी ्राघात के Perel का पता नहीं चल सका । शवकी चीर- 


फाड़ करने पर यह पता चला कि दाहिने ओर की दूसरी से पाचवी पसलियाँ ओर बाई 
“शरोर की दूसरी से छुटी पप्तलियाँ टूटी हुई थीं और वल्नोस्थि मी टूट गई थी | डाक्टर के 


मतानुसार मृत्यु का कारण छाती पर दबाव, जिसके परिणामस्वरूव वच्षोस्थि ओर पसलियाँ 
भंग हुई, तथा धक्का और रक्तपात था | श्रनुसंधान रौर प्रेषक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक 
जाँच की समाप्ति हो जाने के बाद aasal पर होशियारा के साथ मुकदमा चला 
( दौरा जज के समक्ष ), जिसका परिणाम ऊपर बताया जा चुका है | 

( ६) मुकदभे के समय बहुत से साक्षियों तथा अभियोग-साक्षी १, ३, ४, 4 
ओर ६ की गवाही यह सिद्ध करने के लिए की गई कि इन पड़ोसियों ने घोर रात्रि के समय 
शिवदेवी का चीत्कार सुना ओर इससे उन्होंने यह समझा कि उसे बुरी तरह मारा जा रहा 
है | उसका चिल्लाना सुनकर अभियोग-साच्ी १ ग्राशाराम, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
प्रांतीय सशस्त्र दल के शिविर की ओर पुलिस दल को सूचना देने के लिए शीघ्रता से 
गया | ञ्रभियोग-साक्षी २ थानेदार विश्रामसिंह गइत लगाते हुए विपरीत दिशा से ग्रक- 
स्मात उसी स्थल पर पहुँचे और उन्हें भी संदेह हुआ कि ग्रपीलकर्ता के “घेर? के भीतर कोई 
जघन्य कृत हो रहा है | इसके बाद अन्य अभियोग-साक्षियों ने बताया कि वे किस प्रकार 
av में घुसे ओर शिवदेवी का शव इस निष्कर्ष पर पहुँचने वाली परिस्थितियों में कि 
अपराध करने वाला ग्रपीलकर्ता ही है, खोज निकाला | 

(७ ) अपीलकर्ता की सफाई, जैसा कि दौरा जज के न्यायालय में दंड-प्रक्रिया- 
संहिता की धारा ३४२ के ग्रंतगत श्रपीलकर्ता के परीक्षण से प्रकट होती है, यह थी किं 
कि मैं शिवदेवी को ३ और ४ जूत सन्‌ १६५० के बीच की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को 
अपने वासस्थान से “घेर” पर नहीं ले गया था । न्यायाधीश द्वारा आगे किए हुए प्रश्नों के 
उत्तर उसने इस तरह दिये -- 


(८) “मैंने उसकी हत्या नहीं की और न होशियारा मेरे साथ था मैं धेर” में नहीं 
था alt जैसा आरोप किया गया है मैं खाट पर भी नहीं लेटा था । मैं उस समय तक i 


पने “घेर” पर था ही नहीं । श्राशा और मंगल सिपाही खेत पर मेरी रहट के पास रय 


थे ओर बे मुझे अपने आथ उस रात को सैनिक अधिकारी के पास ले गये È 
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जब जंगल से उनके पास पहुँचाया गया उस समय तक मेरी उपस्थिति में शव नहीं 
मिला था |” 


" (६ ) aa: यह प्रकट होता है कि ग्रपीलकर्ता ने उस रात के किसी भी समय 
में धेर” पर अपनी उपस्थिति की वात पूर्णतः अस्वीकार की | यदि यह सच हो कि वह 
उस रात अपने धेर के निकट कहीं भी नहीं था और श्रपने कथनानसार वह अपने 
खेत म रहृट पर काम कर रहा था A वह अपने खेत से “घेर” पर पुलिस अधिकारियों 
द्वारा लाया गया, तो ग्रमियोग-पक्ष की श्रोर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य उसे श्रपराध से 


A 


संबद्ध करने से श्रसंदिग्ध रूप से विफल रहा । प्रतीत होता है कि विद्वान श्रविरिक्त दौरा 


जज ने अपीलकर्ता की सफाई को स्वीकार किया है, जैसा कि उनके निर्णय के इस महत्वपूर्ण 
अंश से प्रकट हे “हत्या का तथ्य विवादग्रस्त नहीं है। किन्तु यह बात गंभीर रूप से 
विवादग्रस्त दै कि जव लोग धेर” में घुसे, जिसके पश्चात कोठे में से शव को प्राप्त किया 
गया, तब ग्रटळे घेर? में उपस्थित था । मेरा ध्यान ग्रमियोग-पक्ष के साच्ची राजाराम के, 
जो गाँव का मुखिया श्रोर सरपंच है और १००) मालगुजारी देता है, बयान की ओर 
MEI किया गया है | उसके कथनानुसार जर वह उस “बेर? पर पहुँचा तब wee सैनिक 
पुलिस की हिरासत में था और वेर” के दरवाजे के सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा था । उसके 
इस कथन से यह स्पष्ट है कि श्रटले पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसके 
av में प्रवेश किया गया ।? 


= (१०) विद्वान दौरा जज अमियोग-साक्षी ११ राजाराम के, जो सरपंच हैं और जो 
सजावल चौकीदार द्वारा ग्रपीलकर्ता के घेर” पर बुलाया गया था, निम्नलिखित ana 
पर विश्वास करके शीघ्रतापू्वक उक्त निष्कर्ष पर पहुंचे -- 


(११) “अ्रभियुक्त श्रटले हिरासत में था और “घेर? के द्वार के सामने सार्वजनिक 
मार्ग पर खड़ा था | मेरी उपस्थिति में ass से किसी ने बातचीत नहीं की |” अभिवोग- 
eat राजाराम की जिरह के प्रारम्भ के ये वाक्य हैं । यह स्पष्ट है कि जिरह करने वाले 
वकील ने घटनाओं के तारतम्य के किसी उल्लेख के ब्रिना नग्न रूप में यह बात कहला 
ली | इस गवाह के मुख्य परीक्षण के कथन से भी यह स्पष्ट है कि इसके द्वारा कथित 
seat समय के जिउ तारतम्य से घटित हुईं, उसका ध्यान रखे बिना उसने बयान दिया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान दौरा जज उस साक्षी की जिरह मुं बताये गये उक्त कथन 
से उचित से अधिक मात्रा में निष्क्रष निकाल कर भटक गये | > 
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१४ सर्वो० न्या] ग्रटले वि० उत्तर प्रदेश राज्य (न्यायमूर्ति श्री सिंह) = 
(१२) एक वार जत्र यह निणःयक चुटि हो गई शोर श्रभियुक्त की मुख्य सफाई न्‌ 
को स्त्रीकार कर लिया गया तब विद्वान दोरा जज को इस मुकदमे की अन्य गवाहियों को ae 
ग्रमान्य करने में अधिक कठिनाई adi हुई । विद्वान दौरा जज के निर्णय में प्रत्येक 
anme की गवाही का प्रथकःप्रथक खंड मै क्रम-तद्ध उल्लेख दे ग्रोर उस साक्ष्य रो 
पर अपना मत प्रकट करने के प्रारंभ में ही अ्रमियोग-साक्षी राजाराम के कथन में वें उस वि 
'अनुक्रम ( तारतम्यता ) का आरोप करने की भ<कर भूल कर देते हैं जो उसके साक्ष्य को FE 
उचित रीति से पढ़ने पर उचित सिद्ध नहीं होता | निः 
ad: उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों का यह बतलाना ठीक है कि विद्वान > 
दौरा जज ने यह निर्धारित करने में त्रुटि की है कि त्रमियोग पक्ष द्वारा उपस्थित किया 
गया साक्ष्य, विशेषतः आशाराम और दारोगा विश्रामसिंह का साक्ष्य ग्रमियोग-साची a 
११ के उपर्युक्त कथन से किसी भी प्रकार निर्वेल पड़ गया । उच्च न्यायालय यह भी ड 
बतलाता है कि अ्रमियोगी के वकील द्वारा मुख्य परीक्षण उचित रूप से इस ग्रर्थ में र 
नहीं किया गया कि बयान को कालक्रम के अनुसार कहलाने का प्रयास ही नहीं हि 
किया गया | 
( १३ ) उच्च न्यायालय इस मुकदमे के साक्ष्य का पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात का 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अ्पीलकर्त्ता, जैसा कि ग्रमियोग-पक्ष का आरोप है, “बेर! के जा 
भीतर पाया गया था तथा साक्ष्य में उल्लिखित परिस्थितियाँ इस परिणाम का संकेत को 
करती हैं क्रि अपीलकर्ता सम्मवतः किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से हत्या के लिए है 
जिम्मेदार है । उच्च न्यायालय ने होशियारा के कृत्य पर बहुत बारीकी से विचार नहीं टक 
किया, क्योंकि राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध कोई अपील adi की थी किन्तु उच्च z 
न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों को इस संबंध में कोई संदेह adi था कि जहाँ तक E 
श्रमीलकर्ता का संबंध है, उसके ग्रपराध का दोष सिद्ध हो गया है | f = 
( १४ ) अपीलकती के विद्वान वक्रील द्वारा यह तर्क उपस्थित किया गर्या दा 
है कि दौरा अदालत का निर्णय दोष-मुक्ति का होने के कारण उच्च न्यायालय को या 


अभियोग-पक्ष के साक्ष्य के मूल्यांकन पर उसे खारिज नहीं कर देना चाहिए | - परि 
जब तक कि वह इस निष्कर्षे पर न पहुँच जाय कि दौरा जज का faa र 
था । हमारे मतानुसार ग्रह कहना ठीक नहीं है कि जब तक अपील न्यायालय दँड 
प्रक्रिया संहिता की धारा ४१७ के अंतर्गत प्रस्तुत किसी अपील में इस निष्कर्ष पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Of; 
E 
; 
दंड 
| पर 


Te Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N 

0 5 
SH 
pui ? 
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न्‌ पहुँच जाय कि अपील में विचाराधीन दोप-मुक्ति का निर्णय प्रतिकूल है, तब तक 
वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकता । 

. ( १५ ) इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका दै कि उच्च न्यायालय 
दोपसुक्ति के श्रादेश के विरुद्ध श्रपील में इस सुनिश्चित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 
कि दौरा अदालत के, जिसे उन गवाहों के श्रावरण का ग्रवलोकन करने की सुविधा थी 
जिनकी गवाही उसके समक्ष दर्ज की गई है, दोपमुक्ति के निर्णय द्वारा अभियुक्त की 
निर्दोषता का अनुमान क्षीण नहीं श्रपितु दढ हुआ है, संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन 
करने ओर स्त्रय॑ अपने निष्कर्ष पर पहुँचने को स्वतंत्र है | 

( १६ ) यह भी सुनिश्चित सिद्धांत है कि अपील न्यायालय को दोष मुक्ति के 
आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए उतने ही यापक अधिकार 
प्राप्त हैं जितने दोष-सिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील में, बशर्ते कि अभियुक्त की 
निर्दोषता का अनुमान, जो दोरा जज की अदालत से प्रारम्भ होता है, अपील की 
अवस्था तक बना रहेगा तथा अपील अदालत दौरा अदालत के, जिसने दोपमुक्ति का 
आदेश लिखा, मत को यथोउचित महत्व देगी । 

(१७) यदि अपील न्यायालय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य 
का पुनर्विलोकन करता है ग्रौर किसी विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचता है, तो यह नहीं कहा 
जा सकता कि निणंय दोषयुक्त दै । ( इस संबंध में न्यायालय में उद्धृत किये गये सुकदमों 
को देखिये यथा “सूरजपालसिंह्‌ वि० राज्य”; “विलायत खो वि" उत्तर प्रदेशराज्य** ) | 
हमारे मतानुसार श्रपीलकर्ता की ग्रोर से उठाये गये इस तक में कोई सार नहीं है कि उच्च 
न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन करना तथा अपने निष्कर्ष पर पहुँचना 
न्यायसँगत नहीं था | 

( १८) ग्रपीलकर्ता की श्रोर से प्रस्तुत किये गये श्रन्य विवादों पर गंभीर विचार 
करने की श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका संबंध साक्ष्य के मूल्यांकन से ही है और वे 
कोई सैद्धांतिक प्रश्‍न नहीं उठाते । उदाइरणस्ररूप यह कहा गया था कि अभियोग-पत्त 
द्वारा प्रस्तुत साच्य से अपराध की प्रेरणा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हुई । यह कहा गया 
था कि यह सत्य है कि मृत महिला अपीलकर्ता की, जिसने दूसरी पत्नी कर ली थी, 

« परित्यक्ता पत्नी थी किंतु पति-पत्नी के बीच किसी गहरे झगड़े का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है । 


१. Uo आई० Ako १६५२ सुप्रीमकोर्ट ५२ 
२. ए० आई० श्रार० १९५३ सुप्रीमकोर्ट १२२ £ 
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( १६ ) यह सत्य है और जहाँ अपराध की प्र रणा का स्पष्ट प्रमाण होता है, 
वहाँ न्यायालय के इस निष्कर्ष को कि अभियुक्त दोषी है, अतिरिक्त समर्थन मिलता 
है, किंतु प्रेरणा के स्पष्ट प्रमाण के अनाव से aarda: विपरीत fasat. नहीं 
निकलता । यदि अभियोग-पक्ष ने स्पष्ट साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया होता कि 
अपनी प्रथम पल्ली को अपने जीबन-पथ से हटाने के लिए अपीलकता के अपने 
निजी कारण थे तो इससे उसके दोष का संकेत करनेवाले परिस्थिति साक्ष्य को अति- 
रिक्त बल मिलता | किंतु इस तथ्य का कि अभियोग-पक्षऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में 
विज्ञ रहा, केवल यह परिणाम है कि अभियुक्त के दोष के समर्थक अन्य साक्ष्य पर 
बहुत सूक्ष्मता से विचार किया जाना चाहिये । 

( २० ) इस मुकदमे में उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अ्रभियोग-पक्त के 
साक्ष्य पर बड़ी सावधानी से विचार किया हे और वे इस निष्क पर पहुँचे हैं कि परिस्थि- 
तियों ने निस्संदेह यह प्रमाणित किया हे कि श्रपीलक्ता उस रात हत्या के लिए sat 
दायी था | संभवतः होशिवारा द्वारा उसकी सहायता की गई हो, किंतु उस विषय पर 
न्यायालय से श्रपना अंतिम मत व्यक्त करने की प्रार्थना नहीं की गयी at यदि यह 
निष्कर्ष सही था, तो इसमें कोई संदेह नहीं हे कि उस चरम दंड से भिन्न, जिसे इस मुकदमे 
में उच्च न्यायालय ने देना उपयुक्त नहीं समभा, ग्रपीलकर्ता एक मात्र इसी दंड का पात्र 
था, जो विवि के अधीन उसे दिया जा सकता था | 

( २१ ) हमारे मतानुसार हस्तक्षेप के लिए कोई आधार पुष्ट नहीं किया जा सका 


है । ग्रतएव श्रपील ग्रस्वीकृत की जाती हे | 


अपील अस्वीकृत 


श्र 
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१९५६ विधिपत्रिका ( प्रयाग उच्च न्यायालय )१ 
न्यायमूर्ति श्री aga 


आपराधिक TIR क्रमांक १५४९, सन्‌ १६५४, निर्णय दिनांक 
२ HIT सन्‌ १६५६ | 


दयाराम. .,. . .प्रार्थी 


विरुद्ध 


e 


राज्य, . AGATA 


A 


उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य पदार्थ अधिनियम, १६५०; धारा १० (2) 
का उद्द श्य--सरकारी विश्लेपक का प्रमाणपत्र बिना विधिवत्‌ 
प्रमाण के तथ्यों का निश्चयायक साक्ष्य 

शुद्ध खाद्यपदार्थ अधिनियम की धारा १० (२) द्वारा यह स्पष्ट व्यवस्था है कि 
इस अधिनियम के अनुसार किसी काररवाई में सरकारी ( शासकीय ) Rates 
का उपधारा (१) के अंतर्गत प्रमाणपत्र उप्तमें उल्लिखित तथ्यों का निइचायक {साक्ष्य 
हांगा | यह उपबंध (व्यवस्था) इस लिये किया गया है कि सरकारी विइलेषक को 
अपने प्रमाणपत्र प्रमाणित करने के लिये विभिन्न न्यायालयों में बुलाए जाने की 
परेशानी से बचाना हे । ag उपबंध-दंड-प्रक्रिया-संद्िता की धारा ५१० के उस 
Sota के समान है जो रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट को विधिवत्‌ प्रमाण के बिना 
साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता हे | 

mA की ओर से श्री Co बी० शरण तथा श्री बी० एन० सप्रू वकील थे | 

न्यायमूति श्री अष्ठाना-प्रार्थी दशाराम गत ६ फरवरी सन्‌ १९५४ को लगभग 
११ बजे दिन कुम्भमेला के समय इलाहाबाद के कुम्मनगर क्षेत्र में स्थित उत्तरी झूसी में 
मिश्रित ( मिलावटी ) दही वेचने के अभियोग में इलाहाबाद के प्रथम श्रेणी के एक 
मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश ga खाद्य पदाथ श्रविनियम, १६५० की धारा ४२ और 
४३ के साथ पठित इस अधिनियम की धारा ४ (२) के अंतर्गत दोषी: सिद्ध हुआ तथा 
उसे छु मास कठोर कारावास और १२०) डर्माने की सजा दी गई । यह दोषसिद्धि और 
शुभाना इलाहाबाद के विद्वान ग्रतिरिक्त*दौरा जज द्वारा भी कायम रहा | झन प्रार्थी ने 
tay के लिए ्रावेदनपत्र दिया है| “ 
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2 प्रयाग उ० न्या] दयाराम वि० राज्य (न्यायमूर्ति श्री ग्रष्ठाना) 


(२) यह प्रकट होता है कि & फरवरी सन्‌ १६५४ को डाक्टर रामशंकर श्रीवास्तव 
ने, जो कुम्भमेला के प्रभारी (इन चार्ज ) स्वास्थ्य्रधिकारी थे, प्राथी से ४॥ लुंटाक 


ay tC ० भिन्न पया iy = a वि 
दही खरीदा, इसे तीन भागों में बाँटा तथा तीन विभिन्न पकेटों में मोहरबंद किया और 
इनमें से एक पैकेट शासकीय विश्‍लेषक ( पब्लिक एनलिस्ट ) के पास परीक्षण श्रीर रिपोट 

लिये भेजा । शासकीय (सरकारी ) विइलेपक की रिपोट थी कि दही में स्नेह (फट) की 


“मात्रा ५०% कम है तथा यह दधिमिश्रित है । अतः आवेदनकता का चालान किया गया | 


(३) प्रार्थी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि कुम्भ सेला में वह जो दही वेच 
रहा था वह आवश्यक प्रतिशत तक स्नेह मात्रा सहित BR दथि नहीं था। उसका कथन 
यह था कि मैं मथे हुए दूध की दही वेचा करता था तथा में बिक्री के समय अपने ग्राहकों 
को यह बतला देता था कि मेरा दही AA हुए दूध से तयार किया गया है । किन्तु उसने 
डाक्टर श्रीवास्तव को ४॥ छंटाक दही वेचते समय यह नहीं बताया कि यह दही Je 
दूध से नहीं afig मथे हुए दूध से बनाया गया हे । अधीनस्थ न्यायालयों का निणय है 
कि प्रार्थी ने दही वेचते समय यह नहीं बताया कि यह मथे हुए दूध से तैयार किया ग्या 
है और न दही के पात्र पर इस प्रकार का कोई नामपत्र ( लेवल ) था। अधीन 
न्यायालयों का यह भी निर्णय है कि वह १) प्रति सेर दही वेच रहा था । अतः अधीनस्थ 
न्यायालयों ने उसका दोष सिद्ध पाया तथा उसे उपयु क्त दंड दिया | 


(४ ) पुनर्निरीक्षण के समय मेरे संमुख यह तक उपस्थित किया गया कि 
शासकीय विश्लेषक की रिपोर्ट प्रमाणित नहीं की गई, अतः यह साक्ष्य में ग्राह्य है| 


मेरे मत से इस तक में सार नहीं है | शुद्ध खाद्यपदार्थ अधिनियम की घारा १० (२) 17 . 


यह स्पष्ट व्यवस्था है कि इस अधिनियम के agar किसी कारवाई में शासक 
( सरकारी ) विइलेषक का उपधारा ( १ ) के अंतर्गत प्रमाणपत्र उसमें उल्लिखित 
तथ्यों का निश्‍चायक साक्ष्य होगा । इस उपबंध को दृष्टि में रखते हुए अभिया 
पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह सरकारी विइलेषक या । 

अन्य अधिकारी को यह प्रमाणित करने के लिये कि जो प्रमाणपत्र उन्होंने मे 


था, ag उन्ही का था गवाही देने के लिये बुलाए। यह उपबंध. ( व्यवस्था) 


स्पष्टतः इसलिये किया गया हे कि सरकारी विश्‍लेषक को अपने प्रमाणपत्र परमाणि 
करने के लिये विभिन्न न्यायालयों में बुलाए 'जाने की. परेशानी से बचाना È 
ag उपबंध दुंड-प्रकिया-संहिता की धारा ५१० के उस उपबंध के समान a’ 
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4 दयाराम Pre राज्य (न्यायमूर्ति श्री ग्र्ठाना) [विधि पत्रिका १९५६ FY 
q रासायनिक परीक्षक की रिपोट का विधिवत्‌ प्रमाण के बिना area के रूप में 
और स्वीकार करता Bese: 
पोई as (4) यह भी तक उपस्थित किवा गया कि सरकारी विश्छेपक का प्रमाणपत्र 
f विहित प्रपत्र ( निश्चित रूपपत्र ) के अनुसार नहीं था; wa: इसमें उल्लिखित तथ्यों के 
AE , प्रमाण के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता | मैंने संख्या ३ वाला प्रपत्र देखा, 
g जो धारा १० के अंतर्गत निश्चित किया गया दै तथा मैंने धारा १० भी पढी |. 
बेच मेरे मत से प्रमाणपत्र में कोई चुटि नहीं हैं। धारा १० (१) में यह उल्लेख है कि 
फथन प्रत्येक सरकारी विदळेषक, ah पास कोई खाद्य पदार्थ विइळेषण के लिये भेजा गया aI, 
हों यथाशीत्र इसका विश्लेषण करेगा तथा इसके मेजनेवाले को एक प्रमाणपत्र देगा, जिसमें 
zi निर्धारित किए जाने वाले रूपपत्र में अपने विश्लेषण का परिणाम उल्लिखित करेगा | 
जुद्ध विश्लेषण का यह परिणाम था कि दही में स्नेह की मात्रा ५०% प्रतिशत कम थी | 
a में यह समझने म॑ श्रससथ हू कि परीक्षण के लिये सरकारी विश्लेषक के पास भेजे गए 
a दही के नमूने के संबंध में ओर ग्रधिक उल्लेख किए जाने की क्या आवश्यकता थी | 
E अधिनियम के stand बने नियमों के अनुसार शुद्ध cet में wan प्रतिशत तक 
a स्नेह को मात्रा का होना श्रावश्यक है | अपने प्रमाणपत्र में यह उल्लेख न करके कि दही में 
AIH प्रतिशत तक स्नेह का श्रंश होना चाहिये तथा प्रेषित दही के नमूने में nga 
प्रतिशत तक स्नेह नहीं था, सरकारी विश्लेपक ने यह उल्लेख किया कि स्नेह की मात्रा 
[कि आवश्यक प्रतिशत से ५० प्रतिशत न्यून है। मेरे मत से सरकारी विश्लेषक द्वारा भेजे गए 
fl प्रमाणपत्र के प्रपत्र ( फाम ) में कोई चुटि नहीं है तथा इसे सद्दी रूप में स्वीकार 
द्वारा. क्रिया गया है । प्रार्थी की इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि उसके द्वारा जो 
पी Sa वेचा जा रहा था, वह शुद्ध दूध से नहीं अपितु मथे हुए दूध से बनाया गया था 
fa तथा ऐसी स्थिति में उसमें स्नेह का अंश आवश्यक प्रतिशत तक नहीं था, उक्त प्रश्‍न aga 


, Fea नहीं है । 

comme ° (६ ) दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थी ने दही बेचते समय अपने ग्राहकों को 
प्रेत सूचित किया था कि दही ga दूध की नहीं ग्रपित मथे दूध की है। दोनों श्रधीनस्थ 
न्यायालयों का यह निर्णय हे कि उसने ऐसी कोई सूचना नहीं दी और यह तथ्यनिर्णय 


था) 
पि नम पुनर्निरीक्षण की अवस्था में मानने को बाध्य हूँ । यह स्वीकार किया गया है क्रि दही के 
el पात्र पर इस प्रकार का कोई नामपत्र ( लेबल ) नहीं था कि दही शुद्ध दूध का नहीं बल्कि: 


तो aa हुए दूध का है, जैसा कि अधिनियम के अ्ंतगंत बनी नियमावली के श्रनुसार आवश्यक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥ प्रयाग So न्या०] दयाराम बिर राज्य (न्यायमूर्ति श्री ग्रष्ठाना) मू 
है। अतः मेरा यह, मत है कि प्रार्थी को उत्तर प्रदेशीय शुद्ध खाद्य पदार्थं अधिनियम ae 
१६५० की धारा ४२ और ४३ के साथ पठित इस अधिनियम की धारा ४ (२) के कि 
stata सही तौर पर दोषी ठहराया गया है | 

* (७) प्रार्थी की ओर से अंतिम तर्क यह था ,कि aids (जुर्माना) के श्रतिः aia 
रिक्त ६ मास कड़ी कैद फी सजा कठोर है। यह साधारण जानकारी की बात ef द्वार 
ग्राजकल मिश्रित खाद्य पदार्थों तथा नकली दवाओं की बिक्री बहुत बढ़ गइ है, जिससे पर 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को संकट उसन्न हो रहा है। इसे बंद करने के लिये यह a 


आवश्यक है कि ऐसा कार्य करने वाले व्यक्तियों को शिक्षात्मक दंड दिया जाय । ऐसे 

व्यक्ति कठिनाई से पकड़े जाते हैं । पकड़े जाने और दोषी सिद्ध होने पर यदि ऐसे व्यक्तियों 

के साथ उदारता का व्यवहार किया जाय तो इसका ऐसे फार्यों में संलग्न व्यक्तियों पर 

Bag प्रभाव नहीं पडेगा | इससे तो See प्रोत्साहन मिलने की संभावना है | फिर भी 

इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि प्रार्थी इसके पूर्व इस अपराध का दोषी नहीं था, मै 

उसे जेल भेजना नहीं चाहता | wa: मैं उसकी ६ मास कठोर कारावास की -सजा मंसूस f 

करता हूँ तथा इसके बदले ५००) जुर्माने की सजा ओर जुर्माना न चुकाने पर ६ मास 

कड़ी केद की सजा देता हूँ। इस प्रकार प्रार्थी को कुल ६२०) जुर्माना देना है । मुज 

बताया गया है कि प्रार्थ ने १२०) जुर्माना, जो अधीनस्थ न्यायालय ने किया था, जमा 

कर दिया है। तः वह एक मास के अंदर ५००) जुर्माना जमा करे; ऐसा न करने पर उसे 

६ मास कठोर कारावांस की सजा काटनी पडेगी। . = दि 

(८) रतः यह पुनर्निरीक्षण ated इस संशोधन के साथ अस्वीकृत किया 

जाता है कि मास कठोर कारावास का दंड रह किया जाता हे तथा इसके वदले ग्रांथ 
५००) जुर्माने की सजा और जुर्माना न देने पर ६ मांस कडी केद की सजा दी जाती 

>| यह ५००) जुर्माना उस १२०) जुर्माना के अतिरिक्त है जिसे अधीनस्थ - न्यायालय ने = का 

किया था | प्रार्थी जुर्माना चुक्राने तक, जिसके लिए उसे १ मास का समय दिया जाता है; Í 

वर्तमान जमानत पर मुक्त रहेगा । 4 

(९) माळूम होता है कि भूल से प्रार्थी को उत्तर प्रदेशीय शुद्ध खान्न पाई 

अधिनियम, १६५० को धारा ४२ के साथ पठित धारा ४ के उल्लंघन के अभियोंग में प a 

Fata की संजा दी गयी, जब कि प्रार्थी पर अधिकतम Bats २००) किया म aa 

था, जैसा कि उक्त श्रधिनियम की अनुसूची १ में उलिखित है। पुनर्निरीक्षण आ i 

की सुनवाई के समय मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर ग्राकृष्ट नहीं किया गया था। मैंने 
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मूँ गालाल वि» कल्याणराव (न्यायमूर्ति श्री उपाध्याय) [विधि पत्रिका १६५६ ५ 
तथा प्रार्थी दोनों va के विद्वान वकीलों की बहस मुनी और दोनों इस बात से सहमत हैं 
कि प्रार्थी को २००) से अधिक wads नहीं दिया जाना चाहिए था । 

-( १०) ऐसी परिस्थिति में में १४ मार्च सन्‌ ५६ के अपने इस आदेश को इस 
अंश तक संशोधित करता हूँ कि प्रार्थ को २००) guia की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय, 
द्वारा दिया गया २००) का Bate मी सम्मिलित दै, सजा दी जाती दै और इसे न देने 
पर उसे ३ मास कठोर कारावास का दंड भोगना होगा । यदि श्रमी तक जुर्माना नं 
चुकाया गया हो, तो प्रार्थी को इसके लिए १ मास का समय दिया जाता 2 | 


पुनर्निरीक्षण संशोधन के साथ श्रस्वीकृत 


१६५६ विधि पत्रिका (प्रयाग ३० न्या०) ५ (Alo Fo २) 
Go पुनरावेदन क्रमांक ७८ सी सन्‌ १६५४; निर्णाय-दिनांक २० जुलाई सन्‌ £६५६ | 
न्यायमूर्ति श्री बलराम उपाध्याय 
मूंगा लाल'""'`"""'प्रतित्रादी-पुनरावेदक 
विरुद्ध 
कल्याण Wa 'वादी-उत्तरवादी 


उत्तर प्रदेश ( अस्थायी ) भाड़ा तथा अधिनिष्कापसन अधिनियम, १९४७; 
धारा २ (द्‌) और ३- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को धारा 
३ के अंतर्गत कार्य करने के लिये : अधिकारप्रदान किंतु अतिरिक्त frat मजिस्ट्रेट 
की आज्ञाका, आवश्यक होने पर, पुननिरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित- जिल्ला 
मजिस्ट्रोट को ऐसा कोई अधिकार नहीं । 

जहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कों 
उत्तर प्रदेश ( अस्थायी) भाडा तथा अधिनिष्कासन अधिनियम - की घारा ३ के 
अंतर्गत अधिकार के प्रयोग के लिये प्राधिकृत करते हुए यइ पद रखा कि “अपने 
मनोनीत अधिकारी के किसी आदेशका, आवश्यक होने पर, पुननिरीक्षण करने 
का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हुए”, वहां ue प्रतीत होता है कि 
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~ on A SS 
जिला मजिस्ट्रेट ने यह धारणा कर ली थी कि अतिरिक्त जिला मजिट्रेट को उक्त अधि. 
नियम के अंतर्गत कोई कार्य करने का अधिकार, जैसा धारा २ (द) में उल्लिखित है, 
AN NN ~- A जि ON 8 
देने की शक्ति रखने के अलावा उन्हें:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई ज्ञ 


का पुननिरीक्षण करने का भी अधिकार था । “सुरक्षित रखने” शब्द से यह संकेत 


मिलता है कि उनके विचार से उन्हें वह अधिकार था, जिसे उन्होंने सुरक्षित wy 


~ 


` किंतु यह स्पष्ट है कि उन्हें विधि (Law) Sagar ऐसा कोई अधिकार ag 


था। अतः ऐसे अधिकार को सुरक्षित रखना अथवा इसे रखने का कोई प्रयत्न करना 
स्पष्टतः व्यर्थ है | अतएव आज्ञा के इस अंश का कोई कानूनी परिणाम नहीं है। 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा ३ के प्रयोजन के लिये प्रदत्त अधिकार पूर्ण ओर वैध 
था । पुननिरीक्षण के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न स्पष्टतः ऐसे अधिकार 
को सुरक्षित रखने का प्रयत्न है, जो उन्हें प्राप्त नहीं था । ( पेरा ५) 


~ 


श्री बी० सी० सकसेना पुनरावेदक की ओर से तथा श्री बी० श्रार० awl 
उत्तखादी की ओर से वेकील थे । 


न्यायमूत्ति श्री उपाध्याय -यह' प्रतिवादी का पुनरावेदन ( ्रपील ) है, जे 
सहारनपुर नगर की एक दुकान पर थ्राधिपत्य ( Possession ) करने तथा शेप भाड़ा 
पाने संब्रंधी वाद के कारण किया गया हे | इस समय भाडे के संबंध में कोई विवाद 
नहीं है । एकमात्र प्रशन, जो शेष है ओर निशयाथ श्राया हे, श्रधिनिष्कासत 
(Eviction ) की उस ग्राञ्ञप्ति ( Decree) से संबंध रखता है, जिसे वाद सुत्ने 
वाले न्यायालय ( प्रारंभिक न्यायालय ) ने दी तथा जिसकी पुष्टि निम्न पुनर्विचार न्यायालये 
( Lower Appellate Court ) द्वारा -हुई | 


(२) वाद से यह प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश भाड़ा नियंत्रण तथा aA. 
निष्कासन श्रभिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुमति सहारनपुर के अतिरिक्त जिला मजि 
द्वारा दी गई यी । प्रतिवादी ने सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट के समच एक gales 
्रावेदनपत्र देकर उक्त अनुमति के चित्य पर श्ापत्ति की किंतु जिला मजिस्ट्रेट गै 


हस्तक्षेप करने से अ्रस्वीकार किया | ; नै E 


q 
हु | 


. (३ ) पुनरावेदक के विद्वान वकील का तर्क है कि वादी ने जिस 
हे > त्र ae 
का श्राश्रय लिया है, वह अ्रवेध है, क्योंकि वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं ग्रपिठ ५ 
अधिकारी द्वारा दी गई थी जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने विधि की दृष्टि से दिए जातै | 


r 
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मू f 


= 


लिये aaan पूर्ण अधिकार नहीं दिया था । सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 
आदेश का संबद्ध अंश निम्नलिखित दै 


“ “मैं, आर० पी सहाय, जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर cag विषयक ्रपनी सभी 
पूर्व ग्राशात्रो को रद्द करते हुए सन्‌ १९४४ की श्रधिनियम संख्या ४४ द्वारा संशोधित 
उच्दर प्रदेश ( अ्रस्थायी ) भाडा नियंत्रण तथ! अधिनिष्काशन श्रधिनियम ( संख्या ३ ), 
१६४७ के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश देता हूँ। दर 


हू 

“ग्रपने मनोनीत ग्रधिकारियाँ के किसी आदेश का, आवश्यक होने पर, पुनर्नि- 
क्षण करने का ग्रधिकार श्रपने पास सुरक्षित रखते हुए में उक्त श्रधिनियम की धारा 
२ (४) के zata निम्नलिखित अधिकारियों को मनोनीत करता हूँ तथा उन्हें उनके नाम 
के आगे अंकित निम्नलिखित निर्देशानुसार *सहारनपुर जिलाक्षेत्र में उक्त श्रविनियम की 


NX 


विभिन्न धाराश्रों के अंतर्गत धिकार के प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता हूँ--- 


(a) उक्त अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत किसी वासस्थान से किरायेदार को 
निकालने के लिए व्यवहार न्यायालय ( Civil Court ) में वाद प्रस्तुत करने के देव 
अनुमति प्रदान करना-- 


A 


पूरी तहसील ( Sub-division ) के लिये रुड़की के परगना ग्रधिकारी तथा 


शेष जिले के लिये श्रतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट 


= 


NS a 


(४ ) ( पुनरावेदक के ) विद्वान्‌ वकील का तर्क दे कि उक्त अधिनियम की 
धारा २ (४) के wana श्रतिरिक्त जिला मजिट्रेट को श्रनुमति के लिये प्रदत्त अधिकार - 
पूण नहीं था, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ने श्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जानेवाली 
आज्ञा का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार श्रपने पास सुरक्षित रखा था | यह तर्क उपस्थित 
किया गया है कि वेसा ही कार्य करने का अधिकार होना चाहिए जैसा जिला मजिस्ट्रेट 
ने स्वयं किया होता । wa: अधिकार पूणं होना चाहिए किंतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 
सुरक्षित अधिकार से संकेत मिलता है कि उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने 
अधिकार नहीं दिए | किंतु आदेश की भाषा से इस तक का समथन .नहीं होता | जिला 

»मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २ ( ४) के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि वे 
उक्त अधिनियम की धारा २ (द) का डल्लेख कर रहें हैं। इस धारा में 'जिला मजिस्ट्रेट! | 
पद की परिभाषा इस प्रकार है-- 


* 
s 
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गी ~ (a A जि SS 
जिल्ला मजिस्ट्रेट ने यह धारणा कर ली थी कि अतिरिक्त जिला मजिट्रेट को उक्त af. 


नियम के अंतर्गत कोई काये करने का अधिकार, जैसा धारा २ (द) में उह्लिखित है, 
AN NFN ०० A जि SS + (N 

देने की शक्ति रखने के अलावा उन्हें:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट द्वारा दी गई a 
,का पुननिरीक्षण करने का भी अधिकार था । “सुरक्षित रखने” शब्द से यह संकेत हि 

मिलता है कि उनके विचार से उन्हें बह अधिकार था, जिसे उन्होंने सुरक्षित र्न 
` किंतु यह स्पष्ट है कि उन्हें विधि (Law) के अनुसार ऐसा कोई अधिकार ag 


था । अतः ऐसे अधिकार को सुरक्षित रखना अथवा इसे रखने का कोई प्रयत्न करना : 
स्पष्टतः व्यर्थ हे | अतएव आज्ञा के इस अंश का कोई कानूनी परिणाम नहीं है। र 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा ३ के प्रयोजन के लिये प्रदत्त अधिकार पूर्ण और वैध... 
था । पुननिरीक्षण के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न स्पष्टतः ऐसे अधिका ' 
को सुरक्षित रखने का प्रयत्न है, जो उन्हें प्राप्त नहीं था । ( पेरा ५) z 
श्री ato सी० सकसेना पुनरावेदक की ओर से तथा श्री बी० आर० ग्रवखी 
उत्तरवादी की ओर से वेकील थे । 3 निः 


न्यायमूर्ति श्री उपाध्याय - यह प्रतिवादी का पुनरावेदन (अपील ) Za श्र 
सहारनपुर नगर की एक दुकान पर श्राधिपत्य ( Possession ) करने तथा शेष भाड़ा 
पाने संबंधी वाद के कारण किवा गया हे ga समय भाडे के संबंध में कोई विवाद 
नहीं है । एक मात्र प्रश्‍न, जो रोष है ओर निणंयाथं आया दै, अविनिष्कासत 
(Eviction ) की उस atafà (Decree) से संबंध रखता है, जिसे वाद सुग 
वाले न्यायालय ( प्रारंभिक न्यायालय ) ने दी तथा जिसकी पुष्टि निम्न पुनर्विचार न्यायालग घार 
( Lower Appellate Court ) द्वारा हुई | पूण 


शेष 


(२) वाद से यह प्रकट होता हे कि उत्तर प्रदेश भाडा नियंत्रण तथा श्रि» कि 
निष्कासन श्रधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुमति सहारनपुर के श्रतिरिक्त जिला मजि ता 
द्वारा दी गई थी | प्रतिवादी ने सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक gale 


सुर 
आवेदनपत्र देकर उक्त अनुमति के औचित्य पर आ्रापत्ति की किंठ जिला मजि रा 
हस्तक्षेप करने से श्रस्वीकार किया । A a af 

( ३ ) पुनरावेदक के विद्वान वकील का तर्क है कि वादीने जिस श्र | उच 
< A nie oN at 2 
का श्राश्रय लिया है, वह अवेध हे; क्योंकि वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं ANS T 


अधिकारी द्वारा दी गई थी जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने विधि की दृष्टि से दिए जागे * 
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लिये maar पूर्ण अधिकार नहीं दिया था | सहारनपुर के निला मजिस्ट्रेट के द्वारा 
mag का संबद्ध भ्रंश निम्नलिखित हैँ -- 


“ “मैं, आर० पी सहाय, जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर wag विषयक अपनी सभी 
पूर्व श्राञ्ञा्रों को रद्द करते हुए सन्‌ १९४४ की श्रधिनियम संख्या ४४ द्वारा संशोधितः 
उत्तर प्रदेश ( श्रस्थायी ) भाड़ा नियंत्रण तथ! श्रविनिष्काशन श्रविनियम ( संख्या ३ ); 
१९४७ के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश देता हूँ। डर 


“ग्रपने मनोनीत श्रधिकारियोँ के किसी आदेश का, MAAR होने पर, पुननि- 
रीक्षण करने का अधिकार श्रपने पास सुरक्षित रखते हुए में उक्त अधिनियम की धारा 
२ (४) के data निम्नलिखित अ्रधिकारियों को मनोनीत करता हू तथा Seq उनके नाम 
के आगे अंकित निम्नलिखित निर्देशानुसार 'सह्दारनपुर जिलाक्षेत्र में उक्त श्रविनियम की 


i 
l 


वि धारा्रों के अंतर्गत अधिकार के प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता हर 

(a) उक्त अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत किसी वासस्थान से किरायेदार को 
निकालने के लिए व्यवहार न्यायालय ( Civil Court ) में वाद प्रस्तुत करने के देवु 
अनुमति प्रदान करना-- 

पूरी तहसील ( Sub-division ) के लिये रुड़की के परगना ग्रधिकारी तथा 
शेष जिले के लिये श्रतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट | 


ey a 


( ४ ) ( पुनरावेदक के ) विद्वान्‌ वकील का तक हे कि उक्त अधिनियम की 
धारा २ (४) के wana श्रतिरिक्त जिला मजिट्रेट को श्रनुमति के लिये प्रदत्त अधिकार 
पूर्ण नहीं था, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जानेवाली 
श्राज्ञा का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था | यह तक उपस्थित 
किया गया है कि वेसा ही कार्य करने का अधिकार होना चाहिए जैसा जिल्ला मजिस्ट्रेट 
ने स्वयं किया होता | wa: अधिकार पूणं होना चाहिए किंठ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 
सुरक्षित अधिकार से संकेत मिलता है कि उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को श्रपने 
अधिकार नहीं दिए | फिंठु आदेश की भाषा से इस तक का समर्थन Agi होता । जिला 

“मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २ ( ४) के उल्लेख से यह प्रतीत होता हैं कि वे 
उक्त अधिनियम की धारा २ (द) का डल्लेख कर रहे हैं। इस धारा में जिल्ला मजिस्ट्रेट 
पद की परिभाषा इस प्रकार है-- - 
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“जिला मजिस्ट्रेट” से तात्यये उस अधिकारी से भी दै, जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने 
इस अधिनियम के अंतर्गत अपना कोई कार्य करने का अधिकार दिया है |? 

(५ ) जिला मजिस्ट्रेट का स्पष्ट श्रभिप्राय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट -को वह 
अधिकार प्रदान करना था, जो अधिनियम की धारा २ (द) के अंतर्गत अपेक्षित है।वे 
यंह भी कहते है कि “मैंने अपने मनोनीत अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित 

` निम्नलिखित निर्देशानुसार उक्त ग्रधिनियम की विभिन्न धाराओं के sata विक्रार के 
प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया ।? श्रतः इस पर गंभीर रूप से संदेह नहीं किया जा सकता 
कि जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश देने का अ्रभिप्राय ग्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के 
उक्त अधिनियम की धारा ३ के अंतगत अनुमति देने के अधिकार से युक्त करना था। 
जिस बात से संदेह उत्पन्न होता है, वह यह पूर्व पद है-“श्रपने मनोनीत अधिकारियों 
के किसी आदेश का, आवश्यक होने पर, पुनर्निरीक्ष ण करने का अपना अधिकार सुरक्षित 


रखते हुए” | केः 
A ` A ON > श्रा 

प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रोट ने यह धारणा कर ली थी कि अतिरि 
जिला मजिस्ट्रेट को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई काये करने का अधिकार, जैसा 2 
उक्त अधिनियम at धारा २ (द्‌ ) में उल्लिखित है, देने की शक्ति रखने के अलावा $ 


उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई आज्ञा का पुननिरीक्षण करने का भी 
अधिकार था । 'सुरक्षित रखने? शब्द से यह संकेत मिलता है कि उनके विचारसे प्र 
उन्हें ag अधिकार था जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा । किंतु यह स्पष्ट दे कि उँ इचः 
विधि के अनुसार ऐसा कोई अधिकार नहीं था। अतः ऐसे अधिकार को सुरक्षिं भू 
रखना अथवा इसे रखने का कोई प्रयत्न करना स्पष्टतः व्यर्थ है। अतएव aT (सं 
इस अंश का कोई कानूनी परिणाम नहीं हे । उक्त परिस्थितियों में जिला मजिस्टूँद fef 
द्वारा प्रदत्त अधिकार पूणे और वैध था । पुनर्निरीक्षण के अधिकार को सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न स्पष्टः ऐसे अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न था जो उन्हें प (रे 
. नहीं था । n 

(&) उक्त दृष्टिकोण से मेरा यह मत है कि वादी ने जिस अनुमति का द्र , 
लिया था, वह वैध था | श्रतः पुनरावेदन विफल होगा और यह सब्यय ग्रस्वीकृत क, 
जाता है। Tagi S |" 


a 


” ` पुनरावेदन ग्रखीकृत 


^ 
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१६४६ विधि पत्रिका ( उ० ग्र० राजस्व मंडल ) १ 


गी आर० एन० सिंह कनिष्ठ सदस्य (जूनियर मेम्बर) 
मिलीपुर, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर 
द्वितीय पुनरावेदन सं० 279 सन्‌ ४8५७-५५, निर्णय तिथि fe मई, 
सन्‌ £६५६ | 


श्यामलाल. ... . .पुनरावेदक ( अपीलाट ) 
श्रीमती फूलमती आदि. ..उत्तखादी ( रिस्पांडेंट ) 

उत्तर प्रदेश काइतकारी अधिनियम (qo पी० टिनैंसी ऐक्ट ) की धारा ५६।६१ 
के मुकदमे में रुदेलखंड कमिरनरी के श्रतिरिक्त कमिइनर के दिनांक २८ मई सन्‌ ५४ के 
आदेश के विरुद्ध द्वितीय पुनरावेदन (ada ) | 

So प्र काइतकारी अधिनियम, सन्‌ १९१९, धारा ५९ ओर ६१- इनके अंतगत 
मुकदमे में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम के बाद भी क्षेत्रपति 
( लेंड होल्डर ) आवश्यक पक्ष-गाँव समा को पक्ष में जोड़ा जा सकेगा । 

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम के प्रचलन के 
पश्चात्‌ पुराने क्षेत्रपति पूर्ववत्‌ एक पक्ष वने रहेंगे और naaa न्यायालय की 
इच्छा से किसी पक्ष में बढ़ाई जा सकेगी । उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा 
भूमिसुघार नियमावली के नियम ७ तथा उत्तर प्रदेश gafa (विधिक कारवाई ) 
(संकट निराकरण) आदेश, १९५२ [ लड cate लीगल प्रोसीडिंग्स-रिमूबल आव 
डिफिकल्टीज आडेर ] की धारा २ से भी इस विचार का समर्थन होता हे । [पेरा २] | 

कामताधिंह विरुद्ध जगेश्वर १६४२ Alo Sto ३०३-१६५२ Lo एल० Ho 
( रेवेन्यू ) १५९ ( फुलबेंच ) का अनुसरण किया गया | 

श्री शराफत अली अधिवक्ता पुनरावेदक की ओर से तथा श्री श्रार० के० श्री 
वास्तव अधिवक्ता उत्तरवादी की ओर से थे । 
० श्रीसिंह, कनिष्ठ सद्स्य--उचर प्रदेश काइतकारी अधिनियम (ge पी» टिनॅसी 
ऐकट ) सन्‌ १६३६ की धारा ५९।६१के मुकदमे में रुहेलखंड कमिश्नरी के अ्रतिरिक्त 
कमिइनर की alata ( डिकी ) के विरुद्ध यह दूसरा पुनरावेदन (अपील) है । पुनरावेदक 
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( श्रपीलांट ) उस मुकदमे के वादियों में से एक व्यक्ति दे, जो प्रथम न्यायालय द्वारा 
निराकृत (खारिज ) कर दिया गया । श्रीमती फूलमती अपने को विवादग्रस्त भूमि की 
काइ्तकार कहती थी और उसके पक्ष में जीत ( feat) हुई | ४ जुलाई, सन्‌ १६४१ को 
अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार श्रधिनियम के प्रचलित होने के 
पूर्व यह वाद उपस्थित किया गया ओर लालजी क्षेत्रपति ( लैंड होल्डर ) भी प्रतिवादी 


' था | उसने श्रीमती फूलमती के दावे का समर्थन किया ओर वादियों की काइतकारी से 


इंकार किया । विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर के समक्ष पुनरावेदन (अपील ) में इस 
लालजी को उत्तरवादी ( रिस्पांडेंट ) नहीं बनाया गया, किंतु उसके बदले गांव सभा को 
फरीक बनाया गया । विद्वान्‌ श्रतिरिक्त कमिश्नर ने लालजी को उत्तरवादी ( रिस्पांडेंट ) न 
बनाए जाने के कारण अपील निराकृत कर दी ओर प्रथम न्यायालय की wale 
( डिक्री ) अंतिम ( फाइनल ) हो गई | 

(र) पुनरावेदन (ada ) में दो बातों पर बहस की गई। प्रथमतः. यह कहा 
गया कि यतः जमींदारी का उन्मूलन हो गया है, wa: कमिश्नर के न्यायालय में पुनरावेदन 
की सफलता से क्षेत्रपति ( लँड होल्डर ) के हित (इंटरेस्ट) पर कोई ग्राधात नहीं पहुँचता | 
अतएव वह कोई आवश्यक पक्ष (पार्टी) नहीं था। 'रामदासी विरुद्ध भुवनेश्वरी 
तिवारी? के मुकदमे का आश्रय लिया गया है| किंतु, इस मुकदमे में राजस्व मंडल 
( बोर्ड ग्राव्‌ रेवेन्यू ) के निणंय से विद्वान्‌ परामर्शदाता ( काउंसेल) के तक का 
समर्थन नहीं होता | बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि कोई व्यक्ति पुनरावेदन में एक ग्राव- 
शयक पक्ष है Aaa नहीं, इसका निश्चय करने के लिये इस कसौटी का सदा प्रथोंग करना 


चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति का, जो पुनरावेदन में फरीक नहीं बना है, पुनरावेदन की | 


सफलता से संभवतः अहित होगा या नहीं । इसमें यह भी है कि जहाँ जमीदार कोई 


लिखित कथन ( रिटेन स्टेटमेंट ) न उपस्थित करें और उनको उसमें कोई रुचि न हो, . 


तो यह मान लेना होगा कि पुनरावेदन की सफलता से उनके हित को हानि न होगी | 
प्रस्तुत मुकदमे में यह बात नहीं है । लालजी ने लिखित कथन उपस्थित किया और उसमें 
वादी पुनरावेदक के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी के दावे का समर्थन किया। अतः यह नहीं 
कहा जा सकता कि पुनरावेदन की सफलता से संभरतः उसकी हांनि न होगी अथवा 
पुनरादवेन की सफलता से उसके स्वत्व का faa होगा | इसके विपरीत उत्तरवादी 


e 


१, १९५४ रेवेन्यू डिसिजन १९२ =To एल० जे० ( रेवेन्यू ) १४५ 
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श्यामलाल वि” श्रीमती फूलमती (श्रीसिंह, कनिष्ठ सदस्य) [विधि पत्रिका १६५६ ३ 


( रिस्पांडेंट ) के विद्वान वकील ने 'कामतासिंह विरुद्ध जगेइबर”' वाले मुकदमे का 
cota दिया | इसमें बोर्ड ने ag मत प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन 
तथा भूमिसुधार अधिनियम के प्रचलन के पश्चात्‌ पुराने क्षेत्रपति पूर्ववत्‌ एक पक्ष 
बने रहेंगे ओर गाँव समा न्यायालय की इच्छा से किसी पक्ष में बढ़ाई जा सकेगी ।- 
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन वथा भूमिसुधार नियमावली के नियम ७ तथा, उत्तर 
प्रदेश भूधृति ( विधिक काररवाई ) ( संकट निराकरण ) आदेश, १९५२ Ael- 
ae लीगल प्रोसीडिंग्स-रिमूवल आव डिफिकस्टीज्‌ आडेर ] की घारा२ से मी 
इस विचार का समर्थन होता है । उत्तरप्रदेश काइतकारी अधिनियम सन्‌ १९३९ की 
धारा ५९६१ के अंतर्गत मुकदमा मुख्यतः क्षेत्रपति (लेंड होल्डर ) के विरुद्ध होता 
हे | अतः लालजी कमिश्नर के समक्ष पुनरावेदन में एक आवश्यक पक्ष था | 

( ३ ) दूसरे, यह कहा गया है कि जमींदारी का उन्मूलन होने पर क्षेत्रपति मध्य- 
वर्ती का स्वत्व गांव सभा को मिल गया, जो कमिश्नर के समक्ष पुनरावेदन में फरीक 
वनाई गई थी | किंतु व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता ( सिविल प्रोसिडयोर कोड ) के आदेश २२ 
नियम १० वर्तमान मुकदमे में नहीं लागू होता | यह नियम पुनः न्यायालय की इच्छा 
के अधीन हे | मध्यवर्ती क्षेत्रपति के निष्पादन में गाँव सभा के विरुद्ध पुनरावेदन उपस्थित 
करने के लिये कोई अनुमति adi माँगी गई। 'कामतासिंह विरुद्ध Ware A यह 
भी निश्चय gat कि area २२, नियम १० ऐसे मुकदमे में नहीं लागू होगा किंतु 
व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के ग्रादेश १, नियम १० के अंतर्गत गाँव सभा को पच में 
जोड़ा गया | 

( ४ ) विद्वान श्रतिरिक्त कमिश्नर का मत गलत दै । ग्रपील विफल दै और यह 
२५) वकील के शुल्क तथा मुकदमे के व्यय सहित खारिज की जाती दै | 


atta ग्रस्त्रीक्कृत 


१. १९५२ रेवेन्यूडसिजन २०३ = १६५२ ए० एल० जे० ( रेवेन्यू ) ( फुलबेंच ) 
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१६५६ विधि पत्रिका ( ३० Ho राजस्व मंडल ) .४ 
( qlo Fo २) 
श्री अमजदअली ओर श्रीसिंह, कनिष्ठ सदस्यगश 


A 


अतिरिक्त कमिश्नर, मेरठ फमिश्नरी के दिनांक २५ ग्रप्रेल सन्‌ १६५५. के श्रादेश 
के बिरुद्ध पुनर्निरीक्षण क्रमांक ३५० सन्‌ १६५४-५५; निर्णयतिथि ७ मार्च 
सन्‌ १९५६ ई० | 
कालका प्रसाद'' "`` 'ग्रार्थी 
विरुद्ध 
अलाउद्दीन' ` ` `` ` विरुद्वपच्ष 
(१) निष्पादन ( एकिजिक्यूशन .-निष्पादन न्यायालय कब आज्ञ 
( feat) का निष्पादन करने से अस्वीकार करने में सक्षम ( कांपिटेंट )- उत्तर 
प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम सन्‌ १९५१; घार Ro | 
यदि किसी न्यायालय ने विधि के आदेशात्मक उपबंध के विरुद्ध आप्ति दी 
हो, तो निष्पादन न्यायालय उसे निष्पादित करने से अस्वीकार कर सकता है। 
अतः निष्पादन न्यायालय पुनर्विचार न्यायालय ( कोटे आव अपील ) की आज्ञा 


को भी इस आधार पर निष्पादित करने से अस्वीकार कर सकता हे कि ऐसा. 


करना उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम की घारा २० के 
उपबंधों के विरुद्ध होगा । [ पेरा ५] 


(२) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिविय ` 


१९५१; धारा २०—भूतलक्षी प्रभाव ( रिद्रास्पेक्टिव इफेक्ट ) 


उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम, at 


१९५१ की धारा २० का भूतलक्षी प्रभाव है । [ पेरा ३] 
श्री एच० सी० शर्मा, ्रधिवक्ता प्रार्थी की ओर से थे | 


श्री अमजद्अली, कनिष्ठ सदस्य (२५-२-१९५६)- यह पुनर्निरीच्ण आवेदन 
उत्तर प्रदेश काइतकारी,अधिनियम, सन्‌ १६३६ की धारा २७५ के अंतर्गत है, जो ÈE | 
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कालकाप्रसाद fro अलाउद्दीन (श्रीश्रजमदश्चली, क० सदस्य) [विधि पत्रिका १९५६ ५ 


कमिश्नरी के श्रतिरि र के WATT सन्‌ १९५५ के उस श्रादेश के विरुद्ध 
में मेरठ के परगना अधिकारी के दिनांक २८ जून सन्‌ १६५४ 
के आदेश का समर्थन किया गया दे । मेरठ के परगना अधिकारी का श्रादेश उक्त 
अधिनियम की धारा १८० के श्रंतगत वाद के परिणाम wea Arata (feat) के 


निष्पादन ( एक्जिक्यूशन ) की काररवाई से dia रखता 21 पुननिरीचण 


मिः 
उपस्थित किया गया हे, जि 


måga की सुनवाई एक पक्षीय हुई, क्योंकि विरुद्ध पक्ष सूचना पाने पर मी 
अनुपस्थित था | 

(2) निष्पादन संबंधी ma प्रारंभिक न्यायालय द्वारा २२ मार्च सन्‌ १६५२ 
को तथा विज्ञ निम्नपुनर्विचार न्यायालय द्वारा २३ जुलाई सन्‌ १६५३ को दी गई। 
विद्वान्‌ कमिश्नर के समच, जिन्होंने दिनांक २३ जुलाई, सन्‌ १६५३ के श्रपने निंब में 
प्रारंभिक न्यायालय की आज्ञप्ति की पुष्टि की, इस बात का प्रमाण था कि निर्णीत ऋणी 
( जजमेंट-डेटर ) ग्रर्थात्‌ प्रतिवादीप्रार्थी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम 
की धारा २० (ख ) (१) के सीमांतर्गत १३५६ फसली में काविज (agi ) था, 
किंठु माळूम होता है कि उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया अन्यथा उत्तर प्रदेश 
काइतकारी ग्रधिनियम की धारा १८० के ग्रंतगत वाद में उन्होंने श्राजति श्रोर निणय 
न दिया होता क्योंकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा २० के अंतर्गत 
aand हो जाने के कारण प्रतिवादीप्रार्थी अधिनिप्कासन ( इविक्शन ) 
से मुक्त था | 

(३ ) प्रारंभिक न्यायालय ने आरज्चतिनिष्पादन संबंधी कारस्वाई में निर्णीत 
ऋगीप्रार्थी की यह आपत्ति श्रस्वीकृत कर दी किन्छु १३५६ फसली में कात्रिज उल्लिखित 
किए जाने के कारण वह ग्रधिवासी है तथा उसके विरुद्ध mate निष्पादित नहीं की 
जा सकती । इस आ्रापत्ति के अस्वीकार करने का आधार राजस्वमंडल (बोर्ड ) का 
विक्रमसिंह विरुद्ध ggo वाले मुकदमे का निर्णय है, जिसका विज्ञ प्रारंभिक न्यायालय 
ने आश्रय लिया | इसमें यह निर्णय किया गया था कि उच्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन 
अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं हे जिससे यह संकेत मिळे कि इस श्रधिनियम को 
विचाराधीन मुकदमों के निर्णयों पर लागू करने और उन्हें प्रभावित करने का श्रमिप्राय 
है । विज्ञ प्रारंभिक व्यायालय ने जिस निर्णय का आधार लिया; वह AA सुंदर विधि नहीं 
है क्योंकि राजस्वमंडल तथा प्रयाय ऊच न्यायालय के बाद के नियो में उक्त निर्णय का 


१. १९५४ खेन्यू डिसिजंस ५१ = ५० एल० जे० १२१ 
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६ ३० qo to मंडल] कालकाप्रसाद वि० ग्रलाउद्दीन (श्रीत्रजमदअली, कनिष्ठ सदस्य) 


क्क 
खंडन किया गया है। इन न्यायालयों ने यह निर्णय किया है कि उत्तर प्रदेश = 
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा २० का भूतलक्षी प्रभाव हे । प्रतीत होता है वै 
कि विद्वान्‌ सहायक कलक्टर को बादवाले ये निर्णय २८ जून सन्‌ १६५४ को, जिस दिन द 
उन्होंने इस मामले में अपना ग्रादेश दिया, नहीं ज्ञात थे | z 
* (४) विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर का यह मत है कि-- 3 
[१] “प्रतिवादीप्रार्थी को जमींदारी उन्मूलन ग्रधिनियम के अंतर्गत क्या कोई 3 
स्वत्व प्राप्त हुआ या नहीं? यह प्रश्‍न विद्वान्‌ कमिश्नर के समक्ष जमींदारी उन्मूलन ग्रधि F 
नियम के प्रचलन के बाद प्रलक्षित «वादग्रस्त विषय ( कांस्ट्रक्टिवली इन इशू) के रूप में 3 
उपस्थित था जिन्होंने उत्तर प्रदेश काश्तकारी कानून की धारा १८० के अंतर्गत वाद ( 
में प्रारंभिक न्यायालय द्वारा दी गई ग्राज्त्षि के विरुद्ध प्रथम पुनरावेदन ( श्रपील ) पर र्‌ 
विचार किया था; [२] उक्त आज्ञप्ति afta होगई है; [३] प्रतिवादी ने कमिश्नर के समन रि 
अधिवासी स्वत्व के उत्तन्न हो जाने के अपने दावे पर जोर नहीं दिया , जिसके परिणाम 
स्वरूप “प्रलक्षित पूर्वनिर्शीत? ( कांस्ट्रकटिंव रेस जुडिकेटा ) के सिद्धांत पर उसका उक्त दावा 
aa बाधित है तथा [४] निष्पादन न्यायालय को ग्रधिवासी स्वत्व के प्रश्‍न का निर्णय करने 3 
का श्रव अधिकार नहीं है | इस मत के अनुसार अतिरिक्त कमिश्नर ने आाज्ञप्तिनिष्पादन ; 
की काररवाई को जारी रखने की अनुमति देते हुए प्रारंभिक न्यायालय के आदेश को = 
कायम रखा | ( 
Es 
(५ ) प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का तर्क है कि यदि न्यायालय ने विधि के छ 
आदेशात्मक उपबंध के विरुद्ध आज्ञप्ति दी हो, तो निष्पादन न्यायालय उसे निष्पा- त 
दित करने से अस्त्रीकार कर सकता है तथा उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित ड 
निर्णयों का आश्रय लिया हे टा 
१९४३ बम्बई १६५४ ; : 
१९४१ मद्रास १२६ ; और हि : 
१६२१ इलाहाबाद ११८। ः 
बम्बईवाळे मुकदमे में यह निर्णय किया गया था कि निष्पादन न्यायालय इस f 


से ८ > OS , | 
कि ऐसा करने से 'मागदार? को अपने भाग से वस्तुतः हटाना है, जो बंबई भागदारी तथा” | 
नर्वादारी अधिनियम की धारा १ का उल्लंघन है | भद्रास उच्च न्यायालय का इस आशय 
का निर्णय है कि निर्णीत ऋणी को निष्पादन काररबीई में यह आपत्ति उठाने से रोका 5 
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प्य) कालकाप्रसाद वि० ग्रलाउद्दीन (श्रीश्रजमदश्रली, क० सदस्य) [विधि पत्रिका १९५६ ७ 
` A A ` O ` x = ~ ` e 
qT नहीं जा सकता कि नए श्रधिनवम के पारित हो जाने से आज्ञप्ति को, जो स्वतः पूर्णतः 
S A A > % २ A टॅ» ८४. Re ~ s Ff ~ 
TR वेध हे, Ian म॑ निव्पादित नहीं किया जा सकता | तीसरे मुकदमे में, जिसका प्रार्थी के 


> 
देन कील ने आश्रय लिया ६२१ इलाद्ाबाद ११८ ), यह निणय किया गया था कि 
आगरा काश्तकारी अधिनियम, १६०१ ( श्रधिनियम संख्या २, सन्‌ १६०१ ) की धारा २० 


के उपवंधो को दृष्टि में रखते हुए mate निष्पादक न्यायालय किसी दखीलकारी भूमिखँड 


lz के बेचने का ग्रादेश नहीं दे सकता, AS ही यह श्राज्ञप्ति भूमिखंड की बिक्री का निर्देश 
घिः करने वाली WAT साधारण धनाज्ञत्ति ( मनीडिक्री ) हो | जून १६५३ Zo में सन्‌ १६५३ 
में के संशोधी अधिनियम (संख्या ७) द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेशं जमींदारी भ्रधिनियम, १९५१ 
जाद्‌ ( अधिनियम संख्या १, सन्‌ १६५१ ) में यह उपत्रंध दै कि ६ फसली के खसरा या 
ER खतौनी में जिस व्यक्ति का उल्लेख “काबिज? के रूप में हो, वह जमांदारी उन्मूलन श्रधि- 
aq नियम की धारा २० ( ख ) ( १ ) के wana अधिवासी दै | 

गाम 


जून १६५३ में मुख्य ग्रधिनियम के संशोधन के पूर्व स्थिति कुळ भिन्न थी क्योंकि 
a इसके पूर्व १३४६ फसली वाला उल्लेख श्रविकार-श्रभिलेख ,रेकाड ग्राव राइट्स, खतोनी) 
के संबंध में होना चाहिए | विद्वान्‌ कमिश्नर ने धारा १८० के श्रंतगत वाद के फलस्वरूप 


F प्रथम पुनरावेदन की सुनवाई के समय जमांदारी उन्मूलन अधिनियम के Bama विधान 
$ ( ठेजिशलेशन ) के परिणाम पर विचार नहीं किया । यदि उक्त अधिनियम, जिसके 
अंतर्गत प्रतिवादी ग्रधिवासी था तथा अधिनिष्कासन से मुक्त हो गया था, न बना होता तो 
के matt पूर्णतः वेध mate होती । इस वैश्विक स्थिति ( लीगल पोजीशन ) का समर्थक 
रात प्रमाण अभिलेख (रेकर्ड) में पहले से ही मोजूद था | मुकदमे के इस पहल पर कमिश्नर का 
खत ध्यान नहीँ गया अन्यथा उन्होंने उपयुक्त श्रादेश दिया होता । प्रार्थी के वकील ने जिस 
निर्णयविधि (केस ला) का उल्लेख किया दै, उसका यह परिणाम दोगा कि निष्पादन 
° न्यायालय निम्न पुनर्विचार न्यायालय ( लोवर अपीलेट कोटं ) की आज्ञप्ति को इस 
` आधार पर निष्पादित करने से अस्वीकार कर सकता है. कि ऐसा करना उत्तरप्रदेश 
जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम की धारा २० के उपबंधों के 
E विरुद्ध होगा | 
|. 5 यदि विद्वान्‌ कमिइनर ने दिनांक २३ जुलाई सन्‌ १६५३ ई० के अपने निणय में 
: न्य ओधिवासी अधिकार की प्रोद्भूति ( ऐक्रुश्रल आव राइट्स ) पर विचार किया होता श्रौर 
है यह निर्णय करते कि प्रतिवादी ग्रधिवात्ती नहीं है तथा देश अंतिम हो गया, तो स्थिति 
| हि CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भिन्न होती क्योंकि तत निष्पादन न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति के कारणों पर पुनर्विचार करने 
के औचित्य का समर्थन न किया जा सकता | जैसी स्थिति है, उसके अनुसार मेरा यह 
मत है कि प्रार्थी के वकील द्वारा जो प्रमाण उद्धृत किए. गए हैं, वे प्रस्तुत मुकदमे पर 
लागू होते हैं तथा निष्पादन न्यायालय ओर विद्वान अतिरिक्त कमिइनर इस रूप में यह 
विचार करने को स्वतंत्र थे कि जहाँ किसी न्यायालय ने विधि के आदेशात्मक उपो 
` के विरुद्ध mak दी हो, वहाँ निष्पादन न्यायालय उसे निष्पादित करने से श्रस्वीकार कर 
सकता है | निस्संदेह वर्तमान मुकदमे में क्षेत्राधिकार की त्रुटि ( एरर आव जुरिस्डिक्शन ) 
उत्पन्न हो गई है, जिसका कारण निम्न ( पुनर्विचार ) न्यायालय का यह गलत faqa है 
कि इस मुकदमे पर “प्रलक्षित पूव निर्णीत? ( कास्ट्रकटिव रेस जुडिकेटा ) का सिद्धांत लागू 
होता है । इसका यह परिशाम हुआ कि विज्ञ निम्न न्यायालय ने निष्पादन संबंधी कार- 
रवाई को जारी रखने की अनुमति देकर अपने क्षेत्राधिकार का अतिरेक किया ( ऐकटेड 
इन एक्सेस श्राव इट्स जुरिस्डिक्शन ) | 
(६) उपयुक्त पेरा में कही हुई बातों को दृष्टि मै रखकर इस मामले में पुनर्निरीक्षण 
के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राजस्वमंडल द्वारा हस्तक्षेप उचित हे । अतः अपने 
विद्वान्‌ सहयोगी की सहमति से में यह पुनर्निरीज्षण आवेदनपत्र मुकदमे के व्यय तथा प्रार्थी 
के वकील के २०) शुल्क सहित स्वीकृत तथा निम्न न्यायालयों के आदेश को निराकृत ( सेंट 
एसाइड ) करता हूँ । मैं यह निर्देश देता हूँ कि उत्तर प्रदेश काइतकारी अधिनियम की 
धारा १८० के अंतगत ग्राज्ञप्ति की निष्पादन संबंधी काररवाइयाँ चाळू नहीं होंगी क्योंकि 
प्रतिबादी प्रार्थी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा २० (ख) (१) के अंतर्गत शरि 
वासी होने के कारण श्रधिनिष्कासन से मुक्त है। . > 
श्री सिंह,-कनिष्ठ सदस्य ( ७ मार्च, सन्‌ १६५६ )- मैं सहमत हूँ । 


पुनर्निरीक्षण स्वीकृत 
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१६.५६ विधि पत्रिका ( पटना उच्च न्यायालय ) १ 


न्यायमूर्ति श्री राय और श्री सिनहा 
विभिन्न न्यायिक प्रकरण क्रमांक १५७ सन्‌ 2६५२; 
AARTE ६ JIRI सन्‌ १६५६ | 
के? एच० We ma 
विरुद्ध 
आर० gao पी० सिनहा और एक अन्य व्यक्ति. Peg पच 
( १ ) औद्योगिक्क विवाद अधिनियम, १६४७; धारा २ (ट ) 
A A c 
तथा १२ ( १ )--औद्योगिक विवाद का अथ | 
“ओद्योगिक विबाद” का, जेसी धारा २ (ट) में इसकी परिभाषा की गई 
है, यह अर्थ करना चाहिए कि यह केवल एक कमचारी ओर प्रबंधक के बीच 
विवाद नहीं है, अपितु यदृ बह विवाद है, जो मले ही एक कर्मचारी के संबंध में 
कारवाई से उत्पन्न हो, किंतु जिसका ag रूप दो गया हो कि इसमें कार्यालय के 
बहुसंख्यक कर्म चारियों की अभिरुचि हो | 
एक कोटी ( फर्म ) का एक लिपिक पदच्युत. कर दिया गया और उसे 


उस मास का, जिस ata में वह पदच्युत किया गया, पूरा वेतन तथा ( नौकरी की 
समाप्ति के लिये) पूर्व सूचना के बदले एक मास का ओर aaa दिया गया। 


` उने इसे स्वीकार किया तथा इसकी पुष्टि में रखीद लिख दी । 


az निर्णय किया गया कि कोई विवाद ही नहीं था तथा 
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २( ट ) के अर्थगत तो ओर मी 
नहीं था । [ पेरा ६ ओर ७] 

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १७४७; धारा २ ( 2 ) और 
१२ ( १ )--औद्योगिक विवाद है या नहीं” का निणय करना स्वयं 
संराधन अधिकारी ( कांसिलिएशन आफिसर ) का कतव्य ।- i 

संराधन अधिकारी का घारा १२ के अंतर्गत क्षेत्राधिकार ओद्योगिक विवाद _ 
के अस्तित्व अथवा उसकी आशंका पर आधृत दै। यदि औद्योगिक बिवाद नहीं 
है, तो सरांधन अधिकारी को औद्योगिक बिवाद अधिनियम के sata कारस्वाई 
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प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है । संराधन अधिफारी को स्वयं यहू निणय करना 
है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २ (ट ) में at गई परिभाषा के ; 
अनुसार क्या ऐसा औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है कि उन्हें इस अधिनियम í 

के अंतर्गत संराधन कारवाई प्रारंभ करनी पडे । यदि ae इस निश्चय पर याते हें 
कि कोई “ओद्योगिक विवाद” नहीं है, तो ऐसी कारवाई रद कर देनी चाहिए i 
क्योकि यह उनके अधिकरारक्षेत्र के अंतर्गत नहीं है । [ पेरा ८ और ९] , 
श्री रामानुग्रह प्रसाद प्रार्थी की छोर से तथा राय पारसनाथ और श्री जमुना प्रसाद ˆ | 
चौधरी विरुद्ध पक्ष की ओर से वकील थे । 
न्यायमर्ति श्री faaar - यह ग्रावेदनपत्र प्रार्थी द्वारा, जो सर्व श्री बी० ए ऐंड z 

ब्रदर्स नामक कोठी ( फर्म ) का प्रबंधक हे; उपस्थित किया गया है। इस कोठी का मुख्य 
` कार्यालय २ और ३ क्लाइव रो, कलकत्ता में स्थित है तथा यह एकस्वकृत ( पेटेंट) १ 
और अन्य ग्रौपधो की बिक्री ओर पूर्ति ( सप्लाई ) करती है । प्रार्थी उक्त कोठी की 
पटना शाखा का एकमात्र प्रभारी ( इंचाज ) अधिकारी है। a फरवरी सन्‌ १९४८ ई ; 
को विरुद्ध पक्ष सं० २ पटना शाखा के कार्यालय में लिपिक (क्लार्क ) के रूपमै ४०) z 
मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया । 

( २ ) उक्त लिपिक की नौकरी २६ सितंबर सन्‌ १६५१ ई० से समाप्त करनी पढी 
और उसे सितंबर मास का पूरा वेतन तथा ( नौकरी समाप्त करने के लिये) पूर्व सूचना z 
के बदले एक मास का और वेतन दिया गया । उक्त लिपिक ने वेतन पाने के पश्चात्‌ र 

अंतिम हिसाव-चुकती की पुष्टि मे रसीद लिख दी । २२ अक्टूबर सन्‌ १९५१ Fo Hl उक्त 

लिपिक ( विरुद्ध पक्ष do २) ने सहायक श्रम agm, बिहार, पटना के समक्ष एक 
miaa दिया, जिसमें उसने अपने मामले को देखने तथा यथावश्यक FINT ! 
करने का अनुरोध क्रिया था | ह 
(३) १५ माच सन्‌ १९५२ को सहायक श्रमग्रायुक्त, पटना के कार्यालय ते z 

सर्वश्री बी० ए० एँड ब्रद्स के नाम सूचना निकाली गई कि संराधनग्रधिकारी एवं सहायक 
श्रमश्रायुक्त, पटना ३१ मार्च सन्‌ १९५२ को ३ बजे अपरान्ह अपने कार्यालय में संराधन 
काररबाई करेंगे तथा कोठी (फर्म ) से अनुरोध है कि वह अपने एक प्रतिनिधि को e : 
कारखाई में भाग लेने के लिये भेजे । ३१ मार्च सन्‌ १९१२ को यह कहा जाता है के ` - 
प्रार्थी dag अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, तथा उन्हे विरुद्ध पक्ष do २कीपदर्व्युती । 
संबंधी परिस्थितियों को समक्राया और यह भी बताया कि तथाकथित विवाद विवाद | | 


A ( ¥ ) १७।६८ जून सन्‌ १६५२ को सहायक श्रमश्रायुक्त के कार्यालय a परब 
अर्थात्‌ प्रार्थी को श्री रामत्रक्ष सिंह विरुद्ध पक्ष do २ की अवैध पदच्युति के विषय में र 
2 ast गया जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया कि २३ जून सन्‌ १६५२ को मेरे कार्य 
लय में ११ बजे पूर्वान्ह संराधन काररवाई होगी तथा आप ( प्रबंधक ) से अनुरोध E 
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ant अपने विश्वस्त प्रतिनिधि को सभी संबद्ध कागजपत्र तथा अपनी ओर से आवश्यक 
अधिकारपत्र सहित भेजें । इस पत्र पर दिनांक १८ जून सन्‌ १९५२ को AIA को “संराधन 
अधिकारी तथा श्रमश्रधिकारी, पटना” बताते हुए एक श्रधिकारी के दृस्तान्नर हैं | 


(4) इस पत्र क अनुसार २२ जून सन्‌ १९५२ को संराधन काररवाई दुई तथा 
कुछ वादविवाद के पश्चात्‌ यह काररवाई १० जुलाई सन्‌ १६५२ के लिये स्थगित कर 
दी गई । प्रार्थी ने ३० जून सन्‌ १६५२ को प्रस्तुत श्रावेदन पत्र दिया, जो ८ जुलाई सन्‌ 
१६५२ को विचारार्थ स्वीकृत करने के लिये उपस्थित किया गया तथा विरुद्ध पन्न के नाम 
यह ग्राज्ञा निकाली गई कि वह कारण वताए कि उक्त संराधन काररवाई संविधान के 
अनुच्छेद २२६ के उपवंधो के अंतर्गत क्‍यों न रद कर द जाय | 

( ६ ) विरुद्ध पक्ष संख्या १ अर्थात्‌ संराधन एवं श्रम अधिकारी, पटना डिवीजन, 
श्रम विभाग पटना, की ओर से सरकारी वकील तथा विरुद्ध पन्न संख्या 2 की ओर से 
श्री जठुना प्रसाद चौधरी उक्त ग्राज्ञा का विरोध करने के लिये उपस्थित हुए. हैं | संराधन 
काररवाइयाँ श्रोद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, १६४७ ( १६४७ की अधिनियम की 
संख्या १४ ) की धारा १२ के उपत्रंधों के अनुसार होती हैँ | इस श्रधिनियम की धारा १२ 
(१) इस प्रकार है-- 

जहाँ कोई श्रौद्योगिक विवाद हो अथवा उसकी आशंका हो, वहाँ संराधन 
अधिकारी ARa रीति (प्र सक्राइब्ड भेनर) से स्वेच्छया, अथवा जहाँ विवाद का संबंध किसी 
लोकोपयोगी सेवा (पब्लिक युटिलिटी ही सविसत) से हो, वहाँ वह अवश्य संराधन कारखाई 
करेगा |”? 

इस उपधारा ( १ ) के अवलोकन से यद्र स्पष्ट हे कि संराधन अधिकारी को कारर- 
वाई प्रारंभ करने का तभी ग्रधिकार है जब श्रोद्योगिक विवाद हो ्रथवा उसकी श्राशंका 
हो । उक्त अधिनियम की धारा २ (ट ) में “्द्योगिक विवाद? की परिभाषा दी गई दै 
तथा इस न्यायालय ने इस धारा २ (ट) की उचित व्याख्या के daa में निर्णय किया दै । 


“न्यू इ'डिया ऐश्यारेंस कंपनी विरुद्ध केंद्रीय सरकार ओद्योगिक अधिकरण, 
धनबाद” के मुकदमे में यह निर्णय किया गया हे कि औद्योगिक विवाद? का, | 
जैसी घारा २ (2 ) में इसकी परिभाषा की गई है, यह अथं लगाना चाहिए कि यह 
केवल एक कर्मचारी और प्रबंधक के बीच विवाद नहीं हे, अपितु यह वह 
विवाद है, जो भले ही एक कमेचारी के संबंध में काररवाई से उत्पन्न हो, किंतु 
जिसका यह रूप हो गया हो कि इसमें कार्यालय के बहुसंख्यक कर्मचारियों की 
अभिरुचि हो 1” ; 

(७) प्रस्तुत मुकदमे में इस बात को छोड़कर कि विरुद्ध पक्ष ने सहायक श्रमश्रायुक्त 
lagda किया, इस निर्णय के लिए कोई आधार नहीं दै कि उक्त त्रधिनियम की धारा २ 


१--ए० Ako Aiko १६४३ पटना ३२१३२ पटना १८१ 
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०९ 


(z) के ग्रथंगत कोई औद्योगिक विवाद था । Fe ( विरुद्ध पक्ष ) पदच्युत कर दिया 
गया और उसे उस मास का, जिस मास में वह पदच्युत किया गया, पूरा वेतन 
तथा ( नौकरी की समाप्ति के लिये ) पूर्व सूचना के बदले एक मास का ओर वेतन 
दिया गया । उसने यह धन स्वीकार क्रिया ओर इसकी पुष्टि में रसीद लिख दी। 
यह कोई विवाद ही नहीं था तथा उक्त अधिनियम की थारा २ (2 ) के अर्थगत तो, 
Sar उक्त मुकदमे में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई, यह आर भी नहीं था। 


(८ ) यह संकेत करना अनावश्यक है कि संराधन अधिकारी का धारा १२ के 
अंतर्गत क्षेत्राधिकार औद्योगिक विवाद के अस्तित्व अथवा उसकी आशंका पर 
आधत है । यदि औद्योगिक विवाद नहीं है तो संराधन अधिकारी को औद्योगिक 
विवाद अधिनियम के अंतर्गत काररबाई प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है। 
सरकारी वकील नें निवेदन किया कि प्रार्थी को चाहिए था कि वह संराधन अधिकार को 
बतला देता कि ऐसा कोई विवाद नहीं था, जिते उक्त अधिनियम की धारा २ (5 ) के 
sana “औद्योगिक विवाद” की संज्ञा दी जा सकती | 
(६ )प्रार्थी ने अपने श्रावेदनपत्र में कहा है कि उसने संराधन प 
aani के समक्ष ऐसी वात कही ओर उन्हें बताया कि कोई विवाद नहीं है तथा क 
“औद्योगिक विवाद” तो निश्चित रूपेण नहीं है । किंतु मेरे मत से संराधन अधिकारी को 
स्वयं यह निर्णय करना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २(ट) में ४५ 
दी गई परिभाषा के अनुसार क्या ऐसा औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है कि बे ee 
इस अधिनियम के अंतगत संराधन काररबाई प्रारंभ करनी पड़े। यदि वह इस a 
निश्चय पर आते हैं कि कोई “ओद्योगिक विवाद” नहीं हे तो ऐसी काररवाई इस र 
कारण रद्‌ कर देनी चाहिये कि यह उनके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत नहीं है | $ 
(१०) उक्त अधिनियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि सभी “ओ्रौद्योगिक सुः 
विवाद” प्रबंधक ओर कर्मचारी दोनों के हित में यथाशीघ्र निबट जाय । अ्रतः यह 
आवश्यक है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कारबाई अधिकतम सतर्कता से की. जानी 
चाहिए. जिससे उन तथ्यों के, जिन पर क्षेत्राधिकार mga है, सुनिश्चय के मिना काररवाई 
प्रारंभ करने में प्रबंधक को अ्रनावश्यक परेशानी न हो तथा सावंजनिक समय का दुरुपयोग न 
हो । ्रतएव मेरे मत से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष संख्या १ द्वारा प्रारंभ की गई संराधन कारखाई | | 
के, अविकारक्षेत्र के अ्रंतर्गत न होने के कारण, रद किए जाने का आधार पुष्ट किया दै। . रु 
(१६) अतः मैं आवेद्नपत्र स्वीकृतः करता हुँ तथा यह निर्देश करता हूँ्ि इरि 
प्रस्तुत मुकदमे में त्रिरुद्ध पन्च संख्या १ द्वारा प्रारंभ सभी संराधन कारर्वाइयों cues) १° 
करते हुए उत्प्रेषण oa ( रिट ग्राव सडियोरेरी ) जारी किया जाय । प्राथी को i 
परिव्यय ( कास्ट्स ) पाने का अधिकार है तथा मैं वाद की सुनवाई फा झुल्क ६४) निर्धारित, ही 
करता हूँ, जो विरुद्ध पच संख्या १ द्वारा देय हे । E 


( १२ ) न्यायमूर्ति श्री राय--मैं सहमत हूँ । : 
EE aAA स्वीकृत 


e 
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१६५.६ विधि पत्रिका (मध्य भारत उच्च न्यायालय ) १ 
“ ग्वालियर न्यायमंडल - न्यायमूर्ति श्री खाँ 


अपराधिक पुनर्निरीक्षणक्रप्रांक ४९७, सन्‌ ४8५4; विशयरिवांक ६ फरवरी 
सन्‌ ४६५९६ | 


EAU. प्रार्थी 
राज्य......... विरुद्ध पत्र 


दंड-प्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १८९८; धारा ४७६- मजिस्ट्रोट को किसी न्यायालय 
द्वारा दिए गए किसी अपराध संबंधी अभियोगपत्र ६ करेंट ) के बदले दूसरे अपराध 
के लिये अभियुक्त को दोषी ठहराने ( कन्विक्ट ) का अधिकार नहीं | 

यदि feet मुकदमे में किली न्यायालय ने दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 
४७६ के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में अभियोगपत्र दिया हो, तो मत्िस्ट्रोट 
अभियुक्त को दूसरे अपराध के लिये दोषी नहीं sau सता । इसका सरल 
कारण यह हे कि न्यायालय ने अभियोगपत्र देते समय इस पर विचार नहीं किया 
कि अभियुक्त को sa पर दूसरी धारा के अंतगत, जिसका उसने संकेत नहीं किया, 
मुकदमा Tala के लिये भेजना क्या न्याय के हवितमें उचित होगा | [पेरा ५ और ६] 

Qo आई० आर० १६४०५ FARIN १६७ का अनुपरण तथा Fo Figo 
HRO ४६४८ इलाहाबाद १२१ ते मतभेद प्रकट किया गया । 

श्री आनंद प्रार्थी की ओर से तथा सरकारी श्रधिवक्ता राज्य की ओर से वकील थे । 

आदेश-श्रभियुक्त को भिंड के अतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट द्वारा मारतीय दंड 
संहिता की धारा १६३ के अंतर्गत साभिप्राय मिथ्या साक्ष्य देने ( इंटॅशनली ग्रिव्रिंग फाल्स 
इविडेंस ) के श्रभियोग में दोषी ठहराया गया तथा उसे एक वर्ष कठोर कारावास श्रो 
१००) जुर्माने की सजा दी गई । 

उक्त दोपसिद्धि तथा दंड के विरुद्ध पुनरावेदन ( अपील ) सत्र न्यायाधीश (404 
ay ) द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कारण श्रक्तियुक्त ने श्रव यह पुननिरीक्षण आवेदन- 
पत्र दिया दै | 3 

(2) अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप हे कि प्रेषक (“मजिस्ट्रेट ) न्यायालय, 
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गोहद के समक्ष आपराधिक ग्रमियोग संख्या ३०४, सन्‌ १६५२ के मामले में उसने > 
अमियोगसाक्षी के रूप में २५ मार्च सन्‌ १६५३ Zo को एक बयान दिया तथा बाद गे कि 
सत्र न्यायालय, मिंड के सामने उसी मामले ( अमियोग संख्या १३, सन्‌ १६५३ Zo) ( 
“में २७ जुलाई सन्‌ १६५३ फो उसने बिलकुल दूसरा बयान दिया । श्रभियुक्त पर भारतीय मु 


दंड संहिता की धारा १६३ ओर १६४ के अंतर्गत ANAT किर गए | यद्यपि वह 
` भारतीय दंड संहिता की धारा १९४ के अंतर्गत अपराध से सुक्त कर दिया गया, तथापि उसे 


A 


भारतीय दंड संहिता की धारा १६३ के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया गया | 


(३) अमिलेख ( रेकड ) से यह प्रकट होता हे कि भिंड के सत्र न्यायाधीश ने f 
प्रार्थी के विरुद्ध दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४७६ के अंतर्गत अभियोगपत्र दिया तथा 
प्रार्थी को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की केबल z 
धारा १६४ के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाने के लिए भेजा | ग्रतिरिक्त जिलामजिछूट उ 
ने प्रार्थी पर दो आरोप लगाए । एक आरोप तो भारतीय दंड संहिता की धारा १६४ 
के अंतर्गत लगाया गया जिसके लिये सत्र न्यायाधीश ने श्रभियोग पत्र दिया था तथा य 
दूसरा आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा १६३ के अ्रंतर्गत उन्होंने लगाया जिसके = 
लिये ग्रमियोगपत्र नहीं दिया गया था | उन्होंने प्रार्थी को भारतीय दंड संहिता फो f 
धारा १९४ के ग्रंतर्गत अपराध से मुक्त कर दिया किंतु उक्त संहिता की धारा १६३ के द्‌ 
gata उसे दोषी ठहराया | 

(४ ) इस पुनर्निरीक्षण के मुकदमे में प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का यह तके है f 
कि यतः अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा १६४ के अंतर्गत अपराध से, fiat ग 
संबंध में सत्र न्यायाधीश ने ग्रभियोगपत्र दिया था, मुक्त कर दिया गया, AT: मजि 
अभियुक्त को उक्त संहिता की धारा १६३ के अंतर्गत ञ्रपराध के लिये, जिसके विषय गै : 
सत्र न्यायाधीश ने कोई अ्रभियोगपत्र नहीं दिया, दोषी ठहराने में aaa ( इंकापिटें) « ६ 
हैं । विद्वान्‌ सरकारी वकील ने यह बहस की हे कि अ्रमियोगपत्र चाहे जिस धारा १ f 
अंतर्गत दिया wat हो, यदि मुकदमे के तथ्य पराध fs करते हैं तो अन्वीद्चा न्यावार्ती | 
( ट्रायल कोट ) किसी व्यक्ति को उससे भिन्न धारा के अंतर्गत दोषी ठहरा सकता है। | दु 

(५ ) सामान्य नियम ( जेनरल रूल ) यह है कि कोई भी व्यक्ति a x 
ग्रमियोगपत्र देकर या उनसे मौखिक खूपसे अभियोग का उल्लेख कर विधिकारखी' - 


चाळू करा सकता है । इस सामान्य नियम के अपवादों में से एक अपवाद यह दै. 
उन मुकदमों में, जिनमें, किसी व्यवहार, राजस्व या दंड न्यायालय के समच 
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केचीच धारा १६५, उपधारा (१), खंड (ख) या (स) के अंतर्गत 
किसी अपराध का किया जाना प्रतीत हो, उक्त न्यायालय जांच या श्रन्य प्रकार से उसके 
( ग्रपरीध ) संबंध में अपना मत प्रकट करेगा तथा प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट को उस 
मु सुनवाई के लिये ्रमिवोगपत्र भेजेगा | क 
किंतु प्रत्येक मुकदमे में कोई व्यवद्दार, राजस्व या दंड न्यायालय ऐसा नहीं करेगा | 
उक्त न्यायालय को यागे ग्रपने को इस वात से संतुष्ट करना दै कि क्या दंडाभियोग की 
काररवाई करना न्याय के हित में उचित होगा । दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४७६ मेँ, 
जिसके अंतर्गत श्रभियोगपत्र दिया गया था, इस प्रकार का निर्देश दै | 
दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १६५ आगे यह मी निर्देश करती 2 कि कोई भी 
न्यायालय बिना किसी दूसरे न्यायालय के लिखित श्रभियोगपत्र के इसमें (धारा) 
उल्लिखित अपराध पर विचार नहीं कर सकता | 
इस विषय में यह विधि (ला ) होने के कारण यह प्रश्‍न उत्मन्न दोता है कि 
यदि किल्ली मुकदमे में किसी न्यायालय ने दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा ४७६ के 
अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में अभियोग पत्र दिया हो, तो क्या सञ्जिस्ट्र ट, 
जिसके पास मुकदमा विचारार्थ भेजा गया है, अभियुक्त को दूसरे अपराध के तिये 
दोषी ठहरा सकता हे | 
(६) इस विपत्र पर यथोचित विचार करने के पश्चात्‌ मेरा यह मत दै कि 
किसी न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट को दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४७६ के श्रंतर्गत दिया 
गया श्रभियोगपत्र साधारण अभियोगपत्र नहीं श्रपित विशेष श्रभियोगपत्र दै । 
यह वह प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) नहीं है, जो . किसी त्रपराथ के किए जाने पर 
यथाशीत्र किया जाता है, जैसा आपराधिक मामलों मै साधारणतः पद्धति हे; अपितु प्रति- 
वेदन करने के पूर्व न्यायालय यह विचार करने के लिये वाध्य है कि ऐसा करना न्याय के 
हित में उचित होगा या नहीं | 
यदि न्यावालश्र यह निश्चय करता दै फि ऐसा करना न्याय के हित में नहीं 2 
तो भले दी अपराध हो गया है, कोई श्रमियोगपत्र नहीं दिया जायगा | त्र इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि न्यायालय ने करिसी विशेष श्रपराध के संबंध में अभियोग- 
“पत्र दिया हो, तत्र उसने उक्त धारा के अंतर्गत ग्रमियोगपत्र देने के श्रोचित्य पर विचार 
किया था | Š 
न्यायालय स्पष्टतः; इस पर विचार नहीं करेगा _कि क्या किसी व्यक्ति पर उस 
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अपराध के लिये, जिसका उसने अपने श्रभियोगपत्र में उछेख नहीं किया आरोप लगाना 


A e 
न्याय के हित में उचित होगा । Wa: इसका अनिवाय निष्कप यह 


~ 


हे कि यदि.न्यायाः 


लय ने किसी धारा के अंतगत अभियोगपत्र दिया हो, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्तं को 
दूसरी घारा के अंतगत दोषी नहीँ se सकता । इसका सरल कारण यहू हे कि 


न्यायालय ने अभियोगपत्र देते समय इस पर विचार नहीं किय 


1 कि अभियुक्त को 


उस पर दूसरी धारा के अंतगत, जिसका उसने संकेत नहीं किया, मुकदमा चलाने 


के लिये भेजना क्या न्याय के हित में उपयुक्त होगा। 

( ७ ) अपने कारण बताने के पश्चात्‌ में व इस न्यायालय 
का संक्षेप में उल्लेख करूँगा | 

(८ ) प्रार्थी के वकील श्री ग्रानंद ने “तस्खीर अहमद 


में उद्घृत दो मुकदमों 


विरुद्ध सम्राट à 


A ~ NS. oF > A 
मुकदमे का उल्लेख किया हे | इसके द्वारा मेरे मत का समथन होता हे । 


(६ ) विद्वान्‌ सरकारी अधिवक्ता ने “रामवृक्ष मिश्र 


बिरुद्ध सम्राट”? के 


मुकदमे का उद्धरण दिया दै जिसमें न्यायाधीश श्री दयाल ने यह मत व्यक्त किया है कि 


जब किसी न्यायालय को दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १६५ के अंत 


गात अभियोगपत्र दिया 


गया हो, तो दंड न्यायालय उक्त तथ्यों के आधार पर ( अभियुक्त के विरुद्ध ) कोई भी 


AAT लगाने के लिये खतंत्र है । 
( १० ) किंतु उक्त विद्वान्‌ न्यायाधीश के प्रति अधिक ग्रा 


दर प्रकट करते हुए मै 


यह कहूँगा कि कोई न्यायालय दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४७६ के अंतर्गत श्रभियोगपत्र 


N 


देते समय धारा १६५, उपधारा (१) खंड (ख ) और (ग) में 


उल्लिखित अपराधों 


का सामान्य सवक्षण ( जेनरल सत्र ) नहीं करता अपितु उक्त न्यायालय को इस पर 


विचार करना होता हे कि कया वह AAT, जिसका किया जाना 
अपराध है, जिसकी न्याय के हित में जच करना उचित है या नहीं 


मजिस्ट्रेट, जो भिन्न अपराध के लिये अभियुक्त का मुकदमा सुनता हे, ऐसे an . 

Sy ~ oe “Sy À Wes = Same ४ 

पर विचार कर रहा हे; जिसके संबंध में दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४७६ के ziada उसे. 
ग्रभिय्रोगपत्र नहीं दिया गया था तथा जिसके औचित्य पर मुकदमे की सुनवाई के लिये 


i 
न 


भेजने वाले न्यायालय ने निलकुल विचार नहीं (किया था | ( मजिस्ट्रेट का) यह कर्त 
ंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १६५ में उल्लिखित स्पट निर्देश के विरुद्ध होगा | 


१--ए० आई० आर० १९४५ RARITA ३६७ ४७ क्रि ला० Fo 
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(११ ) न्यायाधीश श्री दयाल ने “एच० एच० वी० गिल विरुद्ध सम्राट? के 
मुकदमे का उल्लेख किया दै तथा यह प्रतीत होता हे कि वह श्रपने मत के समर्थन में उस 
पर आश्रित हँ । किंतु इस मुकदमे के तथ्यों से उनका समथन नहीं होता | संघ न्यायालय 
के मुकदमे के तथ्य ये हैँ कि गवनर जनरल ने अ्रभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता क्री धारा 
१६१, धारा १९०-ख तथा धारा ४२० के अंतर्गत दंडनीय ग्रपराधी के लिये मकदमा 


चलाने के हेतु धारा २७० ( १ ) के अंतर्गत श्रपनी अनुमति दे दी थी | 


mete न्यायालय ( ट्रायल कोट ) ने अभियुक्त को दोषी ठहराया fea उर 
आरोपों पर उच्च न्यायालय के द्रादेश द्वारा वह मुक्त कर दिया गया तथा नए आरोपों 
पर पुनरभियोग श्रवण ( रिट्रायल ) के लिए मुकदमा प्रतिप्रेषित ( रिमांडेंड ) किया 
गया । प्रतिप्रेपण पर मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा १२०-ख तथा १६१ 
के Gand ( अभियुक्त पर ) नए श्रारोप लगाए | 


sy 


संघ न्यायालय के समक्ष श्रभियुक्त की श्रोर से यह तक उपस्थित किया गया कि 

लिए श्रनुमाते नहीं हृ | किंठु इस स्वीकृति पर एक दृष्टि डालने से यह प्रकट 
यह उन तीन अपराधों के लिये थी जो भारतीय दंड संहिता की धारा १ 
०-ख तथा ४२० के अंतगत ग्राते हैं | 


ञ 2 


त्र 
a 
= 
R 
१ 


यह सजिस्ट्रेट के विवेक ( डिस्क्रेशन ) पर छोड़ दिया गया था कि ag श्रभियुक्त 
के विरुद्ध इन दोपारोपों में से एक या इससे ales को जिस क्रम में चाहे, लगाए | प्रथम 
ग्रन्वीक्षा में ( ऐट द फस्ट ट्रायल ) भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के साथ पठित 
धारा १२० ख के अंतर्गत दोषारोप किया गया था | 

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण (रिमांड ) के पश्चात्‌, ata में ( ग्रान 
ट्रायल ) भारतीय दंड संहिता की धारा १२०-ख/१६१ के अंतर्गत दोषारोप लगाया 
गया । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि तीन अपराधों के संबंध में उक्त स्वीकृति थी तथा 
मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता की धारा १२०-ख/१६१ के अंतर्गत ग्रनुवर्ती (सब्सिक्वेंट) 
दोषारोप लगाते हुए उन तीन अपराधों के, जिनके लिए पहले से ही स्वीकृति थी, ग्रागे 

हीं गए | 


> इसी कारण से संध न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह निर्णय किया कि धारा २७० 


a 


ee 
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(१) की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति हो गई तथा पुनः स्वीकृति को आवश्यकता 

नहीं थी | | 
वस्तुतः इस मुकदमे से मेरे मत का श्रप्रत्यक्ष रूप से सम da होता है wag दोष- 

सिद्धि ( कन्विक्शन ) अंततः उन अपराधों के संबंध में होनी चाहिए, जिनके लिए (af 

योग चलाने की ) स्वीकृति थी mazar. ( उस aay) जिनके लिए दंड-प्रक्रिया-संहिता 

` की धारा ४७६ के Barra ्रभिप्रोगपत्र दिया गया हो । nan 
यदि संघ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त मुकदमे में मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त 

को उन अपराधों से भिन्न, जिनके लिए स्वीकृति थी, अन्य अपराधों के लिये दोषी ठहराया 

होता और संत्र न्यायालयके न्यायाधीशों ने इसकी पुष्टि की होती, तभी इस मतका 

समर्थन होता कि मजिस्ट्रेट उन अपराधों के लिये भी, जिनके लिये स्वीकृति नहीं थी, 


~ 


दोषी ठहरा सकता हे । किंतु जैसा ua है, दोषसिद्धि केवल उन अपराधों के संबंध मं 


थी, जिनके लिये स्वीकृति प्राप्त थी | से 
ग्रतएव मैं अपने इस मत की पुष्टि का अनुभव करता हूँ कि यदि दोषसिद्धि उस = 
अपराध से भिन्न, जिसके लिये स्वीकृति हो, किसी अन्य अपराध के संबंध में हो, तो यह 
अनुचित है | 
(१२) प्रस्तुत मुकदमे में अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा .१६४ के चे 
अंतर्गत अपराध के लिये, जिसके संबंध मै न्यायालय का अ्रभियोगपत्र था, मुकदमा नः 
हि गया । वह दोषमुक्त कर दिया गया तथा सरकार ने उसकी दोषमुक्तिं के विस (f 
पुनरावेदन नहीं किया | ऐसी स्थिति में श्रभियुक्त की श्रन्य धारा के अंतर्गत दोषसिदि कर 
वैध नहीं कही जा सकती तथा वह मुक्त किए जाने का अधिकारी है । पढ़ 


(१३) उपरक्त कारणों से यह पुननिरीक्षण आवेदनपत्र स्वीकृत किया जाता है ने 
तथा इस दोषसिद्धि और दंड को निराक्कत करते हुए मैं अ्रभियुक्त को मुक्त करता हुँ । < तो 


पुननिरीक्षण स्वीकृत 


ह 
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न्यायमूर्ति श्री वाँचू ( मुख्य न्याया० ) तथा श्री दवे 


लेख याचिका ( त्टिअलिकेशन ) क्रमांक ७9, सन्‌ 2६५५ ई०--निणय दिनांक 
£५ दिसंबर, सन्‌ i 


विरुद्ध 
c ` ex 
चाय, महाराजकुपार कालेज, जोधपुर. .....त्रिरुद्व पच 


( १ ) भारत का संविधान, अनुच्छेद १४-छात्रों को कालेज में प्रविष्ट करने 
से इनकार-अन्य विश्वविद्यालयों या बोर्डो के इंटरमीडिएट परीक्षोत्तीर्ण विद्या- 
लयेतर ( प्राइवेट ) छात्रों को कालेज में प्रविष्ट न करने संबंधी राजपूतानां fiaa- 
विद्यालय का प्रस्ताव -प्रस्ताव अनुच्छेद १४ द्वारा प्रभावित नहीं । 

राजपूताना विइतरविद्यालय ने यह प्रस्ताव पारित किया कि केवल अध्यापकों 
ओर महिलाओं को छोड़ कर अन्य जिन व्यक्तियों ने दूसरे विश्वविद्यालयों या बोडो 
से विद्यालयेतर अभ्यर्थी ( ऐज प्राइवेट केंडिडेट ) के रूप में इंटर मीडिएट परीक्षा 
पास की हो, उन्हें राजपूताना विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों की उपाधि कक्षाओं 
( डिग्री क्वासेज ) में प्रविष्ट न किया जाय। विश्वविद्यालय ने यह प्रस्ताव पारित 
कर उन व्यक्तियों, जिन्होंने किसी अभिज्ञात ( रिकगनाइज्ड ) शिक्षण संस्था में 
पढ्ने के पश्चात्‌ इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो तथा विद्यालयेतर अभ्यर्थी के रूप 
में इंटरमीडिएट परीक्षोत्तीणं व्यक्तियों के बीच भेद भाव नहीं किया | विश्वविद्यालय 
तो केवल अपनी शैक्षणिक नीति कार्यान्वित कर रहा था तथा सुबोध परिचायक fag 
के रूप में ( आन ऐन इ टेलिजित्रल डिफ्रेन्शिया ) इस वर्गीकरण ( क।सिफिकेशन ) 
का उचित आधार हे । इस वर्गीकरण का प्राप्त होने वाले इसके इथ ध्येय अर्थात्‌ 
स्वस्थ उच्चतर शिक्षा से युक्तिसंगत संबंध है | अतएव यह नहीं कदा जा सकता कि 

इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर विश्वविद्यालय 'विधि के समक्ष समता? से वंचित कर 
रहा हे । (डिनाइ'ग इक्वलिटी AAT द ला) | अतः यह प्रस्ताव अनुच्छेद १४ द्वाथ 
प्रभावित नहीं है | [ पैरा ५] - 
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aa 
(२) राजपूताना विश्वविद्यालय अधिनियम, Sree घारा ३१-अध्ाः (f 
देशा ८१--धभिज्ात शिक्षण संस्था में अध्ययन की कहता ( क्वालिफिकेशन ) री राज 
जा सकती है | i 
राजपूताना विरवविद्यालय छ धिनियस को धारा ३१ के अंतर्गत क्सि कालेज aif 
जे छात्रों का प्रवेश अध्यादेश द्वारा इस विषय में निर्धारित Tat के अंधीनहै। ag 
अध्यादेश ८१ में यह उपबंध है कि उपाधि परीक्षा में बेटने के लिये छात्र तब तक मः 
योग्य नहीं समके जायँगे जब तक उन्होंने इस विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट 
परीक्षा अथवा कोई समकक्ष परीक्षा पास न की हो तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित >. 
कोई अन्य अहता न रखते हों | ae 
z किसी अभिन्ञात शिक्षण संस्था में अध्ययन अहता हे तथा विश्वविद्यालय छा 
केवल परीक्षोत्तीणे होने की अर्हता के अतिरिक्त उक्त अर्हता भी रख सकता है। श्र 
_ [पेणाऽ] 
of गनपत सिंह प्रार्थी की ओर से तथा सरकारी अधिवक्ता श्री एल ० एन० छुंगानी | 
विरुद्ध पक्ष की ओर से वकील थे | द्‌ 
न्यायमूर्ति श्री वाचू ( मुख्य न्यायाधिपति )-यह आवेदनपत्र संविधान के गत 
अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत है जिसे (प्रार्थी ) हनबंतचंद ने आचार्य, श्री महाराजकुमार 
कालेज, जोधपुर तथा राजपूताना विश्वविद्यालय, जोधपुर के विरुद्ध परमादेश लेख (fe छ 
ma मैंडेमस ) aan कोई ्रन्य उपयुक्त लेख (रिट), आदेश दा निर्देश (डाइरेक्शन) j 
जारी किए जाने के लिये दिया है | र 
(२) प्रार्थी का मामला संक्षेप में यह है--वह जोधपुर का निवासी है तथा ह = 


माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोड ( सेंट्रल बोर्ड आव सेकंडरी एडयूकेशन ) अजमेर | 
सन्‌ १६५५ की इंटरमीडिएट परीक्षा ( वाशिज्य ) में बैठा यह परीक्षा qaga 7 
विश्वविद्यालय द्वारा मान्य है तथा प्रार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीण हुआ । उसने fal हे 
कालेज या अभिज्ञांत शिक्षण संस्था में अध्ययन नहीं किया था अपितु वह विद्यालये 


i १ 
श्रम्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठा था, जिसके लिये अजमेर बोर्ड अपने नियम के aM जि 
अनुमति देता है | ; F 3 

परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ उसने श्री महाराजकुमार कालेज जोधपुर की ठ = 


वर्षे वाणिज्य कक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदनपत्र दिया किंतु उसके आची 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
eadadz वि» ara, म० कालेज (न्यायमूर्ति श्रीवांचू) [ विधि पत्रिका १६५६ ३ 


(प्रिंसिपल ) ने भर्ती करने से अस्त्रीकार कर दिया तथा उनकी अश्रस्वीकृति का श्रावार 
राजयूताना विश्वविद्यालय के प्रस्तोता ( रजिस्ट्रार ) से प्राप्त निर्देश था | 

“निर्देश यह था कि केवल अध्यापकों और महिलाओं को छोड़कर श्रन्य जिन 
व्यक्तियों ने दूसरे विश्वविद्यालयों या बोर्डो से विद्यालयेतर च्रभ्वार्थी के रूप में इंटरमीडियेंठ 
परीक्षा पास की हो, उन्हें राजपूताना विश्व विद्यालय से dag कालेजों की उपाधि परीक्षांत्रों 
में प्रविष्ट न किया जाय | Š 


` 


छात्रों, जो उक्त संस्थाश्रों में उक्त अ्रध्ययन किए चिना वही परीक्षा पास करते हैं, के बीच 
अनुचित भेदभाव उलन्न होता है। 


A 


यह बात जोरदार ढंग से कही गई है कि यह निर्देश, जो राजपूताना विश्वविद्यालय 
के अमिषद्‌ ( सिंडिकेट ) तथा विद्वतूपरिषद्‌ ( श्रकेंडेमिक कॉसिल ) के प्रस्ताव पर श्राधत 
हैं, संविधान के अनुच्छेद १४ द्वारा प्रभावित है। यह भी दृढ़तापूवक कहा गया है कि 
ऐसा प्रतित्रंव राजयूताना विश्वविद्यालय अविनिय्रम के उप्रा के zaa नहीं 
रखा जा सकता | है 

अतः यह प्रार्थना की जाती हैं कि विरुद्ध पक्ष को निदेश किया जाव कि प्रार्थी को 
तृतीय वर्ष वाशिज्य कक्षा में भर्ती करें । aaa: यह भी बताया गया कि यद्यपि उक्त 
प्रस्ताव मई सन्‌ ५४ में पारित किया गया था, तथापि उसके रहते हुए छात्र जुलाई सन्‌ 
१६५४ में भर्ती किये गए और यह प्रस्ताव केवल जुलाई सन्‌ १९६५ से कार्यान्वित 
हुआ । यह कार्य भी भेदभावमूलक हे । 


(३) विरुद्ध पक्ष ने दो कारणों से श्रावेदनपत्र का विरोध किया हैं । प्रथमतः 
यह तक जोरदार ढंग से रखा गया है कि अनुच्छेद १४ विश्वविद्यालय जेसी aA 
संस्थाओं पर नहीं लागू होता | दूसरे, यह भी इृढ़तापूर्वक कहा गया दै कि यदि अनुच्छेद 
१४ लागू भी हो, तो भी प्रस्ताव परिचायक चिह्न के रूप में उचिग वर्गीकरण पर आाईत दै 

-जिसका प्राप्त्यर्थं ध्येय से युक्तिसंगत संबंध है । 

(४) हम इस मुकदमे में विदद्ध Ta द्वारा उठाये गए प्रथम तक पर विचार नहीं 

करना चाहते श्र्थात्‌ क्या अनुच्छेद १४ विश्वविद्यालय जैसी स्वायत्त संस्था पर प्रयुक्त होगा; 
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क्योंकि हम इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि प्रार्थनापत्र विरुद्ध पक्ष द्वारा बताए गए दुसर 
कारण के ग्राधार पर श्रस्वीकृत हो जायगा | k 

प्रथम हरि में प्रार्थी की ओर से रखा गया यह तर्क सत्यामासात्मक प्रतीत होता है 
कि उन छात्रों, जो किसी अभिज्ञात शिक्षणसंस्था में नियमित रूप से अध्ययन करने के 
पचात्‌ अन्य बोर्डो की इंटरमीडिएट परीक्षा पास करते हैं तथा उन छात्रों, जो विद्यालयेतर 
अभ्यर्थी के रूप में उक्त परीक्षा में उत्तीण होते हैं, के बीच भेदभाव है। यदि ये ही कत 
तथ्य होते, जिनका प्रार्थी ने उल्लेख किया है, तो उसके तर्क में कुछ सार होता | किंत a 
संबंध में विरुद्ध पच के उत्तर से जो तथ्य प्रकट होते हैं, वे ये है-- ] 

(4) राजपूताना विश्वविद्यालय केवल महिलाओं और अध्यापकों को छोड़कर 
श्रव्य विद्यालयेतर अभ्यर्थियों को अपनी संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने की 
अनुमति नहीं देता | विश्वविद्यालय ने यह निर्णय उच्चतर शिक्षा के हित में किया है, 
क्योंकि विश्वविद्यालय यह ग्रलु भव करता है कि यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवालों की योग्यता 
में सुधार करना हो तो किती ग्रमिज्ञात शिक्षण संस्था में अध्ययन ग्रावश्यक है | 

अतः यह निंव राजपूताना विश्वविद्यालय के शिक्षा अधिकारियों द्वारा व्यापक 
शेक्ष शिक नीति के आधार पर किया गया है। ग्रध्यापको के संबंध में अपवाद इसलिये 
र्ला गवा है कि वे ग्रमिज्ञात शिक्षण संस्थाओं से पहले से ही संबद्ध हैं तथा महिलाओं के 
विषय में अपवाद संभवतः खी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के हेतु है। 

दूसरे मामलों में राजपूताना विश्वविद्यालय विद्यालयेतर छात्रों को इंटरमीडिएट 
परीक्षा में बैठने की श्रनुमति नहीं देता | विश्वविद्यालय के इसी नियम के कारण राजस्थान 
के निवासियों ने श्रजमेर बोर्ड की, जहाँ विद्यालयेतर अभ्यर्थियों के संबंध में ऐसा प्रतिबंध 
नहीं है, इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठना शुरू किया | 


00 


इससे विश्वविद्यालय की नीति बिफल हुई तथा इसके परिणामस्वरूप विद्यालय ने > 


उक्त यस्ताव पारित किया, जिसका प्रार्थी ने विरोध किया है | 


some 


हमें विश्वविद्यालय की शेक्षणिक नीति के संबंध में निर्णय नहीं देना है, यद्यपि हम 
यह कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय का यह नियम, जो दो सीमित वर्गा को छोड़कर श्रव्य 
व्यक्तियों को विद्यालयेतर madi के रूप में इ'टरमीडिएट परीक्षा में बैठने का iE 
करता है, सामान्यतः हितकर: नियम है | किंतु जव राजस्थान के व्यक्तियों ने अजमेर बोर्ड at 
परीक्षा में बेठकर, जिसमें त्रियालयेतर अम्यर्थियों को बैठने की अनुमति है, उक्त नियम से. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aaa 


कछ gre rr 


5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 


हुनवतचद्‌ वि० MA, Ho कालेज (न्यायमूर्ति श्री वाचू) [विधि पत्रिका १९५६ ष्‌ 


बचना शुरू किया, तब विश्वविद्यालय ने उच्चतर शिक्षा र ग्रपनी इस नीति 
रक्षार्थ उक्त विवादग्रस्त प्रस्ताव पारित किवा | 5 Be. 
“हमारे मत से विश्वविद्यालय ने यह प्रस्ताव पारित कर उन व्यक्तियों, 
जिन्होंने किसी अभिज्ञात शिक्षण संस्था में पढ्ने के पश्चात्‌ इंटरमीडिएट परोक्षा 
पास की हो, तथा विद्यालयेतर अभ्यर्थी के रूप में इंटरमीडिएट atati 
व्यक्तियों के वीच भेदभाव नहीं किया । विश्वविद्यालय तो केवल अपनी eee 
नीति कार्यान्वित कर रहा था तथा हमारे angan gaa परिचायक fag के रूप 
में इस वर्गीकरण का उचित आधार हे । इस वर्गीकरण का प्राप्त होनेवाले इसके 
इसी ध्येय अर्थात्‌ aer उच्चतर शिक्षा से युक्तिसंगत संबंध है | 
न अतएव यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर विइब- 
वद्यालय “विधि के समक्ष समता? से बंचित कर रहा है | वस्तुतः यह ( विश्वविद्या- 
लय ) उन लोगोंके, जो अन्य विरवविद्यालयों या घोडी की इ'टरमीडिएट परीक्षा में 
वैठते हैं, तथा अपने द्वारा संचालित इ'टरमीडिएट परीक्षा में बेठने वाले व्यक्तियों 
के प्रति समता का व्यवहार कर रहाँ है । अतः हमारे मत से इस तकी में सार नहीं 
है कि यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद १४ द्वारा प्रभावित है | 
(६) इस तक के संबंध[में कि विश्वविद्यालय ने जुलाई सन्‌ १६५४ में प्रार्थी जैसे 
व्यक्तियों को भर्ती किया यद्यपि उक्त प्रस्ताव मई सन्‌ १६५४ में ही पारित हो गया था, 
यह स्पशीकरण है कि यतः उक्त प्रस्ताव परीक्षाओं की समाप्ति के पश्चात्‌ पारित किया गया 
था, अतः विश्वविद्यालय ने जुलाई, सन्‌ १६५४ में उसे कार्यान्वित करना उचित नहीं 
समझा तथा उसने जुलाई सन्‌ १९५५ से, जव प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में इसकी नीति 
की सूचना हो जाय, प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय किया | 
अतः यह तथ्य कि कुछ व्यक्ति गत वर्ष समान परिस्थितियों में भर्ती करिए गए, 
झडा सन्‌ १६५५ से उक्त प्रस्ताव कार्यान्वित करने की विश्वविद्यालय की शक्ति को प्रभा- 
वित नहीं कर सकता | 
(७) अन्ततः यह बात भी दृढ़तापूवेक कही गई है कि राजपूताना विश्व- 
विद्यालय अधिनियम की धारा ३१ के अंतर्गत किसी कालेज में छात्रों का प्रवेश 
अध्यादेश हारा इस विषय में निर्धारित wat के अधीन है । अध्यादेश ८१ में यह 
Sata है कि उपाधि परीक्षा में बैठने के लिये छात्र तव तक योग्य नहीं समझे जायेंगे 
गनि तक उन्होंने इस विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट परीक्षा ग्रथवा कोई 
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समक्रक्ष परीक्षा पास न की हो तथा अध्यादेश द्वारा निर्धारित कोई अन्य अहुत 
न रखते हाँ | 

(प्रार्थी की ओर से ) यह जोरदार ढंग से कहा गया हे कि भर्तो करने से तभी 
इनकार किया जा सकता है जत्र आवश्यक अहताएँ न हों तथा किसी अभिज्ञात शिक्षण 
संस्था में उपस्थिति रहता नहीं है जिसे विश्वविद्यालय प्रवेश के लिये विहित ( प्रेस्काइव ) 
फेरे | हम यह तक नहीं स्वीकार कर सकते | विश्वविद्यालय are तो वह केवल एक 
mea श्रर्थात्‌ केवल इंटरमीडिएट परीक्षोत्तीण होने की aca रख सकता है | किंतु यदि 
बह कोई अन्य अहंता रखना चाहता हो, तो वह ऐसा कर सकता हे | 

हमें इस बात में कोई संदेह नहीं हे कि किसी अभिज्ञात शिक्षण संध्या में 
अध्ययन अहता है तथा विइवविद्यालय केबल परीक्षोस्तीणे होने की झहता के अति- 
रिक्त उक्त अहता भी रख सकता हे । हम यह नहीं स्वीकार कर सकते कि विद्यालयेतर 
अभ्यर्थी के रूप में परीक्षोचीण करने तथा किसी ्रभिज्ञात शिक्षण संस्था के छात्र के रूप में 
परीक्षा पास करने में कोई अंतर नहीं है तथा हम यह भी नहीं मान सकते कि श्रभिज्ञात 
शिक्षण संस्था के छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीण करना अहता adi है | | 

यदि कोई छात्र किसी ग्रमिज्ञात शिक्षण संस्था में पढ़ता है, तो उक्त संस्था हे निए 
परीक्षा पास करने के ्रतिरिक्त उसे निस्संदेह और भी लाभ हैं | यदि उच्चतर शिक्षा के हित 
सें विश्वविद्यालय का यह मत हो कि उपाधि परीक्षा में बैठने को इच्छुक कोई अभ्यर्थी उक्त में उः 
लाम से युक्त हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त मत 'स्वत;? ( पर सी ) गलत है | 

अत; हमारा यह मत है कि विश्वविद्यालय उपाधि परीक्षा में बैठने के लिये एक 
अतिरिक्त wear विदित कर सकता है तथा किसी अभिज्ञात शिक्षण संस्था में mas 8-३ 
श्रवधि के लिये ्रध्ययन ऐसी एक श्रता हे । यत; विश्वविद्यालय ने यह श्रता Ad करने 
को थी, ्रतः ग्राचाय ( प्रिंसिपल ) इसका पालन करने को बाध्य थे । प्रार्थी में यह Ald 
रिक्त ग्रहता नहीं थी और उसने केवल परीक्षा प्रास की थी, अतः वाणिज्य की उपाधि > 


परीक्षा के लिये प्रविष्ट किए जाने संत्रंधी उसका ग्रावेदनपत्र उचित रूप से श्रखीड | पती 
किया गया | j ; 


z =) इ आवेदन पत्र में कोई बल नहीं है तथा यह सम्यय -अखवीकृत |: I. 
जाता हे | र 5 


१ आवेदन पत्र ग्रखीक्त | 
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१९५६ fo qo ( विंध्यप्रदेश )१(वा० Fe १) 
(ARA व्यवहार AOT क्रमांक ७२ सन्‌ १६५५; निर्णय तिथि २४ ` 
फरवरी सन्‌ १६५६ ) ८ 
श्री जगतनारायश न्यायायुक्त ( जुडिशल कमिश्नर ) 
भगवतदीन कालका प्रसाद” ` 'वादी-प्रार्थी 
विरुद्ध 
भंडारी हरछटी और एक अन्य व्यक्ति-प्रतिवादी-उत्तरवादी 


( १ ) व्यवद्वारप्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १६०८; धारा ११५-विस्तार- 
निर्णीत तथ्य में हस्तच्षेप नहीं | 
| अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत तथ्य के विषय में पुनर्निरीक्षण की अवस्था 
भे उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता । ( पैरा ४) 


CR ) व्यवहारप्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १६०८; धारा १४१ और आदेश 
&-आदेश & के अंतर्गत ( अस्वीकृत ) आवेदनपत्र को पुनः प्रतिष्ठापित 
करने के हेतु आदेश & के अंतर्गत दूसरा आवेदनपत्र अग्राह्य | 
a आदेश ९ के अंतर्गत ( अस्वीकृत ) आवेदनपत्र आदेश ९ के अंतर्गत पुनः 

[पित नहीं कता किंतु व्य i 
inha इसे gu afi ey a मई 


श्री लाल प्रग्रम्न सिंह रोः 
पुम्न सिह पार्थी की ओर से तथा श्री सत्यदेव वक्कील प्रतिवादि 
— ड 
का ओर से थे | द 


= 
= आदुश-यह आवेदन-पत्र बहर के अतिरिक्त मुंसिफ श्री ho पी० चतुर्वेदी 
2 के विरुद्ध पुनर्निरीब्षण ( रिवीजन ) के लिये उपस्थित किया ग़या है, जिसके 
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द्वारा उन्होंने ग्रनुपस्थिति के कारण निरसित ( डिस्मिस्ड ) वाद के पुनः प्रतिष्ठापन 
के हेतु दिए गए प्रार्थनापत्र को ग्रस्त्रीकृत कर दिया था | मने दोनी पक्ष के वकीलों की 


बहस सुनी | 


(२) उक्त वाद वादी की अनुपस्थिति के कारण गत ८ THA सन्‌ (६५५ को 
निरसित कर दिया गया । वादी ने १९ अप्रैल सन्‌ ५५ को पुनः प्रतिष्ठापित । रिस्टोर ) 
करने के हेतु प्रार्थनापत्र दिया तथा ८ अगस्त सन्‌ ५५ इसकी सुनवाई की तिथि निश्चित 
की गई | उस दिन वादी अनुपस्थित था तथा वाद के पुनः प्रतिष्ठापन के हेतु दिया गया 
उसका ग्रावेदनपत्र स्वीकृत कर दिया गया । वादी ने ३१ अगस्त सन्‌ ५५ को पुनः 
प्रतिष्ठापन के हेतु फिर आवेदनपत्र दिया जिसमें उसने प्रार्थना की कि वाद को पुनः प्रतिष्ठा 
पित करने के हेतु दिए गए मेरे प्रारंभिक प्रार्थनापत्र को पुनः प्रतिष्ठापित किया जाय | 
विद्वान्‌ मुंसिफ ने इसे तीन कारणों से श्रश्वीकृत किया | 


(३ ) प्रथमतः इसे वाद की वास्तविक दशा पर ( wa मेरिट्स आव द केस) 
विचार कर etna किया गया । मुकदमे की सुनवाई की तिथि वादी ओर उसके वकीत 
से परामश करने के बाद निश्चित की गई थी किंतु उक्त तिथि पर वादी या उसके वकील 
कोई भी उपस्थित नहीं थे और न तो इसके स्थगन के लिये कोई आवेदनपत्र दिया गया। 
अतिरिक्त मुंसिफ इस बात से संतुष्ट थे कि प्रार्थी (वादी) अपने श्रावेदनपत्र के संबंध 
में असावधान है। इसके अलावा वाद को ga: प्रतिष्ठापित करने के हेतु उद 
पर्याप्त कारण भी नहीं दिखाई पड़ा । दूसरे, उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वाद बे 
पुन :प्रतिष्ठापन के हेतु दिए गए दूसरे आवेदनप्त्र को नया आवेदनपत्र मानते हुए, यह 
द्वितीय आवेदनपत्र अवधि अधिनियस के अनुच्छेद (६६ के अनुसार बाधित दै । तीस 
उन्होंने यह भी निर्णय किया कि ग्रावेदनयत्र के पुन; प्रतिष्ठापन के हेतु ग्रावेदनपत्र न 
दिया जा सकता | 


(४) जहाँ तक मुकदमे की वास्तविक दशा से संबंध हे, अतिरिक्त हे ai 
निर्णीत तथ्य के विषय में पुनर्निरीक्षण की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं हो सकता | PE 
इसी आधार पर प्रस्तुत आवेदनपत्र अस्वीकाये है | 


हा 


Res 


(९. ) इस प्रश्‍न पर मतभेद है कि व्यवहरूप्रक्रिया-संहिता के आदेश ६ के ग्र | 
अनुपस्थिति के कारण अस्वीकृत आवेदनपत्र को पुनः प्रतिष्ठापित करने के देव उक्त ' 
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६ के अंतर्गत क्या दूसरा आवेदनपत्र दिया जा सकता दै। लाहोर तथा मद्रास उच्च 
न्यायालयों के मतानुसार ऐसा ्ावेदनपत्र दिया जा सकता है क्‍योंकि त्रादेश ६ के 
अंतर्गत काररवाइयाँ मूल काररत्राइय। दै तथा धारा १४१ के कारण आदेश 2 उनपर लागू 
होता है | इसके विपरीत बंबई तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों के मतानुसार अनुपस्थिति के 
कारण TAHA पूव आवेदनपत्र को पुनः प्रतिष्ठापित करने के Bq दूसरा आवेदनपंत्र 
नहीं दिया जा सकता | 'शरतकृष्ण बोल विरुद्ध विदवेदवर faa’ के मुकदमे में) यह संत 
व्यक्त किया गया था--धारा १४१ (पूर्ववर्ती धारा ६४७ ) के चतुर्दिक नेराश्यपूर्ण परहार 
विरोधी न्यायिक निर्णयों के ढेर में से प्रिवी कौंसिल की जुडिशल कमेटी के उस निर्णय पर 
निर्भर रहा जा सकता है जो 'ठाकुर प्रसाद विरुद्ध फक्रीरुल्ला' के मुकदमें मेर क्रिया गया 
था | उसमें न्यायाधीशों के faa से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि यह धारा निष्पादन 
संबंधी आवेदनपत्रों पर नहीं अपितु “मौलिक विषय? संवंधी वाद कैसे प्रमाणित उत्तर दान- 
पत्र ( प्रोवेट ), संरक्षकता और इसी भाँति की श्रन्य काररवाइयों पर लागू होती है। मेरै 
मत से “इसी भाँति! का ग्रथ उन काररत्ाइयों के प्रकार से है, जो उदाहरणस्वरूप पहले 


दिए गए हँ तथा इनमें विवाहविच्छेद, दिवाला, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और इसी ढंग 
को अन्य काररवाइयों शामिल हैं। मेरे मत से 'मौलिक विषय? के अर्थ की पृष्टि उस अर्थ 
से होती Sf o> as A A a ~ b 

स होती हे जिसके श्रनुसार मोलिक विषय वह विषय दे, जो स्वतः उत्पन्न होता दै, न कि 


व A ` 


है विषय जो किसी वाद वा AA काररवाई के परिणामस्वरूप उसन्न ग्रथवा उससे संबद्ध 


(६) किंतु यह सत व्यक्त किया गया कि यतः व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता में इस 
TER का काररवाइयों के लिये स्पर उपबंध (व्यवस्था,की धारा नहीं है, अतः व्यवहार-प्रक्रिया- 


संहिता को धारा १५१ का उपयोग किया जा सकता है| यही मत “गणेशप्रसाद विरुद्ध भगेलू 

SS AN A A = 

= BERRA म॑ व्यक्त किया गया था | अतः में यह निर्णय करता हूँ कि आदेश 
> जे 

९ के अंतर्गत आवेदनपत्र आदेश ९ के अंतर्गत पुनः प्रतिष्ठापित नहीं क्रिया ar 

= किंतु न्यवहार'प्रक्रिया-संहिता की धारा १५१ के अंतर्गत इसे पुनः प्रतिष्ठापित 

j क्याजास -> = ee 

| कता है। जैसा पहले ( उपर ) कहा जा चुका है, अतिरिक्त मुंसिफ ने यह 

| SS A क कक eee 

९--ए० आई० आर० १९२७ कलकत्ता ५३ ४57५४ कलकत्ता ४०५ 

OÈ १८६४ ) १७ इलाहाबाद १०६१२२ इंडियन अपील ४४ ( प्रिवी कौसिल ) 

= Ao ARO १६२५ इलाहापाद ७७३ = 49 इलादाबाद ८७५ 


- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ĥaridwar 


a ~ 


श्र 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न 

9 
¥ fono] न तुलसी fro ञ्रनोकसिंह ( न्यायमूर्ति श्री जगतनारायश ) 

न 
निर्णय किया था कि प्रार्थी असावधान था | प्रार्थी धारा १५१ से लाम उठाने क्ष = 
श्रधिकारी नहीं है | करे 

(७ ) श्रतएव मैं आवेदनपत्र व्यय सहित शस्तीक्गत करता हूँ | 
आवेदनपत्र ग्रस्वीकृत बिः 
(के क is 
: . ga 
बिधि पत्रिका ( विय प्रदेश )०(वा० oR) = 
१६५६ विधि पत्रिका ( विंध्य प्रदेश )४( वा० To २) 
बुल 


आपराधिक पुतर्निरीक्षण कमांक द८ और ११६ सन्‌ १६५५; निर्णाय दिनाक (पै 
५ अक्तूबर सन्‌ १६५५ | 


श्री जगतनारायण न्यायायुकृत ( जुडिशल कमिश्नर ) सम 
नत्थू तुलसी ` lelle sais ग्रार्थी 
= डाल 
विरुद्ध 

अनोकसिंह ओर अन्य व्यक्ति ` `` `` विरुद्ध पक्ष प्रसा 

(१) दुंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८९८, घाराएँ २५६ और ३४४- आपराधिक 
मामलों के स्थगन का प्रहन- न्यायालय का उत्तरदायित्व । विद्वा 
दंड-प्रक्रिया-संहिता में स्थगन आदेश देने के लिये विशेष उपबंध ( व्यवस्था ) TA 
नहीं दै । sa पुनर्निरीक्षण आवेदनपत्र विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाता है तो मुकदमे ate 
की मिसिल भेजने की श्राज्ञा होती है तथा ग्रधीनस्थ न्यायालय इस आदेश का पालन J 
करता दै ae मिसिल बड़ी अदालत को भेज दी जाती हे । अत; मुकदमे की कारखाई पत्रीः 
स्वतः स्थगित हो जाती है। ( पैरा ४ ) हिः" 
अभियोगी (कंप्लेनेंट) ने काररवाई के स्थगन के लिये इस आधार पर ग्रावेदनपत्र S a 
दिया कि कुछ श्रमियुक्तों की रिहाई के विरुद्ध पुनर्निरीक्षण आवेदनपत्र विचाराधीन है। | oe 
यह प्राथनापत्र इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया कि अतिरिक्त दौरा जज से स्थगन वी zian 
आज्ञा नहीं प्राप्त की गई | किंतु मजिस्ट्रेट ने चतिपूर्ति की शत पर मुकदमे की a: as 
स्थगित करने की वात कही | यतः श्रभियोगी इसे देने में असमर्थ था, mar मजिस्ट्रेट ने कार र 
रवाई चाळू की । श्रमियोगी ने प्रतियरीक्षण (क्रास eat मिनेशन) के लिये अपने को उपस्थित र 
fae? र 


किया | उसके श्रन्य गवाह अनुपस्थित थे sa: उनका प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका | म 


| 
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दी श्रमान्य कर दी तथा केवल श्रमियोगी की गवाही पर मुकदमे का निर्य 


अभियुक्त को दोपमुक्त कर दिया | 


> 
a 4 
त्र्य 
ay al 
Al 
७५ न. 
A => 
oO S| 
2) 
त्र) 
oy 


. अतः यह मत व्यक्त किया जाता है कि मजिस्ट्रेट को इस मामले में उचित 

कृत विवेक से काम लेना चाहिए था तथा मुकदमे की काररवाई बिना शत स्थगित कर 
. देनी चाहिए थी | दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा २५६ के अनुसार मजिष्ट्रेटका यह 

) कर्त्तव्य हो जाता है कि ag प्रतिपरीक्षण के लिये अभियोग पक्ष के nagi को किर 


बुलाए | उन्हें उपस्थित करने का दायित्व अभियोगी पर नहीं डाला जा azar a 
i (पेरा ३,५ ओर ६) 


(२ )भारतीय दंड संहिता १८६०; धारा ३६१- विस्तार - सभी व्यक्तियों की 
समान इच्छा आवश्यक | 


$ भारतीय दूंडलंहिता की धारा ३९१ के अंतर्गत ag आवश्यक है कि डाका 
~ = A IN ~ 
डालने के इरादे में सभी व्यक्ति संमिलित हौँ | (पैरा २) 


iN 


श्री शुरुप्रसन्न सिंह प्रार्थी की ओर से तथा श्री मोतीलाल वर्मा और श्री जानकी - 
प्रसाद विरुद्ध पक्ष की ओर से वकील थे | 


पक : आदेश-पुननिरीक्षण के लिये ये de mica हुँ । मैंने दोनों va के 
विद्वान्‌ वकीलों की बहस सुनी तथा मुकदमे में उल्लिखित गवाही पर विचार क्रिया । प्रार्थी 

) TLT २४ दिसंबर, सन्‌ १९५४ को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में AAEE तथा ८ अन्य 
रमे AR के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ और ३९२ के sista शरमियोगः- 
ठ पत्र ( कंप्लेंट ) दिया | दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा २०२ के अंतर्गत गवाही ली जाने के 
हा z सभी e व्यक्तियोँको भारतीय दंड संहिता की धारा ३९५ के ziana आह्वान किया 
.७ ता | पार्थी ने स्वयं तथा ४ अन्य व्यक्ति चमा, जुक्कू, रिस और कन्हाई ने उसकी ओर से 


q> ताही दी। मजिस्ट्रेट ने पुलिस 


के उपअधीक्षक श्री माधोप्रसाद की गवाही दं i 
जा स दंड-प्रक्रिया- 
है i दता को धारा ५४० के i - 


अंतर्गत ली । उन्होंने भारतीय Sede 
ee श्रतगत ली | उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा ३६२ के 
तग ~ a 
A es के विरुद्ध आरोप लगाया तथा वाकी ८ अभियुक्तों को चिना कारण 
का उल्लेख करते जि र i 
टं प “बि करते हुए, जिसका दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा २०६ के अंतर्गत उल्लेख 
ot ना नाः टि रि क. 
र = वश्यक है, छोड़ दिया । प्रार्थी ने अतिरिक्त दौरा जज के न्यायालय में दंड 
| Ss की धारा ४३७ के अंतर्गत जाते ५ 
के अंतर्गत आवेदनपत्र (उसे ग्रस्वी 
आवेदनपत्र उपस्थित किया किंतु (उसे अस्वीकृत 


प्‌ 

id 

ड कर दिः 

x या गया । उस Bq श के A ah 

a देश के Aes आपराधिक एननिरीक्षण क्रमांक ८८ सन्‌ १६५५ 
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संबंधी ्रावेदनपत्र दिया गया | नत्थू प्रार्थी का कथन था कि सभी ६ श्रभियुक्त az, 


भाले और लाठी से लेस होकर श्राए तथा उसे पटेरा बाजार में, जहाँ कपड़ा वेचने 


गया था, घेर लिया | प्रार्थी का कथन था कि ग्रनोकसिंह ने उसे झापड मारा ओर उसके 


ni 


वसे ४२ रुपए निकाल लिए । जत्र वह ( प्रार्थी ) थाने की ओर गया तो कुछ अन्य 
अभियुक्तों ने उसकी दुकान से दो थान कपडे ले लिए | प्रार्थी के इस कथन की प्रष्टि उसके 
अन्य गवाहों द्वारा भी होती थी । विद्वान्‌ अतिरिक्त दोरा जज का यह मत था कि यह न; 
कहा जा अकता कि झाठों ऋमियुक्तों तथा अनोकसिंह की समान इच्छा ( श्रमिप्राय ) 
थी । भारतीय दंड संहिता की घारा ३६१ के अंतर्गत जब मिलकर az करनेवाले ga 
व्यक्तियों की ओर उन व्यक्तियों की, जो उपस्थित रहकर ऐसे कार्य में सहायता कर रहे हों , 
कुल संख्या ५ या ५ से अधिक हो, तो छूट करनेवाले या सहायता करनेवाले ऐसे प्रत्येक 
ARE द्वारा डाका डालना कहा जायगा | यदि एक व्यक्ति छूट का अपराध करता है श्रोर 
चार व्यक्ति इस कार्य में सहायता करते हैं, तो यह कार्य डाके का पराध कहा जायगा | 
किंतु इन चारों व्यक्तियों द्वारा डाका डालनेवाले व्यक्ति की सहायता करना आवश्यक ' 
है । उन्हें किसी कायं अथवा अवैध भूल या त्रुटि द्वारा इच्छापूवक काम (अपराध ) 
फरना चाहिए | 


(२) अतः यह आवश्यक है कि डाका ढालने के कार्य में सभी व्यक्तियों की 


A 


समान इच्छा ( अभिप्राय ) हो । विद्वान्‌ अतिरिक्त दौरा जज के मतानुसार मुकदमे मे 
श्रमिलिखित गवाही से यह बात प्रमाणित नहीं होती थी कि उन ग्रमिथुक्तो की समाने 
इच्छा थी | मुकदमे की गवाही पर विचार करने के पश्चात्‌ मै इस बात से संतुष्ट हूँ कि 
पुननिरीक्षण की अवस्था में इस निर्णीत तथ्य में हस्तक्षेप करना अनावश्यक है। चमा | 
AR TIR ने पुलिस के उपश्रधीक्षक के संमुख केवल ग्रनोकसिंह का नाम लिया पा 
जिसने उक्त अपराध किया | अतएव में आपराधिक पुनर्निरीक्षण क्रमांक ८८, सन्‌ १६५५ - 
का आवेदनपत्र स्वीकृत करता हूँ | 


(३ ) उपयुक्त पुननिरीक्षण आवेदनपत्र विद्वान्‌ दौरा जज द्वारा गत २२ फरवरी | 
सन्‌ ५५ को विचारा थं स्वीकृत हुआ था तथा इसकी सुनवाई की तिथि १७ मार्च १६५ 
निश्चित की गई थी । विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमे में श्राभियोगा पन्न के गबा हँ से प्रि | 
परीक्षा के लिये २८ फरवरी सन्‌ ५५ निश्चित की ot) उस दिन नत्थ प्राथी saad a > 
और उसने मुकदमे के- स्थगन के लिये-इस arenes आवेदनपत्र दिया कि तोक 
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at श्रन्य अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा ३६५ के ग्रंतर्ग क्ति पे 
दिया गया आवेदनपत्र विचाराधीन है। यदि यह आवेदनपत्र स्वीकृत हाँ जाता तो 
सभी ९ अभियुक्तों के विरुद्ध पुन; जाँच आवश्यक तथा आगे प्रतिपरीक्षण श्रनावश्यक 
हो जाता | 
(४ ) यह आवेदनपत्र इस ग्राधार पर ATA कर दिया गया कि प्रार्थी ने 
विद्वान्‌ अतिरिक्त दोरा जज से उकदम क काररवाइ का स्थगन Brat नहीं प्राप्त की थी । 
प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार के स्थगन आदेश देने के faa कोई विशेष उपबंध 
(व्यवस्था ) नहीं हे । जब पुनर्निरीक्षण आवेदनपत्र विचारार्थ स्वीकार कर लिया 
जाता g ता मुकदमे की मिसिल (अभिलेख) भेजने की आज्ञा होती द्वै तथा अधीनस्थ 
न्यायालय इल आदेश का पालन करता है आर fafa बड़ी ayaa को aa दी 
जाती है | अतः मुकदमे की काररवाई स्वतः स्थगित हो जाती 2 | 
(५ ) विद्वान्‌ मजिस्ट्रूट को इस मामले में उचित विवेक से काप्र लेना 
चाहिए था, तथा सुकदमे की कारवाई का स्थगन बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए 
था | मजिस्ट्रेट ने २०) न्नृतिपूर्ति की शत पर मुकदमे की काररबाई स्थगित करने की बात 
कट्टी किंतु यार्था उसे देने में AAAA था | Ba: उन्होंने मुकदमे की काररवाई चाळू की | 
श्रभियोगी ने प्रतिररीक्षण के लिये अपने को उपस्थित किया | उसके अन्य गवाह उपस्थित 


नहीं थे, श्रवः उनका प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सका | मजिस्ट्रेट ने उन साक्षियों की 
गराहा श्रमान्य कर दी तथा केवल नत्थू की गवाही पर श्रमियुक्त को दोषमुक्त करते हुए 
मुकदमे का निशुय कर दिया | भि 


५ n ८5 Se Ne EUN 12... fe 
(६) 'सागिरुद्दीन विरुद्ध श्रीमती मुन्नी' के सुकदमे में' यह aqa किया 
> . A & Se. 
गया था कि ढुँडप्रक्रिया-संहिता की घारा २५६ के अनुसार मजिग्ट्रोट का यह कतेव्य 
हा जाता है कि ag प्रतिपरीक्षण के लिये अभियोग पक्ष के गवाहों को फिर बुलाए। 


सकता | अतः विद्वान्‌ सजिस्ट्रेंट को मुकदमे की काररवाई स्थगित कर देनो चाहिए 
था तथा उन्हें शेष अमियोगताच्ियो को आगे प्रतिपरीक्षण के लिये बुलवाना चाहिए था | 
७ ) अनोकसिंह उत्तरत्रादी की ओर से यह बहस की गई थी कि मजिस्ट्रेट ने 


१ फरवरी सन्‌ ५५ को यह आदेश दिया था कि अ्भियोगी या तो अपने गवाह 
Sea a a ` - `` 
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अपने साथ लाए या See न्यायालय द्वारा MGA कराए। यतः अभियोग. 
_ने न्यायालय द्वारा गवाहों को नहीं बुलवाया, अतः यह मान लेना चाहिए कि उसने. 
अपने साथ गवाहों के लाने का उत्तरदायित्व लिया | न्यायालय द्वारा गवा बु 
का श्रथ यह था कि प्रार्थी को ्राह्मानछुस्क ( प्रोसेस फी ) जमा करना चाहिए था | 


. (5) मजिस्ट्रेट ने अभियोगी पर बिना ATTI का व्यय डाले हुए इन गाह 
को उपस्थित होने के लिए विवश करने की बात नहीं कट्टी । अतः यह बात नहीं कही जा 
सकती कि ्रभित्रोगी ने श्रपने साथ अपने गवाह लाने के लिये स्वेच्छापूवेक वचन दिया. 


था । श्रतएव मेरा यह मत है कि मजिस्ट्रेट ने. केवल नत्यू प्रार्थी की गवाही पर मुकदमे का 
निर्णय कर न्यायविरुद्ध कार्य किया | i 


(3) विद्वान्‌ अतिरिक्त दौरा जज ने, जिनके ana विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट की आज्ञा | 
कै विरुद्ध दंड-ग्राक्रैया-संहिता की धारा ४३६ के श्रंतर्गत आवेदनपत्र दिया गया था, इस 
जवार पर [नदश ( रफरस ) करने से अस्वीकार कर दिया था कि मजिस्ट्रेट ने नः 
अभियोगी की गवाही पर विश्वास नहीं किया | यदि नत्थ की गवाही की पुष्टि उसके श्रय | 
गवाहा क साक्ष्य ( ACER] ) द्वारा हो गई होती, तो विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट संभवतः दूसरे | 


र 


निणय पर पहुँचते | 


( १० ) यह उपयुक्त मामला है, जिसमें पुननिरीक्षण की अवस्था में नोकर 
की दोपभुक्ति की श्राज्ञा रह कर दी जानी चाहिए तथा फिर से मुकदमे की सुनवाई (पुर. 
रभियोग-अवणा) का आदेश दिया जाना चाहिए। 'डी० Radia विरुद्ध नोजी बोला के | 
सकदमे म॑ न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि अ्रभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही-योग्यः 
अभियोग भी सिद्ध किया जा सका | * योगेन्द्रनाथ झा विरुद्ध पोलई लाल? के. 


२ 
JTH न पूरी गवाही अभिलिखित थी तथा उच्च न्यायालय ने इस पर विचार कर इसे - 
अविश्वनीय साना | 


( ११ ) प्रस्तुत भुकदम का परिस्थितियाँ उपयुक्त दोनों मुकदमों की परिस्थितियों a 
भिन्न हैं । प्रस्तुत मुकदमे के तथ्य ए० sreo mite: २९४६. generate ४२८ Han 
ee ee करच 
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an. निता > OTS 
विधि पत्रिका के नियम 
( १ ) “विधि पत्रिका? का वार्षिक, पाण्मासिक और त्रैमासिक IR क्रमश; १०) 
` ` A ne ल्य 5 a £ i, A 
५॥) छर २।॥) दै; एक प्रति का मूल्य १) दै । झन्क मनीग्राडर या वी० पी० द्वारा देव 
है । वी० पीर से सँगाने में डाकव्यय अतिरिक्त लगेगा | 
(२) शल्क मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका? विभाग 
n ` ~ ~ ~ 2 
वाराणसी-१ के पते से आना चाहिये | 
( ३ ) “विधि पत्रिका” प्रत्येक सौर मास के अंतिम सप्ताह में ग्रर्थात्‌ प्रत्येक ` 
अंगरेजी मास के दिनांक १५ तक प्रकाशित होगी | 
( ४ ) “विधि पत्रिका” में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, mat 
AUG का समालाचनाए भा प्रकाशित होंगी | समालोचनाथ पुस्तकों की दो प्रतियाँ श्रानी, 
दिए. | छल, समालाचनाथ पुस्तके श्रादि संपादक, “बिधि पत्रिका”, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराशसा--? के पते से भेजनी चाहिए । 


ree 


भिखारीदास ग्रंथावली 
संपादक--श्री qo विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
मिखारीदास रीतिकाल के afta श्राचार्यों में विशिष्ट ग्राचार्य और कवि हो गए 
हैं | इनके दो az काव्यनिणय श्रार छुंदाणव बढ्दप्रचलित ग्रंथ रहे हैं। फिर भी इन ग्रंथों 
के वैज्ञानिक और राम चात्मक संस्करण नहीं थे | आकर-ग्रंथमाला के अंतर्गत भिखारीदासजी 
के चारो साहित्यिक ग्रंथ रससारांश, श्रङ्गारनिणय, छुंदाणुव तथा काव्यनिणव का 
RUTH संपादन आधुनिक पद्धति पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रत्येक ग्रंथ के पाठांतर 
Taraq मं यथालब्ध हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों के ्राधार पर दिए गए हैं। 


“I में प्रत्येक ग्रंथ के get की प्रतीक सूची और प्रत्येक में प्रयुक्त शब्दों के BAT का 


विस्तृत कोश भी दिया गया है | संपादक ने आरंभ में संपादन-सामग्री और संपादनशेली 


© 


का श्रनुसंधानपूणं विवेचन क्रिया हे । पहले खंड में लगभग चार सो Bi में रससारांश, 


FERIA ओर छुंदाणंव संकलित हैं | दूसरे खंड में लगभग ३०० पृष्ठों में केवल काब्य- 


निशंय है । मूल्य प्रथम खंड Sil), द्वितीय खंड प्रस में | 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


विधि पत्रिका 


e A ` . दिसं 
वष | सौर पोप सं० २०१३; देसबर '५६-जनवरी “५७ [ २, श्रंक २ 


i विधिविषग्रक लेखों, केंद्रीय राज्य अधिनियमों आदि से युक्त भारत के सर्वोच 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के महत्त्वपूर्ण श्रंगरेजी निर्णयों का हिंदी 
ˆ रूपांतर प्रकाशित करनेवाली हिंदी जगत्‌ की एकमात्र मासिक पत्रिका 


विषय ast 
वादतालिका-विपयानुक्रमणिका १-६ | उत्तर प्रदेश राजस्व मंडल ६-२० 
F wees ६-१६ | पटना उच्च न्यायालय ४-१४ 
अधिनियम ६-१६ | मध्यभारत उच्च न्यायालय ७-१४ 
विधिक = Tat हिंदी ® 
विधिक अँग्रेजी-हिंदी-शन्द-संग्रह ९-२६ | राजस्थान उच्च न्यायालय < 


निर्णया a ड a 
निणेयो के सारांश ६-१६ | विंध्य प्रदेश न्यायायुक्त न्यायालय ६ 
प्रयाग उच्च न्यायालय ६-२२ a आ, 
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_ पराम्शदात समिति 
(१) श्री कमलाकांत वर्मा, भूतपूबे मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, 
प्रयाग । 
(२) श्री बलराम उपाध्याय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, प्रयाग | 
(३) श्री कन्हैयालाल मिश्र, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, प्रयाग | 
(४) श्री गोपालचंद्र सिंह, विशेष अधिकारी, सचिवालय, उत्तर प्रदेश ' 


सरकार, लखनऊ | i 
(५) श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, अध्यापक हिंदी विभाग, काशी हिंद 3 
विश्वविद्यालय | प 
संपादक मंडल 
सं 
(९) श्री गिरिजाभूषण जोशी, आचाये ला कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय | रा 
| , (२) श्री त्रजरत्तदास, वकील, वाराणसी | x! 
J ९ ३) श्री प्रतापनाणयण सिंह, राजकीय अधिवक्ता, वाराणसी | ef 
/ (४) श्री गोरीनंदन उपाध्याय, ऐडवोकेट, वाराणसी | a 
(४) of देवीनारायण, ऐडवोकेट, वाराणसी | 3 
(६) श्री केलासपति,त्रिपाठी, ऐडवोकेट, वाराणसी | Š 
(७) श्री गोपीकृष्ण, बार-ऐट-ला, वाराणसी | र 
(= ) श्री चतुभुजदास पारिख, ऐडवोकेट, वाराणसी । z 
( ६ ) श्री राघवराम वर्मा, वकील, वाराणसी | ७4 
(२०),चौधरी शुकदेव सिंह, वकील, वाराणसी । ; = 
(११) श्री मोतीलाल बापुली, ऐडवोकेट, वाराणसी | | | 
सपादक ( संयोजक )--सिद्धनाथ सिंह बी० wo, एल-एल० बी०; वकील १ 
सहायक उपादक-राममूर्ति Ta ato to, एल-एल० बी० E ~ 
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विधि पत्रिका, दिसंबर'५६-जनवरी'५७ 
य ( सौर पोष सं० २०१३ ) 


वाद तालिका 
उच्च न्यायालय i 
श एल ० अमरनाथ विरुद्ध भारत संघ प्रयाग १३ (alo क्र० ४) 
कुलदीप ठाकुर 
हू केशवराव 


विरुद्ध शिवमंगल प्रसाद ठाकुर पटना ५ (ato Fo २) 


विरुद्ध यशवंतराव मध्यभारत ७ (alo He २) 


पलनिस्वामी गोंडर 
मजीद wat 


विरुद्ध देवानी ग्रमल 
विरुद्ध राज्य 


निणंयो के सारांश१० 


प्रयाग २० (वा> क्र० ५) 


| मुंशी साव विरुद्ध (बिहार) राज्य निर्णयों के सारांश ११ 
य| राज्य विरुद्ध नत्यीलाल प्रयाग ६ (alo क्र० ३) 
रामश्रयोध्या मिश्र विरुद्ध रघुनाथ मिश्र निर्णयों के सारांश १४ 
तितर तया विरुद्ध (Se प्रश) राज्य निणेयो के सारांश ९ 
शाहीराम विरुद्ध राजस्थान राज्य राजस्थान ७ (वा० Ho २) 
सुचित चौवे विरुद्ध रामचंद्र तिवारी निर्णयों के सारांश १६ 
सैयद शाह नसीरुद्दीन विरुद्ध सैयद शाह सलीमुद्दीन निर्णयों के सारांश १२ 

4 उत्तर प्रदेश राजस्व मंडल 

रर मव्छूलाल विरुद्ध मतई Zo Fo रा० Ho १३ ( वा० Ho ४ ) 
a लालजी तिवारी विरुद्ध सीताराम तिवारी उ० प्र Uo Ho ६ (Tomo?) 
a हेमराज विरुद्ध सुम्मेरी उ० प्रश रा० Ho १७ (वा०क्र०५) 


DES, 


तुलनात्मक तालिका 
i ६-५७ विधि पत्रिका (दिसंबर-जनवरी) = र्य बिविध पत्र-पत्रिकाएँ 


प्रयाग उच्च न्यायालय 
६ २१६५७ ए० एल० जे० २८ 


१३ २ १६५७ Te एल० जे? १८ 


a 
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२० = १६५७ Lo एल० जे० १२३ 
निर्णयों के सारांश ६&=१६५६ To एल० जे» ८१ ( नोट्स ग्राफ केसेज ) 
निणयो के सारांश १६ = १६५६ To एल० Ño ७७२ 

पटना उच्च न्यायालय 
asgo mo Be १६५७ पटना y 

निणंयोँ के सारांश ११३१६५६ बी० एल० Jo श्रार० ६६४ 

निर्णयों के सारांश १२-१६५६ बी० एल० जे० आर» ६६७ 

निर्णयों के सारांश १४-१६५६ बी० एल० जे० mo ७३४ 
मद्रास उच्च न्यायालय 

निर्णयों के सारांश १०३१६५६ एम० एल० जे० ३६६ (कुल बेंच) - 
मध्यभारत उच्च न्यायालय 


७=ए० Hifo Blo १६५७ मध्यभारत १७ 
राजस्थान उच्च न्यायालय 


७=ए० IRo Allo १९५७ राजस्थान २७ 
उत्तर प्रदेश राजस्व मंडल 


fal 


६5.६५७ To डब्ल्यू० श्रार० ( रेवेन्यू ) १६; 
१३५७ To qro जे) ( रेवेन्यू ) २१ 

१२-१६५७ Qo डब्ल्यू० आर० ( रेवेन्यू ) १७ 
१६४७ Qo qao Ho (tT) E 

१७=१६५७{ए० डब्ल्यू० आर० ( रेवेन्यू ) ११; 
१६५७ रेवेन्यू डिसिजंस १९ | 


विषयानुक्रमणिका 

अवधि अधिनियम ( लिमिटेशन ऐक्ट ), सन्‌ १६०८ | 
LIR ( तम्ल ) १८१--पंच निर्णय अधिनियम ( आदिद्रिशन i 
z eh Be के.श्रंतगंत आवेदनपत्र--अवधि अधिनियम का अनुच्छेद १८, | 
पंच निणय अधिनियम के अंतगत आवेदनपत्रों पर भी लागू--( पंच निर्णय ` ` 
श्रधिनियम के अंतर्गत देखिए )०००००० * प्रयाग ११ 
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३० प्र० जमींदारी विनाश तथा व्यवस्था अधिनियम, सन्‌ १६५१ 
धारा २०--श्रधिवासी अधिकार की उसचि-१३५६ फसली में पिता श्रभि- 
लिखित ्रधिवासी--निद्दित तिथि के पूर्व पिता का श्रधिनिष्कासन तथा मृत्यु - 
पुत्रों के पक्ष में अधिवासी अधिकार नहीं उत्न्न होते | ३० प्र० राजस्व 
मंडल १७ ५४ 
“धारा २:--१३५६ फसली में भूमि का ग्रध्यासी ( श्राकूयायर ) पिता और 
पुत्र का संयुक्त कुटंब नहीं--फ्रेवल पिता अध्यासी--पुत्र ग्रभिलिखित श्रध्यासी 
नहीं समझे जा सकते /**' ३० To राजस्व मंडल १७ 
“धारा २३२-इसके अंतर्गत पुनः स्थापन- बलात्‌ आधिपत्यहरण श्रावश्यक | 
"०३० To राजस्व मंडल ९ 
उ० Ho नगरपालिका अधिनियम, सन्‌ १६१६ 
वारा ६२ श्रौर ३१४--निष्पादक श्रविकारी ( एक्जक्यूटिव श्राफिसर ) द्वारा 
भेपजिक स्वास्थ्य अधिकारी ( मेडिकल श्राफिसर श्राफ हेल्थ ) को श्रधिनियम 
के श्रंतांत श्रभियोग चलाने का श्रधिकार प्रदान--नगरपालिका के श्रध्यन्ष 
की स्वीकृति नहीं ली गई-भेषजिक स्वास्थ्य श्रधिकारी द्वारा श्रभियोजन 
( प्रासिक्यूशन )--दोषसिद्धि अवैध ।”" निण॒ंयों के सारांश e 
३० प्र भूराजस्व अधिनियम, सन्‌ १६०१ 
धारा २८--खसरा की शुद्धि--काररवाई न्यायिकेतर ( नान-जुडिशल ) 1° 
SSOP So To राजश्व मंडल १४ 
--धाराएँ २८, ३३ और ३६--खसरा खतौनी से ada शुद्ध किया जा सकता 
at Jo To राजस्व मंडल १४ 
दंड प्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १८६८ | 
धारा १४५--इसके ग्रंतगत फाररवाई--मजिस्ट्रेट को किसी संबद्ध दिनांक पर 
वास्तविक ग्राधिपत्य का निर्णय करना दै, न कि किसी पक्ष के स्वत्व का |. 
amie faqat के सारांश १६ 
धारा १५४--हत्या--चिकित्सालय से चिकित्सक द्वारा प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) कि 
चिकित्सालय में एक व्यक्ति का शव लाया गया तथा प्रतिवेदन में मृत्यु के 
संभाव्य कारण का उल्लेल--प्रतिवेदन प्रथम सूचना प्रतिवेदन ( फस्ट इस्फा- 
सेशन रिपोर्ट ) नहीं माना जा सकता ॥ fagit के सारांश ११ 
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४ विषयानुक्रमणिका | विधि पत्रिका, दिसंबर?४६--जनवरी!५७ 
_ धारा ३४२--श्रमियुक्त को अपराधारोपक परिस्थिति (इंक्रिमिनेटिंग सरक 
नहीं बताई गई--परिणाम ।'*' fadat के सारांश १२ 
निर्वाचन 
राजस्थान पंचायत अधिनियम, सन्‌ १876 
धारा ११छ (जी) सीमा-शुस्क- श्रप्वचन का ARTA ( AG श्राफ इवेन 
ग्राफ कस्टम्स ड्यूटी ) नेतिक पतन ( मारल टर्पीट्य,ड ) में संनिहित |... 
मलिक l राजस्थान ७ 
पच निर्णय अधिनियम ( आबिद्रेशान ऐक्ट ), सन्‌ १६४० 
धारा २०--इस धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र--पंच निर्णय के लिये विवाद 
सौंपने की माँग तथा द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी अस्वीकृति वादमूल फी प्रादूभूति 
के लिये ( फार ऐक्ूग्रल ग्राफ ऐक्शन ) आवश्यक नहीं ( अवधि अधिनियम के 


अंतर्गत देखिए ) ` ` प्रयाग १४ 


भागिता अधिनियम ( पार्टनरशिप tare ), सन्‌ १६३२ 
--धारा ६६ ( २ )--धन वसूल करने के लिये कोठी ( फर्म ) द्वारा वाद--धारा 
६६ (२) के अंतर्गत ऐसे वाद के सुने जाने की रोक संबंधी श्रापत्ति वाद के 
समय नहीं उठाई गई--श्राज्चसि ( डिक्री ) दे दी गई_आश्ञस्ति के निष्पादन 
के विषय में आपत्ति निष्पादन की अवस्था में नहीं उठाई जा सकती | ( व्य 
हार-प्रक्रिया-संहिता की धारो ३८ के श्रंतर्गत देखिए ) 1° पटना ९ 
भारत का संविधान 


© N c 5 
--अश्रनुच्छेद २२६--इसके अंतर्गत श्रावेदन पत्र- निर्वाचन श्रधिकारी ( रिट 


आंफिसर ) के इस निर्णय पर आपत्ति कि श्रम्यर्थी ( कॅडिडेट ) wate 
( डिसक्कालीफाइड ) है--आ्रावेदनपत्र विचारणीय |" . _ राजंत्यात १ 
भारतीय दंड संहिता, सन्‌ १८६० 
- धारा १६१--भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के अंतर्गत अदालती परष 
यत के पंच का अभियोजन ( प्रासिक्यूशन )--श्रमियोजन के लिये श्रदुसति 
“अभियोग प्त अनुमति ( संकशन ) की वेधता सिद्ध न कर सका aa" 


HAT तथा न्यायालय को श्रन्वीच्षा ( ट्रायल ) का अ्रधिकार नहीं--( भ्रष्टाचार q 
निवारण अधिनियम सन्‌ १९४७, धारा (१) के अंतर्गत देखिए i" प्रयाग ६६. 
--धारा २७६- इसकी प्रयुक्ति( ऐप्लीकेबिलिटी ) |** ° प्रयाग ९° ; 
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“धारा ४२६--्रयुक्ति का प्रझन--हानिकर उपद्रव ( मिसचिफ ) करने का नान- 
बूझ कर प्रयत्न आवश्यक ।*"" प्रयाग २० 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सन्‌ १६४७ 

धारा ६ ( १ )--भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के श्रंतर्गत श्रदालृती 
पंचायत के पंच का श्रभियोजन ( प्रासिक्यूशन )-श्रभियोजन के लिये श्रनु- 
मति ~ श्रभियोग पक्ष श्रनुमति ( सैंकशन ) की वैधता सिद्ध न कर सका-- 
अनुमति AAT तथा न्यायालय को श्रन्वीक्षा (द्रायल) का श्रधिकार नहीं |** 
पाग प्रयाग ६ 

राजस्थान पंचायत अधिनियम सन्‌ १६४६ 

--धारा ११७ ( जी )-सीमा-शुल्क-श्रपवंचन का श्रपराध ( ग्रफेस श्राफ इवेजन 
श्राफ कस्टम्स ड्य टी ) नेतिक पतन ( मारल टर्पीव्य,ड ) में संनिहित~(निर्वा- 
चन के zada देखिए) * राजस्थान ७ 

राजस्व प्रविष्टि ( रेवेन्यू इंद्री ) 

--इसकी शुद्धि का मामला--तहसीलदार श्रंतिम श्रादेश दे सकते है--तहसीलदार 
द्वारा नायव तहसीलदार के प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) पर केवल स्वीकृति तथा स्वयं 
निणंयपत्र का लेखन नहीं-पुननिरीक्षण में इस आदेश पर आपत्ति नहीं की 
जा सकती |*** So Te राजस्व मंडल १४ 

व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १६०८ 

धारा ३८--मागिताञ्रधिनियम ( पार्टनरशिप ऐक्ट ) सन्‌ १९३२, धारा ६६ 
( २ )-धन वसूल करने के लिये कोठी ( फर्म ) द्वारा वाद-धारा ६९ (२) 
के अंतर्गत ऐसे वाद के सुने जाने की रोक संबंधी ग्रायत्ति वाद के समय नहीं 
उठाई गई-ग्राज्ञप्ति (fat) दे दी गई-- श्राति के निष्पादन के 
विषय में आपत्ति निष्पादन की श्रवस्था में नहीं उठाई जा सकती ।***पटना ५ _ 

धारा ३८--निःपादक न्यायालय का जस्ति के कारणों पर विचार करने का 


अधिकार |*** - पटना ६ 
धारा १५३- न्यायालय द्वारा कारस्वाई की त्रुटि संशोधित करने का श्रधि- 
कार [*** १ मध्यमारत ७ 


~ ९ = 
--आदेश ४१, नियम २०--“पुनरावेदत के परिणाम में स्वाथे के fiaa 
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वाद निरसित- ऐसे पक्ष को पुनरावेदन में उत्तरवादी के रूप में जोड़ने 
विलंब leee मध्यभारत | 
--आदेश ४१, नियम ३३--पुनरावेदन--परव्ती वैधानिक परिवर्तन --पुनविच्ार 
न्यायालय का उस ( परिवर्तन ) पर विचार फा श्रधिकार ।''" निरों ३ 
सारांश १५ 
संविदा अधिनियम ( कांट्रैक्ट ऐक्ट ), सन्‌ १८७२ 
धारा २३--सजादनशीन वा मुतवह्ली पद के लिये नाम वापस लेने के प्रतिफत 
स्वरूप ( इन कंसिडरेशन ) धन देने की प्रतिज्ञा--संविद्‌ ( ऐग्रीमेंट ) ay 
या ग्रव्यवहाय ।*** निणंयों के सारांश १३ 
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ( हिंदू सक्सेशन tae ), सन्‌ १६५६ 
= धारा १४--भूतलक्षी प्रभाव (रिट्रास्पेकिटव इफेक्ट) | निशुयों के सारांश १५ 
--धाराएँ १४ WE १५- प्रत्यावर्ती ( रिवर्शनर ) द्वारा वाद जिसमें हिंदू विधवा 
के हस्तांतर ( एलिनेशन ) की वेता पर ्ापत्ति-वाद श्रनुपयुक्त | 
Sees निर्णायों के सारांश १४ 
हिंदू विवाहित महिला प्रथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम, सन्‌ १६४६ 
,णषारा २ (४)--“यदि वह पुनर्विवाह करे? का ग्रथे--उपधारा ४ का विस्तार- 
उपधारा उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें अधिनियम के लागू होने के पू 
विवाह gam हो ॥ * ` निर्शायों के सारांश १० 


० 


शुद्धिपत्र 
लिख खंड? भाग के पृष्ठांक AVE छुप गए है । कृपया इन्हें ६ से १६ बना लें | 
--संपार्दर्क 


अपने पाठकों से निवेदन -- — ` 


कुछ वधानिक अड़चनों के कारण हम आपकी सेवा में समय पर इस पत्रिका डु 
प्रस्तुत न कर सके | इस विलंब के लिए चमाप्रार्थी हैं । ini 
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“विधि पत्रिकाः का उद्घाटन समारोह 


बाह 

हो, 

पद 

गत २२ दिसंत्रर सन्‌ १६५६ ई० को काशी नागरीप्रचारिणी सभा भवन शत 

“विधि पत्रिका” के उद्घाटन के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री भुवन || चल 

प्रसाद सिंह, हिंदू विश्वविद्यालय के ला कालेज के आचार्य श्री गिरिजा भूषण जि देसी 
नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधान मंत्री डाक्टर राजवली पांडेय तथा “विधि पर्विर 


e ~ ° ~ ~ च £ CN 
के संयोजक श्री सिद्धनाथ सिंह मंच पर वाइ से दाहिनी ओर बेठे दिखाई द रहे है 
Ss A = 
प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री बलराम उपाध्याय भाषण कर रह हैं । | 
[ “अञ” के सौजन्य 
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संपादकीय 


भाषा मन के भावों को वहन करती हे । माषा न होती, तो विचार हृदय से 
बाहर व्यक्त न हो पाते | ग्रधिक से ग्रधिक व्यक्तियों की इच्छा जिस भाषा द्वारा प्रकट 
हो, वही राष्ट्रभाषा बनने का अधिकार रखती है। यही कारण दै कि हिंदी को यह 
पद प्राप्त हुआ है | प्रसन्नता की बात है कि यह राज्य भाषा भी घोषित की जा चुकी हे | 

प्रत्येक घटना का न्याय से संबंध है। न्याय का ही ऐसा क्षेत्र है, जो शत प्रति- 
शत मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करता है । हत्या या छटपाठ, भूमि, मकान, ' 
जलाशय, कृतिस्वाम्य ( कापीराइट ), स्वत्व या ग्रधिकार, ऋण परिशोधनाच्मता ( इंसाल- 
वेंसी ), व्यापार आदि से किसी न किसी रूप में न्याय का घनिष्ठ संबंध दें । जहाँ मनुष्य 
है; वहीं विवाद है, विचारों की विषमता हैं; वहीं न्याय और श्रन्याय का भी प्रश्‍न खड़ा 
हो जाता है। इसीलिये नीर चीर विवेचन करने के Bh से सत्यान्वेषण की 
क्रिया का प्रादुर्माव हुआ । संगीत, ठत्य तया अन्य किसी भी कला के कुछ प्रतिशत से 
मानव जीवन का संबंध हो सकता है पर न्याय संपूर्ण मानव जाति से संबंधित है। इसी 
लिये इसका व्यापक प्रभाव भी मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। A, मेरबी मानव 
जीवन के राग हो सकते है; इतिहास और भूगोल उसके मुख्य विषय हो सकते हैं पर 
-श्याय तो मानव जीवन के लिये प्राणवायु ae है, जिसके अभाव में समाज के अस्तित्व = 
ही के लोप हो जाने की संभावना रहती” है, पर आश्चर्य है कि इस जीवनोपयोगी दिशा मॅ 


हम उतने सचेष्ट नहीं जितने इससे कम महत्व रखने वाले विषयों में दम सक्रिय बने रहते. Zz 


os 
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हैं। दूसरे विषयों की चर्चा पंचवर्षीय योजना में होगी, रेडियो से वार्ता प्रसारित होगी, = 
आयोग स्थापित होंगे, विभिन्न देशों में विशेषज्ञ श्रध्ययन करने जायेंगे, वैज्ञानिक तथा ज्र 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किए जायॅगे पर आज का न्याय विदेशी न्यायपद्धति के चरणे गे a 
सिर रखकर भविष्य के लिये प्राथना कर रहा है | 3 
प्राचीन न्यायपद्धति क्या थी, साक्ष्य विधान क्‍या था, दूसरे श्रनेक देशों Hay ag 
न्याय की कौन-कौन सी पद्धतियाँ हैं, भारतीय न्यायपद्धति सफल हो रही है या रसम, | 
ma भारतीय मनोविज्ञान क्या है, आज के वातावरण में यह न्यायपद्धति अनुकूल 2 वा > x 
प्रतिकूल, आज की न्यायपद्धति में आत्मतृत्ति है या नहीं, वास्तविक न्याय का कानुनी देश 
न्याय से कहाँ तक संघर्ष है, उसमें सामंजस्य स्थापित हो सकता है या नहीं, ये श्राज ढे प्रा 
महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी ओर देश का ध्यान आक्ृष्ट होना अत्यावश्यक है। पर झ का: 
देखते हैं कि इस ओर उपेक्षा हैं। विधान सभाओं में चुने जाने के साथ ही कोई मी सुख 
व्यक्ति विधिविशारद हो जाता है ओर जैसे उसे कोई वरदान या इष्ट प्राप्त हो जाता है। का 3 
सोते-जागते वह कानून बना सकता है। मनु से कमी उसकी भेंट नहीं, मनुस्मृति 
का दशन प्राप्त न हो, प्राचीन या नवीन पद्धति का अध्ययन न हो पर वही विधिवेता न्याय 
कहा जाने लगता | चण 
z न 4 पश्च 
इसके फलस्वरूप न्याय के क्षेत्र में कोई नवीन विचारधारा हमारे सम्मुख नहीं श्रा 
रही हि) दूसरे देशों की न्यायपद्धति की भिक्षा पर हम जी रहे हैं। are भी agrara E 
का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की शिक्षा और दीक्षा का भारी श्रभोव है। यात अगर 
करनेवाले या पानेवाळे में न तो उत्साह है, न नवीन प्रेरणा । जन साधारण तो झा. = 


~ 


न्याय का मूक दर्शक है। न्यायालय में वह उपस्थित होकर जैसे किसी नाटक) | 
अभिनय में संमिलित होता है। न्याय में सरसता नहीं, नीरसता का संचार है। रामे | 
रजक की बात मान कर सीता के साथ न्याय किया या अन्याय, यह सर्वसाधारणं a 

चर्चा का विषय आज तक बना हुआ है, क्योंकि तत्कालीन न्याय से जनता का संबंध था। - 


सत्य और न्याय में भी श्राज एकरूपता नहीं । सत्य और न्याय दो इष i 
हो गई हें । कानून की परिधि के बाहर रह कर सत्य न्याय की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता! । 
RA के कथन में मेल न हो, तो हत्यारा संदेह का लाम पाकर दंड का भागी m 4 
होता जिसके फलस्वरूप अन्याय और: न्याय में कोई अंतर नहीं रह जाता । t 
अन्याय SA वेष में न्याय बन कर हमारी आँखों के सामने श्राता है। आज का 2011 
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निर्धन देश में न्याय की 
न्याय से वंचित रह जायँगे | 
| अधिकारी न्यायकर्ता की 
न्याय में अपराधी के लिये सदा 


बहुत Heal है । थ्राज श्रथ न्याय का बधिक बन बैठा है। 
व्यवस्था की श्राधारशिला श्रथ रहा तो ग्रसँख्य नरनारी 
न्याय अधिकार, प्रलोभन, रागद्वेष सत्र से ऊपर को बस्त्र 
कुरसी पर बैठ कर न्याय नहीं कर सकता और उसके 
संठुटि का BAIT रहेगा। 


~ an 


विधान सभाओं में विविवेत्ताद्रो के प्रतिनिधियों का होना श्रनिवाय है | 
से संबंधित उपसमिति के संघटन में विधि विशेषज्ञों का होना ATAF 


न्याय 
ZI श्राज इस 
देश के न्याय का स्वरूप क्या हो, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार न होना श्रहितकर È | 
प्राचीन न्याययद्धति हमारे इस कार्य में सहायक होगी । श्राज की अनेक न्यायपद्धतियों 
का भी अध्ययन आवश्यक है। AJI के हाथों मृत्यु का श्रावाइन करने में भीष्म को 
व हुआ था क्योंकि उसमें न्याय के प्रति आदर और श्रन्याय के प्रति विद्रोह था; जीवन 
का स्वाद उस मृत्यु में प्राप्त हो रहा था | 
आत्मा की संतुष्टि न्याव की सच्ची परिभाषा है। दंड पाने वाला व्यक्ति भी जब 
न्यायालय से निकलते समय यह अनुभव करे कि यह दंड ही उसके प्रति न्याय था, तो 
चण भर के लिये उसे क्लेश भले ही हो, पर इस न्याय में उसकी आस्था बढ़ जाती 2, 
पश्चाताप के धधकते श्रग्निकुंड में वह तामस वृत्तियों का होम करके अपने को पवित्र 
समझने लगता है और जीवन की दिशा एक मोड़ लेती है, यही न्याय का सच्चा स्वरूप 
है ओर उसकी वास्तविक परिभाषा | भूत भी इस न्याय का दिग्दर्शन करा सकता हैं पर 
श्रँगरेजी भाषा के माध्यम से नहीं.। यह विधि पत्रिका सरस्वती का वाहन बनकर हंस के 
रूप में नीर क्षीर विवेकी व्रनो? विधि के इस संदेश को घर-धर पहुँचाना चाहती दै । 


Jo 
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न्यायमूर्ति श्रीसिंह का उद्घाटन भाषण 


सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महामहिम श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह जी ने 
गत २२ दिसंबर सन १६५६ $० को काशी नागरीप्रचारिणी सभा भवन में विधि 
पत्रिका? का उद्घाटन करते हुए जो महत्वपूर्ण भाषण किया, वह निम्नलिखित हे 


aia मुझे विधिपत्रिका का उद्घाटन करते हुए ग्रत्यंत सुख का अनुभव होने के 
साथ ही गर्व भी हो रहा है। भाषा का मनुष्य के जीवन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध 
है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है, तो भाषा उस चेतना की प्रहरी। भाषा तत्कालीन 
मानव समाज, उसकी संस्कृति एवं उसके विचारों का दर्पण होने के साथ ही भूत को भी 
वर्तमान के साथ जोड़ कर भविष्य के लिये पथप्रद्शन करती हे । भाषा न हो, तो मानव. 
समाज एक गूँगों का समाज रहता; पशु और मनुष्य में कोई विशेष अंतर न होता | 
भाषा की विविधता मनुष्य समाज की विविधता है। भाषा पर देशकाल की छाप रहती 
है। एक देश के ग्रंदर भी अनेक भाषाएँ होती हैं। दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान 
इत्यादि ज्ञन के सभी क्षेत्रों में अनुभूति की आधारशिला भाषा ही है। सम्यता की 
जननी भी भाषा ही कही जा सकती है। मानव समाज की विविधता के साथ ही भाषा 
की भी विविधता है। श्राज भारत में अनेक भाषाएँ हैं भारत एक प्रकार से महाद्वीप 
RI इसमें अनेक विचारों के लोग रहते हैं। उनके विचारों के आदानप्रदान के 
माध्यम भी अनेक हैं। भारत की थ्रादि जननी संस्कृत भाषा है, जो आज की ग्रतेक 


p= 


ait >> 
भाषाओं की खोत हे । प्राचीन तथा श्रर्वाचीन काल में लोगों की यही भाषा प्रमुख थी। | 
इसके श्रनंतर अनेक भाषाओं का जन्म हुआ | इनमें से कई एक भाषाओं के aka 


गौरवपूर्ण भी हैं पर कोई संपूर्ण भारत की एक राज्यभाषा न बन सकी | इसका प्रमुख 
कारण राज्य का प्रश्रय न मिलना तथा संपूर्ण भारत के लोगों के मन में एक माषा के 
ति प्रबल उत्कंठा का न होना था। एक-एक क्षेत्र की ही एक भाषा बनी रही | उत्त 
के लोगों में दक्षिण की भाषाओं के प्रति उपेक्षा रही, पर राष्ट्रीयता की भावना के उदय के 
साथ साथ धरे धीरे भाषा की ओर भी लोगों का ध्यान गया और इस काल में हिंदी ? 
प्यास प्रगति की । ब्रिटिश शासनकाल में ग्रँगरेची भाषा को राज्यभाषा का स्थान प्रत 


हुआ । देश के बाहर भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें संदेह नहीं । उसके 1 j 
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का कोश भी बड़ा दे । राष्ट्रीयता की भावना को मी इससे पर्याप्त वल मिला । राज्य का 
प्रश्रय भी इसक्रो मिला जिससे इसमें लोगों की अभिरुचि बढ़ती गई। नौकरियों को प्राप्त 
करने के लिये ग्रँगरेजी का AAAA श्रावश्यक हो गया जिसके फलस्वरूप इसकी उपादेयता 
भी बढ़ गई । देश के प्रत्येक कोने में श्रँगरेजी भाषा के ज्ञाता हो गए । इस अगरेजी 
भाषा में ही अनेक महत्वपूश पुस्तकें प्रकाशित हुई । विश्वविद्यालयों में श्रँगरेजी भाषा 
का बाहुल्य रद्दा । इसके परिणामस्वरूप विज्ञान, गणित, इतिहास इत्यादि विषया की 
पुस्तके अँगरेजी में लिखी गई । देश की विधान सभाओं में जितने कानून बने A 
भाषा में ही लिखे गए | कानून की सभी पुस्तकें श्रॅगरेजी में ही लिखी गई और इस 
प्रकार विधि विधान संबंधी सभी निवम-उपनियम श्ँगरेजी भाषा में ही वनाए गए | 
न्यायालयों में ँगरेजी भाषा ही चारों ओर छा गई | श्राज तक के सभी उच्च न्याया- 
लय तथा सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय श्रापको ARA भाषा में मिलेंगे । विधि तथा 
विधान संबंधी जितने प्राविधिक (Rara ) शब्द हैं ग्रँगरेजी में बहुधा मिलेंगे । इसका 
लोगों के जीवन पर ब्यापक प्रभाव पड़ा | ये शब्द हमारे जीवन में घुल मिल गए । 


A 


अब यह सहज प्रश्‍न उठता दै कि हमें इसी भाषा का व्यवद्वार करना चाहिए या 
इसके स्थान पर किसी दूसरी भाषा को ग्रासीन करना चाहिए | वदि aA भाषा को 
इसका स्थान देना है तो किस भाषा को, जितमें यह सामथ्य हो, जो इस JaN काव का 
संपादित कर सकती हो ? 

न्य क्षेत्रों की तरह न्याय के क्षेत्र में भी श्रँगरेजी भाषा ने बहुत बड़ा योगदान 
किया है और आधुनिक काल के वडे बड़े विधिवेत्ताओं ने इसी भाषा म॑ श्रपने विचार 
प्रस्तुत किए हैं । इससे हम विमुख नहीं हो सकते, पर किसी भाषा को सीखना, उसके 
सदूविचारों को ग्रहण करना एक बात है; उस भाषा का प्रयोग करना दूसरा वात | श्रा 
भारत की छुत्तीस करोड़ जनसंख्या में Aa भाषाभाषियों की संख्या एक Rg से 


A 


अधिक नहीं । आज की न्यायपद्धति की श्राधारशिला भी aa पद्धति दै । 


अँगरेजी भाषा राष्ट्रीयता के उदय की एभूमिका मी रही और उसमें प्रायः सभी 
विषयों की पुस्तके भी उपलब्ध हैं। उसके स्थान पर किसी दूसरी भाषा का चुनाव करने 


- में हमें अत्यधिक परिश्रम करना पडेगा, इसमें संदेह नहीं । पर क्या इस Am भाया 


के माध्यम से हम भारत के भविष्य की-कल्यना करके अपने अनुरूप भारतीय संस्कृति का 
पोषण कर सकते हैं १? कानून मनुष्य जीवन का ABI Hs है। विद्वान, मूख, चोर, 
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भद्र, at, पुरुष सभी को कानून की द्यावश्यकता होती हैं; सभी को न्याय की पिपासा होती 
है। कानून क्या है, उसकी सीमाएँ क्या हैं, उसके उल्लंबन में कौन-सी दंड व्यवस्था है 

` ` yn > y 
ग्राज के प्रत्येक नागरिक को जानने की ग्रावश्यकता दै। 


, आज हृमारा एक सार्वभौम सिद्धांत है कि कानून की श्रनभिज्ञता चमा का ग्रधार 
नहीं बन सकती । पर जहाँ एक ग्रोर यह सिद्धांत है, दूसरी ओर यह मी कर्तव्य हो जाता 
है कि कानून की जानकारी श्रधिक से अधिक लोगों को हो क्या यह गरेजी भाषा के 
द्वारा हो सकती है? 


इसके साथ ही साथ किसी देश का वर्तमान भूत के अनुभवों से एथक रह फर 
भत्रिष्य का निर्माण नहीं कर सकता । हमारे देश में अनेक उच्चकोटि के विधिवेत्ता हो 
चुके हैं। मनु, याज्वल्क्य, चाणक्य इत्यादि ऋषियों की अनुभूति ma भी हमारे गोख 
की वस्तु दे तथा हमें प्रेरणा दे सकती है, पर हम उनकी कृतियो और विचारों से संपर्क 
स्थापित करने में ञ्रसमर्थ हैं । अँगरेजी माध्यम से ही हम ग्राज उन तक पहुँच सकते 
हैं। परंपरा भी देश के मस्तिष्क पर बहुत कुछ प्रभाव डालती है । मनु ने साक्ष्य धर्म 
को कितनी महती विवेचना की है। यदि आज के साक्षी उसका अध्ययन करें तो उनमें 
बहुत कुछ सुधार हो सकता है। उन्हें एक प्रेरणा मिल सकती है। पाश्चात्य न्याय- 
“पद्धति से g लाभान्वित हो रहे हैं, आगे भी होंगे, पर विचारधारा भारतीय होने से ही 
न्याय के क्षेत्र में अधिक उन्नति हो सकती है। यदि हम भारत के मनोभावों को साथ 
SFR भूतकाल की प्रष्ठभूमिका को वर्तमान का ATI बना कर कार्य करना चाहें, तो 
ARA भाषा के माध्यम से वह पूर्ण नहीं हो सकता | 


आज इस दृष्टिकोण से बिचार करने पर हमें श्रॅगरेजी का आश्रय छोड़ फर किती 
अन्य भाषा को ही इसके स्थान पर चुनना पडेगा | भारत में अनेक समृद्ध भांपाएँ है 
पर आज हिंदी भाषा ही ऐसी है जो ४३% प्रतिशत लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती है तथा 
भारत के कोने-कोने में बोली जाने एवं ग्रपनी सरलता इत्यादि अनेक गुणों के कारण 
उसने राष्ट्रभाषा का गौर प्राप्त किया है तथा वह राज्यभाषा घोषित हो चुकी है। श्रे 
कारणों से संविधान्‌ ने हिंदी को मान्यता दी है ।. इसलिये 
विचार करने की श्रावस्यकता नहीं और न यह उपयुक्त सु 


~ 


= e 
इसके संबंध में विस्तारपूवर्क 
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; थान और अवसर है । पर हमें: 

दूसरी भाषाओं का श्रादर करने, उनके शब्दो से अपनी शब्दावली का विस्तार करने) ७ 

अपना कोश समृद्ध करने की आवश्यकता है। हिंदी तथा भारत की दूसरी भाषाओं ह. 
4 A 
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अ्रन्योन्याश्रय संबंध दे और दूसरी भाषाओं का निरादर करके हम ग्रागे नहीं बढ सकते 
हैं। श्रॅगरेजी के श्रतिरिक्त तामिल, zg, बंगला इत्यादि श्रनेक भाषाओं से हम 
लाभान्वित हो सकते हैं । i 

पर हिंदी मापा को अपना माध्यम चुनने के TA इमे निरंतर अथक परिश्रम 
करना है। व्यवहार के अनेक शब्दों को इससे प्रथक नहीं करना है। AAE कानुनी 
पुस्तकों, ऐक्टों ( अ्रधिनियमों ) का हमें अनुवाद करना दै। इसके विना हम सफल नहीं 


land हैं। फौजदारी, दीवानी, माल, इनकमटेक्स श्रादि विभिन्न पुस्तकों के अनुवाद 
हमें प्रारम्भ कर देने चाहिए । इस क्षेत्र में सबसे गड्डा कार्य यह भी दै क्रि जितने निर्णत 
उच्च न्यायालयों द्वारा AA तक हो चुके हैं उनका भी श्रनुवाद होना चाहिए । न्याय के 
क्षेत्र मं किस प्रकार हिंदी माषा अपनाई जा सके, इस पर एक ग्रायोग स्थागित करके 
विस्तारपूर्वक विचार होकर उसके सुझावों के अनुसार काय संपादित किया जाना चाहिए | 
इस सभा ने sag हिंदी भाषा ओर नागरी लिपि के लिये कार्य किया है। इस क्षेत्र में, 
जो श्रमी तक सूना था, विधिपत्रिका प्रारंभ करके न्याय ऐसे शुष्क क्षेत्र में समा ने एक 
महान्‌ काय क्रिया हे; जिससे साधारण मनुष्य के लिये भी कानून दुरूद्द श्रगम्य नहीं रह 
जायगा। न्याय का प्रत्येक को बोध हो, सत्र का इससे सहयोग हो, 47 महान का 
आप करने जा रहे हँ । इस पत्रिका से हिंदी में निर्णय करनेवालों को श्रत्यधिक सुविधा 
होगी। ग्रँगरेजी के पर्यायवाची शब्दों को खोजने में 
पडेगा । यह year काय अवश्य है पर इसकी उपयोगिता में दो मत नहीं हो सकते । 


कठिनाई का सामना नहीं करना 


इस समय इसकी च्रत्यंत आवश्यकता थी | जत्र विधानतः हिंदी को श्रॅगरेजी का स्थान 
लेना है तो एक दिन हिंदी यह स्थान लेगी। पर यह कार्य चमत्कारिक ढंग से नहीं हो 
सकता, इसके लिये श्रमी से कार्य किया जाय | हमें इससे बड़ी प्रसन्नता हुई दे कि सभा नें 
इस ओर ar प्रयास किया है। में पुनः समा के समस्त अधिकारियों तथा इसके 
संयोजक को धन्यवाद देता हूँ ओर विधि पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता दर 


शुभ कामवाएं 


“विधि पत्रिका? की सफलता के लिये भारत तथा विदेश - के लिन प्रसिद्ध 


_ड्यक्तियों के आशीर्वाद और शुभ संदेश प्राप्त थे, उनका उल्लेख प्रथम अंक में किया 


जा चुका हे | - 
निम्नलिखित महानुभावा की भी शुभ कामना प्राप्त हुई हैं, जो निम्नलिखित a 
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केंद्रीय उत्पादनमंत्री श्री के” सी० रेड्डी-। 


(६००९० ० ११ ९ ००००७७ दिसंबर सन्‌ १ क विधि पत्रिका के उद्घाटन मारे ५ 


संबंधी निसंत्रणपत्र के लिये नागरी ,चारिणी सभा के मंत्री को धन्यवाद देता हूँ तथा 
समारोह और पत्रिका की पूर्ण सफलता के लिये छुम फामनाएं व्यक्त करता हूँ |? 
केंद्रीय वितसंत्री श्री टी० ete कृष्णुमाचारी -- 

Ge “-- “उद्घाटन समारोह संबंधी निमंत्रण॒पत्र के लिये सभा के मंत्री श्री 
राजबली पांडेय को धन्यवाद किंतु पूर्व निश्चित कार्यक्रम के कारण उपस्थित होने में pay 
हूँ जिसके लिये मुझे खेद है ।” 


केंद्रीय उपश्रममंत्री श्री आबिद अली-- 


डु i 
६६५००५०* विधि पत्रिका के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के निमंत्रण के 


लिये श्री ग्राबिद अली आपको ( श्री मंत्रीजी को ) धन्यवाद देते हैं | पूव निश्चित कायक्रम 
के कारण वे समारोह में उपस्थित नहीं हो सकेंगे; इसका उन्हें खेद है। समारोह की हर 
प्रकार की सफलता के लिये वे ञ्रपनी शुभ कामनाएँ प्रकट करते हैं ।?--निजीसचिव 
केद्रीय कृषिमंत्री श्री पंजावराव देशमुख-- 


~ 


“विधि पत्रिका’ के उद्घाटन समारोह की पूणं सफलता चाहता हूँ |” 


~ 


उत्तर प्रदेशीय सरकार के उपमंत्री श्री लक्ष्मी रमण आचाय 
“विधि पत्रिका? के उद्घाटन समारोह के संबंध में आपका निमंत्रणपत्र मिला। 
धन्यवाद । मुझे दुःख है कि अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्त होने के कारण मैं उपस्थित न 
हो SHAT | आशा है आप क्षमा करेंगे | इस पत्रिका के प्रकाशन से मुझे बड़ी प्रसन्नता b 
होगी | बहुत समय से इसकी श्रावश्यकता थी | इसके प्रकाशन से एक बहुत बड़ी WAT 


| 


कता की पूर्ति होगी | में हृदय से इसकी सफलता की कामना करता हूँ ।? 


विश्वभारती शांति निकेतन के हिंदी भवन के अध्यक्ष डाक्टर रामसिंह तोमर-- 
“विधि पत्रिका” के लिये हमारी शुभ कामनाएँ |” 


सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया, सरदार नगर, गोरखपुर-- 
ree उद्घाटन समारोह की पूणं सफलता चाहता हूँ ।” 


a 
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जो नियत की जायँ ओर उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई 
X c on ज 

Rig परिवर्तन नहीं किया जायगा | 

तथा कुलपति पह तत पल r 

छ| (५ ) उपकुलपति पाँच वष के लिये पदासीन रहेगा और उक्त पांच वर्षकी 
अवधि समास हो जाने पर भी तव तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जत्र तक कि उसका 
` उत्तराधिकारी अपने पद का कार्यभार न संभाल ले | 

श्री y कुलपति, किसी भी सय 00० 9 
i ( ६ ) उपकुलपति, किसी भी समय, कुलपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र द्वारा 
मथ 


अपना पद त्याग सकता है, किन्तु प्रतिबंध az दै कि त्यागपत्र, उस दिनांक से जब से कि 

वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले भेजा जायगा | 
i (७) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्यागपत्र या कार्यकाल क्री समाप्ति से भिन्न 
[कै किसी ग्रन्य कारण से उपकुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या sah रिक्त होने की 
करिम संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरंत कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति 
छ एक वर्ष से अधिक की श्रवति के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति 
उसे उस रीति से भरेंगे जिसकी उपधारा (१) में व्यवस्था की गई है। श्रन्य दशाश्रों मँ 
कार्यकारिणी परिषद्‌ कुलपति के अनुमोदन से या तो उपकुलपति नियुक्त कर सकती दै या 
उस पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा श्रव्य प्रबंध कर सकती है जैसा वह उचित समझे | 


( ८ ) जत्र तक कि उपधारा (१) या (७) के अधीन प्रबंध न हो जाय .तब्र तक 
ता | प्रस्तोता उपकुलपति के पद के सांप्रतिक ( करेंट ) कतंब्यों का पालन करेगा किंतु वह 
14 विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ( एथारिटीज ) को बैठकों का समापतित्व नहीं करेगा । . 
É. १३--उपकुलपति के अधिकार ओर कतेव्य-- 
यः 

( १ ) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शेक्षिक पदाधिकारी 
दोगा रौर कुलपति तथा प्रतिकुलपति की श्रनुपस्थितिम शिष्ट परिपद्‌ के श्रविवेशनों तथा 
विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा । वह कार्यकारिणी 
परिषद्‌ तथा विद्वत्‌ परिषद्का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा । उसे विश्वविद्यालय के 
अन्य किसी अधिकारी ( एथारिटी ) या संस्था ( वाडी ) के ग्रविवेशनो की कारखाडयों में 
बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंठु केवल इस उपधारा के कारण उसे उसमें 
मत देने का अधिकार न होगा | r 

( २ ) उपकुलपतिका कर्तव्य होगा Pe वह यह सुनिश्चित कर लें कि श्रधिनियम, | 
अधि०-२ 
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वार 
परिनिश्रमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है श्र i 
S ` A oS व ~ A asg 
धारा ३८ के ग्रधीन कुलपति के ग्रधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे ऐसे a जिस 
< 
अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ AAF हों | 
(३) उपकुलपति को शिष्ट परिषद्‌, कार्यकारिणी परिषद्‌ तथा विद्वत्‌ परिषद हे न 
BY <> 
अधिवेशन बुलानेका ्रधिकार होगा-- सम 
किंतु प्रतिबंध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी श्र i 
पदाधिकारीको प्रतिनिधानित ( डेलीगेट ) कर सकता है | इस 
गय 
(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय के कार्यो पर सामान्य नियंत्रण रखेगा ak ee 
उनमें समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा | 
(५ ) उपकुलपति विश्वविद्यालय के किसी वेतनिक पदाधिकारी या श्रध्यापक डे कुछ 
विरुद्ध अनुशासन संबंधी काररवाई कर सकता है र जत्र श्रावश्यक हो उसे निलंबित हारि 
( सस्पेंड ) भी कर सकता है। यदि उपकुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संब दीः 
काररवाई आरंभ की गई हो ऑर मामला उसके मतानुसार 
~ हो a nan पदच्यु ` Sos ~ `, ( स 
( क ) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतनवृद्धि रोकने या उप 
लब्धियों में कमी करने का दंड (पनिशमेंट बाई डिसमिसल, रीमूवल, स्टापेज आफ इंक्रिमेर a 
आर डिडक्शन इन इमालमँटस ) देना श्रावश्यक हो तो वह ऐसी श्राज्ञा दे सकता है मिमे 
वह उचित समझे; xe 


( ख ) ऐसा हो जिसके लिए पूर्वोक्त दंड देना ग्रावश्यक हो तो वह दो Wah ९४ 
व्यक्तियों के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायँगे, उसकी जाँच करेगा | 


(६ ) किसी ऐसे मामले में जिसमें उपधारा (५) के खंड ( ख ) के शरी 


z पद. 
जाँच की गई हो, कुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी परिषद्‌ को प्रतिवेदन ( j = 
प्रस्तुत करंगा । यदि उपधारा (५) के खंड ( ख ) के ग्रधीन उपकुलपति तथा गर = 

व्यि 


करनेवाजे व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जानेवाली संस्तुति के संबंध में कोई मेद हौ 
तो संस्तुतियाँ बहुमत के मतानुसार व्यक्त की जायँगी । कार्यका i 
परिषद्‌ प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) में की गई संस्ततियों के अनुसार--यदि वह JR > 
असहमत नहीं दै-आज्ञा देगी । असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी RA a | 
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संस्वुतियों के साथ मामले को कुलपति के पास मेज देगी और तब कुलपति ऐसी श्राज्ञा दे 
जिसे वह उचित ओर आवश्यक समझे | 
( ७ ) किसी ऐसी श्राकस्मिक स्थिति ( इमरजेंसी ) में, frat उपकुलपति कै मता- 


नुसार तुरंत काररवाई करना आवश्यक हो, वह ऐसी काररवाई करेगा जिसे वह श्रावः्यक 


समझे और की गई काररवाई का प्रतिवेदन यथाशीत्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या 


अन्य संस्था को देगा जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया काररवाई की जाती, किंतु 
इस उपधारा की किती बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया 
गया नहीं समझा जायगा जो समुचित खूप से प्राधिकृत न हों और जिसकी व्यवस्था 
ग्रायव्वयक में न की गई हो । 

( ८) यदि उपधारा (4) के खंड (क) या उपधारा (७) के श्रधीन उप- 
कुलपति द्वारा की गई किसी काररवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर 
हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से जिसपर उसे काररवाई की सूचना 
दी गई हो, ३० दिन के भीतर कायकारिणी परिषद्‌ के समक्ष अपील कर सकता है। 

(६ ) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलंबन 
( सस्पेंशन ) ओर पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी परिपद्‌ द्वारा दी गई श्राज्ञाओरं को, 
पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुए, उसकुलपति कार्यान्वित करेगा | 

( १० ) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा 
अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाय । 


१४-कोषाध्यक्ष-- 

(१ ) कोषाध्यक्ष आगे दी गई रीति से कुलपति द्वारा निथुक्त किया जायगा — 

( क ) कार्यकारिणी परिषद्‌ यथाशक्य उस दिनांक से, जत्र से कोपाध्यक्ष का 
पेद.रिक्त होनेवाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और अत्र कमी कुलपति द्वारा ऐसा 
करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोपाध्यक्षपद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन 
व्यक्तियों से sabre के नाम सेजेगी | 

~ (ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क ) के श्रधीन 
TATA को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी परिषद्‌ में प्रस्तावित किया गया हो, तीन 
से अधिक न हो तो सभा इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी; किंठु यदि नामों की संख्या 
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तीन से श्रधिक हो तो परिषद्‌ इस प्रकार प्रस्तावित नामों में तीन नाम श्रानुपातिक प्रति 
निघित्व की प्रणाली (सिस्टम श्राफ प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन) के अनुसार एकल संक्रमण 
मत ( सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ) द्वारा चुनेगी | a 
( ग ) यदि कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो ते क 
कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। 
श्र॑न्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिनके नार नि 
खंड ख) के श्रधीन कार्यकारिणी परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत किए गए हों | न 
( २ ) कोषाध्यक्ष पाँच वर्ष की श्रवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि १४ 
समाप्त हो जाने पर उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका 
उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय और वह अपने पद का कार्यभार न संभाल हे। t fa 
यदि कोषाध्यक्ष श्रपने कार्य की समाप्ति के पहले ही पदत्याग करना चाहे तो वह उस b 
दिनांक से जिस पर वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम साठ दिन पहले | 
कुलपति. के पास अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा । - ज्ञा 
(३ ) कोषाध्यक्ष की पदावधि की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा नियत की arith सुँ 
जिनमें उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था भी की परि 
जा सकती है | 2 
(४) यदि कोषाध्यक्ष का पद ग्रस्थायी रूप से रिक्त हो जाय या यदि किसी श्य 
श्रप्रत्याशित ( ग्रनफोरसीन ) कारण से उक्त पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाय तो प्रस्तोता निः 


उक्त पद के सांप्रतिक ( करेंट ) कर्तव्यों का संपादन उस समथ तक करत! रवा b श्रे 
कि कोई नियुक्ति न हो जाय | af रिक्ति छः मास से कम की हो या उसके छुः मास से | 

कम की होने की संभावना हो तो कार्यकारिणी परिषद कुलपति द्वारा पुष्टीकरण के श्रधीर शौ 
रहते हुए स्थानापन्न नियुक्ति ( श्राफिशिएटिंग एप्वाइंटमेंट ) कर सकेगी | यदि रिक्ति स्थायी | उर 
हो या उसके छ मास से श्रधिक के लिये होने की संभावना हो, तो नियुक्ति उपधारा (१) 


में उल्लिखित रीति से की जायगी | z 5 
(4) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद्‌ का पदेन सदस्य होगा और विविद Ti 


को संपत्ति तथा लगाई हुई धनराशियों का प्र बंध atm और उसकी वित्तीय नीति कै. 


संबंध में परामश देगा । वह झायव्ययक तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने जे ठ 
उत्तरदायी होगा । > $ 
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(६) कोपाथ्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह-- 

( १ ) यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय द्वारा (धन लगाने के श्रतिरिक्त 
किसी श्रन्य रूप में ) कोई ऐसा व्यय न किया जायगा जो आ्रायव्ययक में अधिक्रत न 
किया गया हो, ओर 

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने दे जिससे किसी परिनिवम या श्रध्यादेश के 
निबंधनों ( टम्स ) का उल्लंघन होता हो या जिसके लिये परिनियमों या श्रध्यादेशों द्वारा 
व्यवस्था करना अपेक्तित हो किंतु की न गई हो | 
१४--प्रस्तो त-- 

प्रस्तोता विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और परिनियमों में उछि- 
खित रीति से संघटित निर्धारण समिति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिपद्‌ द्वारा नियुक्त 
किया जावगा | 

(२) प्रस्तोता की उपलब्धियों (इमादमेंट्स ) श्रध्यादेशों द्वारा नियत की 
जायेगी | 

( ३ ) प्रस्तोता विश्वविद्यालय के श्रभिलेखों ( रेकार्ड A) तथा सामान्य मुद्रा की 
समुचित श्रभिरच्षा के लिये उत्तरदायी होगा | वह शिष्ट परिषद्‌, कार्यकारिणी परिषद्‌, विद्वत्‌ 
परिषद्‌, निर्धारण समिति तथा aa समिति का पदेन सचिव होगा AR इन प्राधिकारियों 
के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ रखने के लिए बाध्य होगा जो कार्यसंपादन के लिये श्राव- 
श्यक हों | वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनिवर्मो तथा श्रध्यादेशों द्वारा 
नियत किए जायँ अथवा समय समय पर कार्यकारिणी परिपद्‌ अथवा उपकुलपति द्वारा 
श्रपेक्षित हों | 

( ४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ आवश्यक व्यवस्था करेगा 
चौर उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं (aaa) के समुचित निष्पादन के लिये 
उत्तरदायी होगा | 
(4) प्रस्तोता को विश्वविद्यालय में या श्रन्यत्र किए गए किसी कार्य के लिये 
ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जितकी व्यवस्था परिनियमों तथा श्रध्यादेशों द्वारा की बाय, 
न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा.। 


१६--अंथाध्यक्ष -- 


ग्रंथाध्यक्त का कतव्य होगा कि -वह--- 
(१) | -- तथा अन्य संबद्ध विषयों की ग्रंयसूची ( बिब्लियोग्राफी ) रखे; तथा 
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(२) प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों (ऐनशंट मैनुस्क्ृप्ट्स) की सुरक्षा और रखरखाव 
को सुनिश्चित करे तथा अनुसंधान (रिसर्च) और अनुक्रमरिकाओं (केटेलाग्स) के प्रकाशन 
में सहायता दे तथा प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के अन्वेषण के निमित्त प्रयत्न करे । 
१७--पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य 

विश्वविद्यालय के अधिकारियों के शधिकार तथा कर्तब्य, उस दशा के अतिरिक्त 
जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गई हो, परिनियर्मों और अ्रध्यादेशों 
द्वारा नियत किए जायँगे | 


१८--विश्वविद्यालय के प्राधिकारी-- 

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे - 

(१) शिष्ट परिषद्‌ ( सिनेट ) 

(2) कार्यकारिणी परिषद्‌ ( एक्जिक्यूटिव कोंसिल ) 

(२) विद्वत्‌ परिपद्‌ ( ग्रकेडमिक कौंसिल ) 

(४) ग्रथसमिति ( फाईनेन्स कमेटी ) 

(4) निर्धारण समिति | सिलेक्शन कमेटी ) 

(६ ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनिग्रमों द्वारा विश्वविद्यालय के ग्रधिकारी 
घोषित किए जाये | 
१९--शिष्ट परिषदू-- 


(१ ) शिष्ट परिषद्‌ के निम्नलिखित सदश्य होंगे -- 
प्रथम श्रेणी --पदेन सदस्य ( एक्स श्राफिशिग्रो Had ) 
( १ ) कुलपति | 

( २ ) प्रतिकुलपति | 

( ३ ) उपकुलपति | 

( ४ ) कोषाध्यक्ष | 

( ५ ) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षामंत्री | 

( ६ ) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश | 

(७) उत्तर प्रदेश के संस्कृत पाठशालाग्रों के निरीक्षक | 
( = ) प्रस्तोता । = 

( ९ ) ग्रंथाध्यक्ष । 
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(१० ) कार्यकारिणी परिषद्‌ तथा विद्वत्‌ परिषद्‌ के सदस्य जो श्रन्यथा शिश्परिषद्‌ 
के सदस्य न हों | 
A J A ha) A -r te. 
विश्वविद्यालय मं शिक्षण विभागों ( डिपार्टमं फ़ Afa 
(११) : न भागों ( डिपाटमेंट्स श्राफ टीचिंग ) के 
समस्त TAQ ( हेंडस ) | 
( १२) गुरुकुल कांगड़ी तथा उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्या- 
लयों में संस्कृत विभागों के ग्रध्यन्त्‌ | í 
( १३ ) ऐसे अन्य, जो किन्ही ऐसे पदों पर हों जो नियत किए जाये | 


~ 


द्वितीय श्रेणी--्राजीवन सदस्य ( लाइफ Hae ) 


( १४ ) ऐसे व्यक्ति, जिनकी संख्या किसी भी समय पाँच से श्रधिक न होगी, जिन्हे 
संस्कृत के विद्वान्‌ होने के नाते श्रथवा संस्कृत शिक्षण के aa में उनकी सेवाश्रों की मान्यता 
के कारण कुलपति शिष्ट परिषद्‌ की संस्तुति से नियुक्त करे | 

( १५ ) ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजन के लिये 
२१,००० रूपये से श्रन्यून मूल्य के दान ( डोनेशंस ) दिए हों | 

तृतीय श्रेणी-ञ्रन्य सदस्य 

१६ ) राज्य विधान परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य | 

( १७ ) राज्य विधान समा द्वारा निर्वाचित उसके तीन सदस्य | 

( १८ ) पंजीकृत स्तातफों ( रजिस्टड ग्रेजुएट्स ) के ऐसे प्रतिनिधि जिनके पास 
श्राचायं से कम की उपाधि न हो | 

( १९ ) ऐसी संस्थाओं \एसोसिएशंस), व्यक्तियों श्रवा व्यक्तियों के ऐसे संघटना 
द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय को ऐसी धनराशि, जो नियत की जाय, 
दान ( डोनेशन्स ) अथवा वार्षिक चंदों ( ऐनुअल संसक्रिपशंस ) के रूप में देते हो | 

( २० ) उपर्युक्त संख्या ( ६५) तथा (१६) में निर्दिष्ट दानदातारश्रों (डोनस) 
से भिन्न दानदाताग्रों के प्रतिनिधि । 

( २१) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि ( प्रथम श्रेणी के सदस्यों में 
संमिलित अध्यापकों से भिन्न) तथा विश्वविद्यालय के ऐसे 74 कार्यसंचालकों 
( फंकशनरीज ) के प्रतिनिधि जो नियत किए जाये । 

(२२) संस्कृत शिक्षा में अभिरुचि रखनेवाली ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो 


p 


नियत की जायें | ET 


Se 
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( २३ ) कुलपति द्वारा नियुक्त किए जानेवाले सात से अनधिक सदस्य, जिन 
से चार संबद्ध महाविद्यालयों ( एफलिए.टेड कालेजों ) के अध्यापक अथवा उनके रकं ` 
के सदस्य ( Had ग्राफ दी मैनेजमेंद्स ) होंगे | 
(२) उपधारा (१) की मद (१८) से लेकर ( २२ ) तक में निर्दिष्ट सदा 
कीं संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन तथा नाम निर्देशन की रीति और उनका कार्यकाल, 
इस अधिनियम में अन्यथा उपत्रंधित रीति को छोड़ कर, वही होगा, जो परिनियमों द्वारा 
नियत किया जाय | 
(2) शिष्ट परिषद्‌ पदेन अथवा ग्राजीवन सदस्यों से भिन्न किसी ऐसे सदस्य 3 
स्थान को रिक्त घोषित कर: सकती है जो बिना पर्याप्त कारण के लगातार उसके तीन 
अधिवेशनों ( मीटिंग ) में अनुपस्थित रहा हो | ॥ 
२०-शिष्ट परिषद्‌ का अधिवेशन-- 

(१ ) प्रत्येक वष ऐसे दिनांक पर, जिसे उपकुलपति निश्चित करेगा, शिष्ट परिषद्‌ 
का एक अधिवेशन होगा, जो शिष्ट परिषद्‌ का वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा | 

(२ ) उपकुलपति जत्र भी उचित समझे शिष्ट परिषद्‌ का विशेष अ्रधिवेशन बुला 
सकता है र ,ऐसी लिखित श्रधियाचना ( रिक्किजिशन ) पर, जिस पर शिष्ट परिषद्‌ के 
४० से श्रन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह ऐसा अवश्य करेगा | 
२१- शिष्ट परिषद्‌ के अधिकार और कततठय-- 

( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के ग्रधीन रहते हुए, शिष्ट परिषद्‌ निम्नलिखित 
अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगी, ग्रर्थात्‌-- 

( क ) परिनियम ( स्टेट्यूटस ) बनाना; 

( ख ) अरध्यादेशों ( आर्डिनेन्स ) पर विचार करना तथा SE रद्द करना; 

( ग ) वार्षिक प्रतिवेदन ( ऐनुवल रिपोर्ट ), वार्षिक लेखा, आयव्ययक तथा वि 
विद्यालय से संसक्त सामान्य नीति संबंधी किसी मामले पर विचार करना तथा संकल 
( रेजोल्यूशन ) पारित करना; 


(२) शिष्ट परिषद्‌ ऐसे श्रन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पाले. 


( इम्पोज्ड ) किए जायें । 
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विधिक अंगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह 


अंगरेजी शब्द 


Absolve 
Absolved 
Abstain 
Abstinence 
Abstract 

In the abstract 
Abstract of pleas 


Abstract of evidence 


Abstract of title 
Absurd 
Absurdity 
Abundance 
Abundant 

Very rare 

Rare 

Occasional 
Abundant proof 
Abuse (vb.) 

Tiluse 

Misuse 
Abuse (n.) 

Misuse, misuser 

Tluse 

Non-user 
Abuse of authority 
Abuse of discretion 
Abuse of | न 
Abuse of power 


हिंदी पर्याय 
दोषमुक्त करना 
दोषमुक्त 
बचना, न करना, दूर रहना 
बचाव, विरति, संयम, वर्जन 
संक्षेप, सार, श्रमूतत भाव 
सिद्धांतानुसार 
प्रतिकथन संक्षेप 
साद्य संक्षेप 
स्वत्व संक्षेप 


असंगत, निरथक, युक्तिविरुद्ध, हास्यास्पद 


ग्रसंगति, विसंगति 

प्रचुरता, बहुलता 

प्रचुर, बहुल, प्रभूत 

ग्रति विरल, श्रति दुष्प्राप्य 
विरल, दुष्प्राप्य 

यदाकदा 

प्रचुर प्रमाण 

दुरुपयोग करना, ZAAI कहना 
दुष्प्रयोग करना 
कुप्रयोग करना 
दुरुपयोग, दुर्वचन 
कुप्रयोग 

दुष्प्रयोग 

अनुपयोग 

प्राधिकार का दुरुपयोग 
स्वविवेक का दुरुपयोग 
असिद्ध वस्तु का दुरुपयोग 
शक्ति का दुरुपयोग 
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१० विधिक अँगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह ] 


अँगरेजी शब्द 
Abuse of process of Court 
Abusive language 
Abuttals 
Abutting 
` Adjoining 
` Adjacent 
Annexed 
Contiguous 
Subjacent 
Academic 
Academic qualifications 
Academy 
College 
Institute, Institution 
School 
Accede 


Accelerate 
Acceleration 
Acceleration of an estate 
Accept (Vb.) 
Acceptance 
Assent 
Conditional acceptance 
Express acceptance 
General acceptance 
Implied acceptance 
Acceptance of a proposal 
Acceptor 
Access 
Accessive 
Accession 
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विधि पत्रिका १६५६-५७ 
हिंदी पर्याय 
न्यायालय प्रक्रिया का दुरुपयोग i 
अपशब्द, गाली 2 
चतुःसीमा, साथ लगी हुई सीमाएँ f 
साथ लगा हुआ, प्रतिस्पर्शी 
संलग्न 
ATEA 
अनुबद्ध 
संस्पर्शी 
HPA 
शेक्षणिक, सैद्धांतिक 
शेक्षणिक योग्यताएँ 
विद्यासदन, शिक्षालय 
महाविद्यालय 
संस्था | 
पाठशाला A 
स्वीकार करना, अभिवधन, प्रवेश करना 
( राज्य का किसी संघ में ) A 
वेग बढ़ाना, गति बढ़ाना 
गतिवृद्धि, वेगवधन, त्वरिताप्ति, 
संपदा की त्वरितास्ति 
स्वीकार करना 
स्वीकृति 
अनुमति ( संविधान का शब्द्‌ ) b 
सप्रतिबंध स्वीकृति 
अभिव्यक्त स्वीकृति 
सामान्य स्वीकृति 
ध्वनित स्वीकृति 
प्रस्ताव स्वीकृति 
स्वीकर्ता 
पहुँच, प्रवेश, अभिगमन 
अभिवृद्धि 
संमिलन, प्रवेश, afaa, सिंहासनारोहरु 
"अभिवधेना, सहमिलन ( अंवाराष््रि 3 
विधि ) 
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विधिक अंगरेजी-दिंदी-शब्द-संग्रह 


अँगरेजी शब्द 
Accession of property 
Accesory 

Accomplice 

Abettor 

Approver 

Assistant 

Co-accused 

Coadjutor 

Instigator 

King’s evidence 
Accessory after the fact 
Accessory before the fact 
Accessory obligation 

Principal obligation 
Accessory rights 

Accident 
Accidental 

Conditional 

Contingent 

Occasional 
Accommodate 


Accommodation 
Accompany 
Accompanying 
Accompanying form 
Accompanying page 
Accomplice 
Accord 

Contract 
Accord and satisfaction , 
- Accordance 

In accordance with ° 

= accordance with law 
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रै विधि पत्रिका १६५६-५७ ११ 


हिंदी पर्याय 
संपत्ति की श्रमिवर्धना 
अपराध सहायक 
सहापराधी 
NNE, ग्रनूचेजक 
राज art 
सद्दायक 
सद्दामियुक्त 
सहकारी 
उत्तेजक 
राज्य साक्षी 
पश्चादपराध सहायक 
पूर्वापराध सहायक 
गौण दायित्व 
मुख्य दायित्व 
गौण श्रविकार, सहायक AAF 
दुर्घटना, संयोग 
श्राकस्मिक 
सप्रतिबंध 
घटनापेच्ष्‌ , संभाव्य 
प्रासंगिक, यदाकदा 
उपयोगी बनाना, वासस्थान देना, 
ऋण की सुविधा करना 
सुविधा, वासस्थान, घर, ऋण 
सहगमन, सहचरण , साथ रहना 
संलग्न, साथका 
संलग्न प्रपत्र 
संलग्न पृष्ठ 
संहावराधी, सहकारी 
सममोता, HAFI 
संविदा ( भारतीय संविधान ) 
पारस्परिक समझौता We परिशोध 
ऐक्य, संगति, संरूपता 
अनुसार aS 
विधि के श्रनुसार, विध्यनुसार Cab 
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१२ विधिक श्रँगरेजी-हिँदी-शब्द-संग्रह ] 


अँगरेजी शब्द 
According as 
Accordingly 
According to 
According to law 
According to need 
According to order 
According to rule 
According to seniority 
Accord sanction 
Account 
Accredit 
Accredited agent 
Accretion 
Accrimination 
Accrual 
Accrual of cause of action 
Accrual of right to sue 
Accrual of the property 
Accrue 

Arise 

Fall due 
Accrued 
Accumulate 

Collect 
Accumulated 
Accumulation 
Accumulative judgment 


( taking effect after expiry 


of the first ) 
Accumulative sentence 
Accurate 

Exact 

Precise 

Correct 


© 


विधि पत्रिका १६५६-५७ 


हिंदी पर्याय 
तदनुसार 
तदनुसार, तदनु कूल, यथा 
ATAN, AJET 
विध्यनुसार, विधि के श्रनु सार 
आवश्यकतानुसार 
श्रादेशानुसार 
नियमानुसार 
ज्येष्ठतानुसार 
अनुमति देना; स्वीकृति देना 
लेखा, गणुना, हिसाब, विवरण 
स्वीकार करना, प्राधिकार देना 
अधिस्वीकृत ्रभिकर्ता 
वृद्धि, बढ़ती 
दोषारोपण 
प्रोद्भूति, Seater 
वादमूल को प्रोद्भूति या उत्पत्ति 
वादाधिकार की प्रोद्भूति 
संपत्ति की प्रोद्भूति 
प्रोदुभूत होना, Sera होना 
उद्भूत होना 
देय होना 
प्रोद्भूत 
संचय करना, इकट्ठा करना 
संग्रह करना 
संचित 
संचय 
उत्तरभोग्य, निशंय, 
एकत्र निर्णय 


उत्तरभोग्य दंडादेश, एकत्र दंडादेश 


ठीक, यथार्थ, परिशुद्ध 
यथार्थ 
९ 
यथाथतम 
शुद्ध, ठीक 
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विधिक अंगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह 


अँगरेजी शब्द 
Accurate defintion 
Accurate information 
Accurately 
Accurately and fully 
Accurateness 
Accusable 
Accusation 
Accuse 
Accused 
Accused person 
Accuser 
Accuser’s Examination 
Acknowledge 
Accept 
Admit 
Ratify 
Recognize 
Accede 
Entertain 
Acknowledgment 
Acknowledgment due 
A class 
A class prisoner 
Acquaint 
Acquaintance 
Acquainted 
Acquiesce 
Acquiescence 
Acquiescence and waiver 
Acquire 


Acquire 
- Acquired or requisitioned 
= ‘ 


Acquisition of Citizenship 
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[ विधि पत्रिका १९५६-५७ १३ 


हिंदी पर्याय 


ठोक ठीक परिभाषा 


> 


टीक टीक और पूर्ण रूप से 
परिशुद्धता 

श्रभियोज्य, दोषारोप्य 

अभियोजन, दोषारोप 

श्रभियोग लगाना, दोषारोपण करना 
अभियुक्त 

अभियुक्त व्यक्ति 

अभियोगी, श्रमियोक्ता 

अभियोगी की परीक्षा 

स्वीकार करना 

स्वीकार करना; मान लेना 

स्वीकार करना, श्रंगीकार्‌ करना 
अनुसमर्थन करना, पुष्टिकरना 
पहिचानना, मान्यता देना 

अंगीकार करना, स्वीकार करना 
ग्रहण करना 

अभिस्वीकृति, स्वीकृतिपत्र 

प्राप्य स्वीकृति 

प्रथमवर्ग 

प्रथम वर्ग बंदी 

परिचय देना, सूचित करना 

परिचय, परिचित 

परिचित 

चुपचाप संमति देना या स्वीकार करना 
मौन संमति, मौन स्वीकृति 

मौन स्वीकृति तथा श्रधिकारत्याग 
उपार्जन करना, प्राप्त करना 
उपार्जित, श्रवात्त 

श्रवाप्त ग्रथवा श्रधियदीत 

aaa, afar, श्रवाति 
नागरिकता प्राति : a 
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१४ विधिक श्रँगरेजी-हिँदी-शब्द-संग्रह ] 


अँगरेजी शब्द 
Acquisition of right 
Acquisition proceedings 
Acquit 
Acquittal 
Acquitted 
Act 
Act or omission 
Byelaw 
Bill 
Decree 
Law 
Mandamus 
Order 
Ordinance 
Provision 
Rule 
Regulation 
Statute 
Act (vb) 
Act, contrivance or device 
Act deleteriously 
Act done in goodfaith 
Act for any party 
Act in auter droit 
Act in force 
Acting 
Working 
Officiating 
Acting as agent 
Acting Governor 
Acting in good faith . 
Acting in his discretion 
Acting in official capacity 
Acting justly 
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विधि पत्रिका १९५६-५७ 


हिंदी पर्याय 
अधिकार श्रवास्ति 
अवाप्ति काररवाइयाँ 
दोषमुक्त करना 
दोषमुक्ति 
दोषमुक्त 
कृत्य, कार्य, क्रिया, अधिनियम, कृत 
कृत WATT BHA 
उपविधि 
विधेयक 
आज्ञप्ति 
विधि 
परमादेश 
आदेश 
श्रध्या देश 
उपबंध 
नियम 
विनियम 
परिनियम 
कार्य करना 
कार्य, कल्पना या युक्ति 
हानि पहुँचाना 
सद्भावना से किया गया कार्य 
किसी पक्ष की ओर से कार्य करना 
दूसरे के अधिकार से कार्य करना 
प्रवृत्त अधिनियम 
कार्यकारी 
कार्यवाहक 
स्थानापन्न 
अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए 
कार्यकारी राज्यपाल 
सद्भाव से कार्य करते हुए 
स्वविवेक से कायं करते हुए न. 
अधिकारी के रूप में काय करते हुए हि ant 
न्यायपू्वक काये करते हुए 
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विधिक अँगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह [ विधि पत्रिका १९१६-१७ त्‌ 
अँगरेजी शब्द हिंदी पर्याय 
Action काररवाई, वाद, श्रमियोग 
Civil action व्यवहारवाद 
Criminal action आपराधिक ग्रमियोग 
Mixed action मिश्रित वाद 
Personal action वैयक्तिक वाद 
Subject of action वाद विषय, श्रभियोग विषय 
Actionable व्यवहार योग्य, श्रभियोज्य 
Actionable claim व्यवहार योग्य श्रधिकार, श्रभियोञ्य श्रध्यथना 
Actionable negligence वादयोग्य प्रमाद, श्रमियोज्य प्रमाद 
Actionable wrong अभियोज्य ATRA या दोष 
Action for account लेखे के लिये वाद 
Action for debt ऋणु के लिये वाद 
Action in rem सवं बंधकवाद 
Actions and proceedings वाद और काररवाइयाँ 
` Action taken in good faith सद्भाव से की गई काररवाई 
Active सक्रिय, फुर्तीला, सचेष्ट 
Take active part सक्रिय भाग लेना 
Active debt चालु ऋण (जिसका ब्याज चुकता होता जाय) 
Active habit कर्मण्य स्वमाव 
Active help सक्रिय सहायता 
Active step क्रियात्मक पग 
Take active step क्रियात्मक पग उठाना 
| Active trust सक्रिय न्यास 
| Act of commission कृत 
Act of god दैवी श्रापत्ति 
Act of grace कमा घोषणा, मादान विवि 
Act of hostility शत्रुता का काय ( श्रन्ता० विधि ) 
Act of indecency ग्रश्‍लील कार्य 
Act of indemnity दंडमुक्ति अधिनियम, चतिपूर्ति श्रविनियम 
Act of insolvency दिवाले का कृत्य, ऋणशोषनाचमताकाव 
Act of justice न्यायका 
» > Act of law विधि क्रिया $ 
। ~ - Act of Legislature Š विधानमंडल अधिनियम rE 
Act of misconduct GATE कार्य त ae ; 
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१६ विधिक अँगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह | 


अँगरेजी शब्द 
Act of omission 
Act of Parliament 
Act of state 
Act, omission, negligence or 
default 
Act on 
Actor 
Acts done 
Act or omission 
Actual 
Actual consideration 
Actual custom 
Actual damages 
Actual entry 
Actual escape 
Actual execution 
Actual fraud 
Actuality 
Actually 
Actually and not merely cons- 
tructively 
Actually and voluntarily 
Actually present 
Actual malice 
Actual notice 
Actual or constructive 
Actual possession . 
Actual practice 
Actual seizure 
Actual use 
Actuate (vb) ` 
Actuated 
Actuated by 
Acute 
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विधि पत्रिका १९५६-५७ 


हिंदी पर्याय 
TEA 
संसद अधिनियम 
राज्यक्रिया 
कृत, THA, प्रमाद AAT चूक 


अनुसरण करना, पालन करना 
वादी, ग्रमियोगी, प्रबंधक 
कृत कर्म, किए हुए काम 

कृत श्रथवा अकृत 

वास्तविक 

वास्तविक प्रतिफल 
वास्तविक*्रूढ़ि 

वास्तविक च्षतिपूर्ति 

वास्तविक प्रविष्टि 

वास्तविक विपलायन 
वास्तविक निष्पादन 

वास्तविक धोखा या प्रतारण निष 
वास्तविकता 

वस्तुतः, वास्तव में, सचमुच 
वस्तुतः और अ्रन्वयतः ही नहीं 


वास्तव में ओर स्वेच्छा से 
वस्तुतः उपस्थित 
वास्तविक दुर्भावना 
वास्तविक सूचना 
वास्तविक श्रथवा प्रलक्षित 
वास्तविक धारण 
वास्तविक व्यवहार 
वास्तविक अभिग्रहण 
वास्तविक उपयोग 

प्रेरित करना | 

प्रेरित 

से प्रेरित होना . 
तीक्ष्ण, विकट, श्रत्यधिक 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६५६-५७ विधि पत्रिका ( निएयों के सारांश )& 
प्रयाग उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री राय 
आपराधिक पुनानिरीक्षण क्रमांक 2०६५, सन्‌ १६५४-- 
निरय दिनांक १७ अप्रेल सन्‌ १६५६ 


विश्वंभर दयाल तथा अन्य व्यक्ति'' ``" प्रार्थी 
विरुद्ध 
राज्य'''**'विरुद्ध पक्ष 


उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम सन्‌ १९१६; धारा ३१४ और ६२- 
निष्पादक अधिकारी ( एक्जिक्यूटिव आफिसर ) द्वारा भैषजिक स्वास्थ्य अधिकारी 
( मेडिकल आफिसर ग्राफ हेल्थ ) को अधिनियम के अ्रंतर्गत अभियोग चलाने का 
अधिकार प्रदान--नगरपालिका के अध्यक्ष की स्वीकृति नहीं ली गई-भैषजिक 
स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अभियोजन ( प्रासिक्यूशन )--दोषसिद्धि अवैध । 


जत्र तक नगरपालिका के AAJ की ग्रनुमति प्राप्त न हो, तत्र तक निादक 
अधिकारी पने किसी अधिक्रार को, जो उसे धारा ३१४ द्वारा दिया गया दै, प्रयुक्त करने 
के लिये नगरपालिका के क्रिसी saat को सामान्य या विशेष श्रादेश द्वारा अधिकृत 
नहीं कर सकता | 
` निष्पादक अधिकारी ने नहीं afta मैषजिक स्वास्थ्य विकारी ने श्रभियोग 
चलाया तथा श्रमियोगपन्च ने निष्पादक अधिकारी के एक श्रादेश का श्राश्रय 
लिया जिसके द्वारा उन्होंने ( निष्पादक श्रधिक्ारी ) अधिनियम के अंतर्गत श्रभिय्रोग 


. चलाने के अपने अधिकार को मैषजिक स्वास्थ्य अधिकारी को प्रद'न किया या ha यह 


प्रमाणित नहीं किया गया कि ऐसे अधिकार प्रदान पर घास ६२ के अंतत नगरपालिका 


| अध्यक्ष की स्वीकृति प्रास थी | ` र 
निणर्यो ०-२ 
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१० निणेयो केसारांश ] विधि पत्रिका १९५६५ 2 
A 
अतः यह निर्णय किया जाता हे कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम क 
धारा ३१४ के आदेशात्मक उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए मैषजिक स्वास्थ्य अधिकारी बे क 
अभियोगपत्र पर मजिस्ट्र ट द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण ( एसम्पशन श्राफ जुरिस्डिक्शन ) गत 5 
था | ग्रतएव दोषसिद्धि विधि के अनुसार अनुचित थी तथा इसका समर्थन नहीं किया 
जा सकता | 5 
श्री एम० एम० लाल हजेला प्रार्थी की ओर से तथा श्री डी० एस० चौधरी Frag : 
qq की ओर से वकील थे | वृ 
4 
पुननिरीक्षण सङ्ग द 
R 
प्रभ 
iv i} + 
१६४६-३७ विधि पत्रिका ( निर्णयों के सारांश )१० 
मद्रास उच्चच्यायाल्य ` 
Q 9 
(पूण न्यायमंडल ) 
न्यायमूर्ति श्री राजमन्नर ( मु० न्याया० ) श्री राजगोपालन्‌ 
तथा श्री राजगोपाल आयंगर 
पुनराबैदन क्रमांक २६२, सनु १६५०--निर्णाय दिनांक 
$ अक्टूबर सन्‌ PEW 
पलनिस्थामी गोंडर 
विरूद्ध 
देवानी siqa Z | = 
हिंदू विवाहित महिला.प्रथक निवास एवं भरणपोषण अधिकार अधिनियम 4 


सन्‌ १६४६; धारा २ ( ४ )-यदि वह पुनर्विवाह करे? का अर्थ--उपधारा ४ * 
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निर्णयं के सारांश [ विधि पत्रिका १६५६-५७ ११ 


विस्तार--उपधारा उन मामलों में लागू नहीं हे जिनमें श्रधिनियम के लागू होने के 
पूर्व विवाह हुआ हो | 

हिंदू विवाहित महिला प्रथक निवास एवं भरणगोपण श्रधिकार ग्रधिनियम, सन्‌ 
सन्‌ १६४६ की धारा २, उपधारा ४ में प्रयुक्त शब्दावली “यदि वह पुनर्विवाह करे! का यह 
aa है कि यदि वह श्रधिनियम के लागू होने के पश्चात्‌ विवाह करे | यह उपधारा उन 
मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें पति द्वारा द्वितीय विवाह अधिनियम के लागू होने के 
पश्चात्‌ किया गया हो यद्यपि वैवाहिक स्थिति अधिनियम के लागू होने के पश्चात्‌ मी बनी 
रहे | यह उपधारा घोषणामूलक ( डिक्लेरेटरी इन नेचर ) नहीं दै तथा इसे भूतलची 
प्रभाव ( रिट्रास्पेटिव इफेक्ट ) का रूप नहीं दिया जा सकता | 


१६५६-1७ विधि पत्रिका ( निणंयों के सारांश )११ | 
पटना उच्चन्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री मिश्र तथा श्री चौधरी 
आपराधिक पुनरावेदन कमांक PER, सन्‌ £६५४- 
faqa दिनांक 9 faia सन्‌ ९६५६ 
मुंशी सात्र''"'` ` `` ‘पुनरावेदक 
विरुद्ध 
राज्य“ ******“**“उत्तवादी 
दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ tats, धारा १५४-हत्या-चिकित्सालय से चिकित्सक _ हू 


बक 


| ` प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) कि चिकित्सालय में एक व्यक्तिका शव लाया गया तथा 


ra 
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प्रतिवेदन में मृत्यु के संभाव्य कारण का उल्लेख-प्रतिवेदन प्रथम सूचना प्रतिवेदन 
( फस्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट ) नहीं माना जा सकता । i 


जहां चिकित्सालय से चिकित्सक द्वारा किए गए प्रतिवेदन में केवल यह उले 
हो कि एक व्यक्ति का शव चिकित्सालय में लाया गया तथा उसकी मृत्यु कुएँ में A 
के कारण हुई है, वहां इस कथन को “सूचना? तथा हस्तक्षेपयोग्य अपराध ( छा ग्निजेवत 
श्रफेन्स ) का किया जाना नहीं माना जा सकता | कुएँ में गिरना आकस्मिक वा ग्रथ 


कारणवश हो सकता है । जत्र तक प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख न हो कि मृत व्यक्ति को कि र 
व्यक्ति ने कुएँ. में ढकेल दिया, तब तक प्रतिवेदन को प्रथम सूचना प्रतिवेदन नहीं माना 
जा सकता, जिससे हस्तक्षेपयोग्य ग्रपराध के किए जाने की सूचना मिळे | हे 
दूंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८९८, धारा ३४२-अभियुक्त को अपराधारोपक सं 
परिस्थिति ( इंक्रिमिनेटिंग सरकमस्टैन्स ) नहीं बताई गई-परिणाम | 7 
जहां दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ३४२ के अंतर्गत अ्रभियुक्त के परीक्षण में si 
न्यायाधीश द्वारा अ्रभियुक्त से अपराधारोपक परिस्थिति का उल्लेख न किए जाने के aq प्र 
प्रतिकूलता ( प्रिजुडिस ) उत्पन्न हो गई हो, वहां ग्रपराधारोपक परिस्थिति पर विचार ड्‌ 
नहीं किया जा सकता श्रोर इस पर अभियुक्त के विरुद्ध जोर नहीं दिया जा सकता | 
श्री बी० पी० राजगढिया पुनरावेदक की aie से तथा अतिरिक्त स्थायी 
वकील श्रोर श्री रामानंद सिंह राज्य की ओर से थे | 
उ 


पुनरावेदन सीङगत 


| 
। | 
5 
k 


१६५६-५७ विधिपत्रिका ( निर्णयों के सारांश )१२ 
पटना उच्च न्यायालय 


न्यायमूर्ति श्री रामस्वामी ( go न्याया० ) तथा श्री राजकिशोर प्रसाद | 
एकस्वपत्र पुनरावेदन ( लेट्स पेटेंट अपील ) क्रमांक १३, सन्‌ eerie ७ - 
दिनांक २३ श्रगस्त सन्‌ १९५६ | 
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७ निर्णयों के सारांश [ विधि पत्रिका १६५६-५७ १३ 
E 
वेदन से kal ee 
ग, यद शाह नसीरुद्दीन'*** 'पुनरावेदक 
विरुद्ध 
रे B 
गिन सैयद शाह सलीमुद्दीन”" '* ` ‘उत्तरवादी 
जेवत ०. sA > x 
bic संविदा ( कांद्रेकट ) अधिनियम सन्‌ १5७२, धारा २३--सज्ञादनशीन वा 
gR मुतवल्ली पद के लिये नाम वापस लने के प्रतिफल स्वरूप ( इन कंसिड्रेशन ) धन 
कपि देने की प्रतिज्ञा-संविद्‌ (Ne ) व्यर्थ या अव्यवहार्य । 
माना लोक सेवक ( पब्लिक adz ) को नित्रृत्त ( रिटायर ) हो जाने की प्रेरणा देने के 
| हेतु धन देने का वचन तथा इस प्रकार प्रतिज्ञाकर्ता की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना पद- 
रोप संबंधी अवैध पणन दै । श्रत; यह भारतीय संविदा श्रधिनियम की धारा २३ के अंतर्गत 
AAIR है | वदद संविद्‌ लोक कल्याण नीति ( पब्लिक पालिसी ) के विरुद्ध होने के 
र कारण अवैध दै शोर इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता | जहां तक इस सिद्धांत के 
iq प्रयोग से संबंध है, लोक पद (पब्लिक आफिस) तथा लोक पूत धमस्त्र ( पब्लिक चेरिटेतरल 
चार इंडाउमेंट ) के न्यासधारी ( ट्रस्टी ) श्रथवा मुतवली के पद में कोई श्रंतर नहीं है । 
daa ऐयर विरुद्ध सुथुसमी पिल्लई Ao एल० Mro ३० मद्रास ५३०, 
awh करुप्पिया पिल्ले विरुद्ध पोन्नुचमी पिल्लई ए० ग्राई० श्रार० १९३३ मद्रास ७६८ 
तथा पुत्तूलाल विरुद्ध राजनारायण ९० Aigo Aiko १६३१ इलाहाबाद ४२८ का 
Aad उल्लेख किया गया | 


A > 


श्री डी० qao वर्मा और श्री सैयद हसन पुनरावेदक की श्रोर से तथा श्री ब्री० सी० 
| दे और श्री एम० रहमान उत्तरवादी की ओर से वकील थे | 


पुनरावेदन श्रस्वीकृत 
) | 
: । 
| । 
£ ३ 
[ण r 0 . 
= 7 " > CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१४ निशायों के सारांश ] विधि पत्रिका A | 
NUON ao if च ५ 
१६५६-५७ विधिपत्रिका ( निएयों के सारांश )१४ 
पटना उच्च न्यायालय 
न्यायमूर्ति श्री रामस्वामी ( मुख्य न्याया० ) तथा न्यायमूर्ति 
श्री राजकिशोर प्रसाद 


Cs 


एकस्वपत्र पुनरावेदन ( लेटर्स पेटेंट अपील क्रमांक २६ सन्‌ १६४४- निय 
दिनांक ६ नवंबर सन्‌ १९५६ | 


रामअयोध्या मिश्र ग्रौर अन्य व्यक्ति | 


( पुनरावेदक ) 
विरुद्ध 
रघुनाथ मिश्र और अन्य व्यक्ति 
( उत्तरवादी ) 
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन्‌ १९५६, धाराएँ १४ और १५-प्रत्यावर्त 


रिवशे A में 
( SAREE ) द्वारा वाद जिसमें हिंदू विधवा के हस्तांतर (एलिगेशन) की वैधता पर 
आपात्त-वाद अनुपयुक्त । 


(sy) A । 
A नामक एक हिंदू विधवा ने प्रतिवादी २ श्रौर ३ के पिता के qq में विक्रयः b 
पत्र लिखा । वह श्रपनी पुत्री क” को छोड़ कर मर गई । Pp की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी | 


| 


पद? ७ 
gat ‘a? का विवादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य हुआ | वादी ने प्रत्यावती के रुपमें वह 
घोषणा की जाने के लिये वाद प्रस्तुत किया कि “क? द्वारा लिखित विक्रयपत्र फर्जी) 


कपटयुक्त ( कल्युजिव ), प्रतिफलरहित ( विदाउट कंसिडरेशन ) तथा बिना वेषि 
आवश्यकता के (विदाउट लीगल नेसेरि 


विद्वान्‌ सुति नेसेखिटी) था और यह वादी के लिये पालनीय नहीं रै! | 

ee फ ने तथा पुनरावेदन में विद्वान्‌ अधीनस्थ न्यायाधीश ने यह faga fat | 

वादी निकटतम प्रत्यावर्ती था तथा विवा X ; 
वादग्रस्त विक्रयपत्र : तया, 

वेधिक आवश्यकता के à त विक्रय फर्जी, बिना प्रतित | 


न्यायालय ने प्रतिवेदन अस्वीकृत कर fear | a 
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एकस्वपत्र ( लेटर्स पेटेंट ) के अंतर्गत किए गए पुनरावेदन में यह निर्णय 
किया गया कि वादी प्रत्वावर्ती नहीं था तथा 'क' की संपदा ( इस्टेट ) परिसीमित 
( लिमिटेड ) नहीं अपितु अत्राधित ( ऐवसोल्यूट ) थी और वादी का न तो संपत्ति 
में निहित स्वार्थ था और न उसे प्रत्यावर्तन का अधिकार ( राइट आफ रिवर्शन ) 
अथवा किसी उत्तराधिकार की आशा ( स्पेस सक्सेशनिस ) थी | 

यह भी निर्णय किया गया कि हिंदू उतराधिकार अधिनियम ( अधिनियम 
संख्या ३० सन्‌ १६५६ ) द्वारा, जो १७ जून सन्‌ १६५६ ई० फो लागू किया गया, 
विधि में हुए परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए वाद को निरसित ( डिसमिस ) कर 
देना चाहिए | 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन्‌ १६५६ ( अधिनियम संख्या ३०, सन्‌ 
१९५६), धारा १४-भूतलक्षी प्रभाव ( रिद्वास्पेक्टिव इफेक्ट ) | 

हिंदू उत्तराधिकार श्रधिनियम सन्‌ १६५६ की धारा १४ स्पष्टरूप से भूतलक्षी रखी 
गई है तथा इस धारा का यह फल है कि किसी हिंदू महिला की संपत्ति, जिस पर उसका 
श्राधिपत्य हो ओर जो हिंदू उत्तराधिकार श्रविनियम सन्‌ १६५६ के लागू होने के पूर्व 
या पश्चात्‌ प्राप्त की गई हो, उसकी पूण स्वामिनी (फुल ओनर ) के रूप में (नकि 
उसकी सीमित स्वामिनी के रूप में ) उस महिला की समझी जायगी | 


व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता ( अधिनियम संख्या ५, सन्‌ १६०८ ); 
आदेश ४१, नियम ३३-पुनरावेदन--परवर्ती वैधानिक परिवर्तन- पुनर्विचार 
न्यायालय का उस ( परिवर्तेन ) पर विचार का अधिकार | 

पुनर्विचार न्यायालय को उन वैधानिक परिवर्तनों पर, जो पुनरावेदन के ग्रंतगंत 
दिए गए निर्णय के पश्चात्‌ हुए हों, विचार करने का श्रधिकार है। 

agin प्रसाद शुक्र विरुद्ध केश्‍वर लाल चौधरी ( १९४० फेडरल कोर्ट रिपोट 
८४ ) तथा स्वत्व संबंधी वाद १ सन्‌ १९५० ( ४ जुलाई सन्‌ १९५६ को निर्णीत ) का 
आश्रय लिया गया। 

श्री हेरियंस कुमार पुनरावेदकों की ओर से तथा श्री जी० पी० दास और शरो 
Aana उत्तरवादियों की ओर से वकील ये | ; क 


क पुनरावेदन स्वीकृत | 


७ 
— ore 


a FR 
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१६ निर्णयो के सारांश ] विधि पत्रिका १६५६५ 
A [a S rf 9 
१६५६-५७ विधि पत्रिका ( निणयाँ के सारांश ) १६ 
न्यायमूर्ति श्री अष्ठाना 


आपराषिक निर्देश क्रमांक २०, सन्‌ /६५५ ( निर्देश क्रमांक २१ सन्‌ १६५५ 
संबद्ध -AQA दिनांक £८ जनवरी सन्‌ ४६५६ | 


सुचित A तथा एक अन्य व्यक्ति'' `` ` 'प्रार्थी 
विरुद्ध 
रामचंद्र ति्रारी तथा एक अजन्य व्यक्ति" "`` ` ` विरुद्ध पक्ष 


बलिया के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा १४ मई सन्‌ १६५४ को प्रेषित निर्देश | 

दृड-प्राक्रया-संहिता सन्‌ १८९८; धारा १४४--इसके अंतगत काररवाई 
मजिस्ट्रेट को किसी संबद्ध दिनांक पर वास्तविक आधिपत्य का निर्णय करना है, न 
कि किसी पक्ष के स्वत्व का । 

दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४५ के iaa मजिस्ट्रेट को यह निर्णय करना है 
कि संबद्ध दिनांक पर किसका वास्तविक आधिपत्य है, न कि किसी पक्ष के aa 


यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी भी हो और उससे वह आधिपत्यच्युत कर दिया y 
गया हो और इसके कारण शांतिभंग की आशंका हो, तब मी ऐसी स्थिति में उस वि 
मजिस्ट्रेट को, जिसके समक्ष दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ के अंतर्गत मामला 

विचाराधीन है, यही निणंय करना होगा कि संबद्ध दिनांक पर किसका वास्तविक नि 


अधिकार था तथा उस व्यक्ति को पुनः श्राधिपत्य दिला देगा जिसका ग्राधिपत्य उस b qz 
संबद्ध दिनांक पर था, भले ही उसने श्रनधिकार प्रवेश किया हो श्रौर उसका उस ae 


पर स्वत्व भी न हो । तत्र उसका वास्तविक स्वामी सक्षम व्यवहार न्यायालय (wie sf 

सिविल कोट ) में ग्रनधिकार प्रवेशकर्ता के विरुद्ध आधिपत्य प्राप्त करने के हेतु वाद लागे 

और arate ( डिक्री ) प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र को 
दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १४५ के अंतर्गत मामलों मजिस्ट्रेट का श्राप हः 

पत्य के प्रश्‍न से संबंध है तथा ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश काइतकारी अधिनियम १ 

धारा ५६ क ACTA प्रात घोषणात्मक ma पथप्रदर्शक नहों हो सकती | + 


प्रार्थी की ओर से श्री रधीशचंद्र waar तथा विरुद्ध पच्च की ओर से श्री व | - 
नाथ सिंह वकील थे | D 
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६-५५ 
> 
१६५६-५७ विधि पत्रिका ( प्रयाग उ० न्या० ) & 
(५ पे 
(qlo Fo ३ ) 
न्यायमूर्ति श्री दयाल और श्री जेम्स 
राजकीय पुनरावेदन क्रमांक १७१ सन १६५३ ई०- निर्णय दिनांक १5 ARN 
सन्‌ १६५६ ई० 
| d $ 
ई- राज्य '' ' 'पुनरावदक 
A 
v4 eg 
है नत्थोलाल' "77 ४" उत्तरवादी 
का | मथुरा के सत्र न्यायाधीश ( सेशंसजज ) श्री निरंजनलाल गुप्त के दिनांक २४-७- 
दिया ५२ के दोपमुक्ति संबंधी आदेश ( झ्रापराधिक पुनरावेदन क्रमांक ५७ सन्‌ १९५२) के 
उत विरुद्ध राजकीय पुनरावेदन | 
ig भारतीय दंड संहिता सन्‌ १८६० धारा १६१ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधि- 
विक नियम, धारा ६ (१)--भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के अंतर्गत अदालती 
Sp पंचायत के पंच का अभियोजन ( प्रासिक्यूशन )-अमियोजन के लिये अनुमति 
ति अभियोगपक्ष अनुमति ( सँकशन ) की वैधता सिद्ध न कर सका- अनुमति वेध 
हे तथा न्यायालय को अन्वीक्षा ( ट्रायल ) का अधिकार नहीं । 
ति | 9 जहाँ अ्रभियोजन के पूव विधि द्वारा ्रनुमति की शर्त विहित हो, वहाँ न्यायालय 
i को केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि श्रावश्यक ग्रचुमति प्रदान कर दी गई 
धिः | > A S श्रधिकारी z; 
है अपितु उसे इस वात से भी तुष्ट होना है कि ग्रनुमति प्रदान करनेवाले श्रधिक हे 
ai उन तथ्यों पर, जिनसे पराध बनता है, विचार करने के पश्चात्‌ श्रन॒मति प्रदान की poe 
a 5- Es 
4 + ( i aS 
À अनुमति की वैधता सिद्ध करने का भार ( बढेन श्राफ प्रूविंग ) श्रमियोग bee 


k EG ` x र 
। जहाँ अभियोग पक्ष यह भार नहीं उठा सका, वहाँ अमतिं WA समझी 
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१० प्रयाग उ० न्या० | राज्य fro नत्थीलाल ( न्यायमूर्ति श्री जेम) 
तथा इससे न्यायालय द्वारा ( ्रभियोग की ) अन्वीक्षा का अधिकार भी समात हो जात 
है । ( पेरा ८ ) i 
राज्य फी ओर से राजकीय अधिवक्ता तथा विरुद्ध पक्ष की ओर से श्री एस० एन, 
मुला वकील थे। 


न्यायमूर्ति श्री जेम्स--मथुरा जिले के ऐराखेड़ा ञ्रदालती पंचायत के पंच 
नत्थीलाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के थ्रंतर्गत अपराध के लिये इ 
आरोप पर मुकदमा चलाया गया कि उसने २४ जुलाई सन्‌ *६५० fo को पीतांबर fiz 
नामक व्यक्ति से, जो पंचायत के विचाराधीन द्यूत अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमे म 
अभियुक्त था, ३०) श्रवेध परितुष्टि ( घूस ) के रूप में स्वीकार किये । अपने वचाव मे | 
श्रमियुक्त ( पंच ) का कथन था कि मैंने उक्त धन घूस के रूप में नहीं अपितु AAR, 
जो दिया जानेवाला था, चुकाने के रूप में अग्रिम प्राप्त कर लिया था | उसका यह भी त 
था कि अमियोजन के लिए अनुमति वेध थी । दंडाधिकारी ( मैजिस्ट्रेट ) ने वचाव ई 
दोनों बातें अमान्य कीं, उसे दोषी सिद्ध पाया तथा २ वर्ष कठोर कारावास और ४००) 
més का आदेश दिया । पुनरावेदन में मथुरा के विद्वान्‌ अस्थायी सत्र न्यायाधीश ने 
श्रनुमति के प्रश्‍न पर दंडाधिकारी के मत का समर्थन किया किंतु यह मत व्यक्त फरते हुए 
कि अभियोग पक्ष घूस लेने की वात सिद्ध नहीं कर सका, नत्थीलाल को दोपपुक्त पा 
"दिया । राज्य सरकार ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन किया है । 


CR) हमें मुकदमे की वास्तविक दशा पर विचार "करने की आवश्यकता नहींर 


“क्योंकि पुनरावेदन का निर्णय अनुमति के प्रश्न पर किया जा सकता है | b 


(३) यह बात दोनों पक्षों को मान्य है कि भ्रष्टाचार निवारण | 
धारा ६ ( १ ) के कारण कोई भी न्यायालय उत्तरवादी के “भारतीय दंड संहिता की पार 
१६११ के अंतर्गत कथित अपराध पर उस श्रधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, जो उसे प 
'पद से हटाने में सक्षम है, विचार नहीं कर सकताः। यह भी स्वीकार (किया जाता हैं 
पंचायत राज अधिनियम सन्‌ १९४७-के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, जोःसंबर्ड तिरि | 
पर लागू थे, पंचायत के संचालक विहित अधिकारी थे जो किसी पंच को पदच्युत कर ह 


थे ॥अ्रतएव हमें यह देखना है कि उत्तरवादी के ग्रभियोजन के लिये संचालक दवारा ' 


अनुमति at या a ` > 


(४) इस विष्य पर एक मात्र MeN “हमें अभिलेख से मिल सकता दै € 
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राज्य fro नत्थीलाल ( न्यायमूर्ति श्री जेम्स ) i विधिपत्रिका १९५६-५७ a 


पत्र दे जिस पर दिनांक ७ दिसंबर सन्‌ १६५० ई० ग्रंकित दे (श्रमियोजनम्प्रदर्श संख्या m 
श्रौर जो पंचायत के संचालक द्वारा मथुरा के जिल्ला मजिस्ट्रे | 


~ 


यहाँ पूरे पत्र को उद्धृत कर रहे है 


1 


ट को लिखा गया है । हुम 
‘AIT १४ अक्टूबर सन्‌ १६५० Fo के ९४०।१८-१५२।५० संख्यक aR 
संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ दै कि राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण' रिप 
सन्‌ १६४७ की धारा ६ के साथ पठित दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८१८ की धारा १९७ के 
aata पंच श्री नत्यीलाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के siata 
पंचायती अदालत में प्रस्तुत जुए के मुकदमे के संबंध में ग्रवेध परितुष्टि के श्रारोप पर 
ग्रमियोजन ( प्रासिक्यूशन ) की अनुमति दी है ।? 

( ५ ) एकमात्र साक्षी मथुरा कलकटरी के कार्यालय निरीक्षक के परीक्षण द्वारा 
अभियोग पक्ष ने इस पत्र को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया | उन्होंने पत्र लेखक के 
हस्ताक्षर पदचानने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा । उन्होंने यही कद्दा कि मैं श्राई 
हुई चिट्टियों को खोलता हूँ तथा मुझे यह पत्र ११ दिसंत्रर सन्‌ १६५० fo को मिला | 
यह आश्रयजनक है कि अ्रभियोग पक्ष ने श्रमियोजन-प्रदश-संख्या ७ (एग्जित्रिट पी-७) में 
उल्लिखित जिला मजिस्ट्रेट के १४ श्रक्ट्वर के पत्र को उपस्थित करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया, उसे सिद्ध करना तो दूर की बात है | कार्यालय निरीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेटके उक्त 
पत्र का विवरण भी नहीं दिया | इससे अधिक श्राइचर्य की बात यह है कि जिला मजिस्ट्रेट 
स्वयं ्रभियोग पक्ष की ओर सें साक्षी के रूप मै उपस्थित हुए ये, किंतु उन्होंने पंचायत 
के संचालक को कया लिखा था, इसके विषय में एक शब्द भी नहीं बताया | 


(६ ) यह सुनिश्चित ( सिद्धांत ) हे कि जहॉ. अभियोजन के पूवे विधि द्वारा 
अतुमति की शर्ते विदित हो, वहाँ न्यायालय को केवल इतने से age हीं हो जाना. 
शते विहित हो, वहाँ न्यायालय को केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो जाना. 

चाहिए कि आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी गई है, अपितु उसे.इस वात से मी. 
तं को Oy a N A. तथ्यों जिनसे f 
पुष्ट होना हे कि अनुमति प्रदान करने वालें अधिकारी ने उन तथ्यों पर, जिनसे 
| बनता हो, बिचार करने के पश्चात्‌ अनुमति प्रदान की थी । मदनमोहन 
सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य वाले" हाल के मुकदमे में सर्वोच न्यायालय के न्याया- 


3 Rai ने प्रिवी कौंसिल के गोकुलचंद द्वारकादास विरुद्ध सम्राट" में दिए गए निर्णय 
SE 


Re आई० आर० १९५४ सुप्रीम कोटे ६३७। i 
3-५० आई आर० १६४८ प्रिवी कंसिल८३।  . < et 
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का श्राश्रय लेते हुए यह मत व्यक्त किया है कि श्रावश्यक अनुमति प्राप्त होने का atta af 
~ A ` a भी Sew A t 
श्रभियोग पक्ष पर है तथा इसमें यह प्रमाणित करने की बात भी संनिविष्ट है कि अनुमति ia 


देनेवाले श्रधिकारी ने उन तथ्यों के संबंध में, जिन पर प्रस्तावित अमियोजन आधृत होगा अन 
अनुमति दी थी | ये तथ्य अनुमतिपत्र में प्रत्यक्षतः हो सकते हैं अथवा बाह्य साक्ष मे 

सिद्ध किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों ने ्रागे यह भी ( सिद्धांत ) निश्चित किया dp कि 
जहाँ तथ्य, जिनसे अपराध बनता है, अमियोजन की अनुमति देने वाले पत्र में बाह्मत; S 
प्रकट नहीं हैं, वहाँ श्रमियोगपन्ग का यह दायित्व हो जाता है कि वह ग्रन्य साक्ष्य ह ने 
यह प्रमाणित करे कि सारवत्‌ तथ्य ( मेटेरियल Gaza), जिनसे अपराध बनता ६ as 


अनुमति प्रदान करनेवाले अधिकारी के समक्ष रखे। जहाँ ऐसा नहीं किया जाता वहां श्र 
श्रनुमति दोषपूर्ण समभी जा सकती है तथा अवैध अनुमति न्यायालय फो श्रभियोग की | 
श्रन्वीक्षा के लिये क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकती | 

( ७ ) हमने ऊपर जो विचार ब्यक्त किए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामहे 
में इन विधि नियमों का उल्लंघन किया गया 21 श्रभिलेख में इस बात फा कोई संकेत 
नहीं मिलता कि जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तरवादी के कथित अपराध के संबंध में पंचायत 
संचालक को क्या सूचना दी | ( पंचायत ) संचालक के ग्रनुमतिपत्र में इस बात का 
उल्लेख नहीं है कि अनुमति प्रदान करते समय उनके समक्ष कौन तथ्य थे और ्रभियोग 
पक्ष ने भी वाह्य साक्ष्य से यह प्रमाणित करने का प्रयत्न नहीं किया कि ( पंचायत) ` 
संचालक के समच सारवत्‌ तथ्य, जिनसे अपराध बनता है, रखे गए थे । स्पष्टतः यह नहीं | 
कहा जा सकता कि ( पंचायत ) संचालक को इस मामले के तथ्यों पर विचार करने भ | 
अवसर मिला जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह वैध अनुमति प्रदान करने aa | 
नहीं थे । यह सुझाव दिया गया है कि सारवत्‌ तथ्यों पर विचार करने तथा उच्तखादी 
के श्रमियोजन के लिये श्रबुमति प्रदान करने को बांछुनीयता पर स्वतंत्र मत धारण फरे 


के हेठ जिला मजिस्ट्रेट के १४ श्रक्यूबर सन्‌ १९५० ई० के पत्र में पर्याप्त तथ्य रहे होंगे।. T 
हम इस तक को शुद्ध काल्पनिक समभते हैं। यह धारणा ( प्रिजंपशन ) नहीं की जायगी अव 
कि जिला मजिस्ट्रेट के पत्र में अवश्य संबद्ध सूचना रही होगी क्योंकि हम समभते दै रै | af 
इसमें श्रनुमति के एक मात्र अनुरोध के श्रतिरिक्त कुछ न रहा होगा श्रथत्रा इसमें रपय, ; नि 
तथ्य रहे होंगे | - ; se ` 
(5 ) किसी भी स्थिति में, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने असन्दिग्ध रूप से ` | लग 


सिद्धांत निश्चित किया है; अनुमति की वैधता सिद्ध करने का भार (ada अर्ण 
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विंग अभियोग पक्ष पर है। जहाँ अभियोग पक्ष यह भार नहीं उठा सका वहाँ 

अनुमति अवैध समभी जायगी तथा इससे न्यायालय द्वारा ( अभियोग की) 
अन्वीक्षा का क्षेत्राधिकार भी समाप्त हो जाता है । 

(६ ) श्रतः यह प्रकट करते हुए कि श्रभियोग पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा 
कि भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के श्रंतगंत उत्तरवादी के श्रमियोजन के जिर 
वेध ग्रनुमति नहीं थी, हमारा यह मत दै कि श्रन््रीज्ञा दंडाविकारी ( ट्रायल मनिस्ट्रेट ) 
ने कथित अपराध के संबंध में गलत क्षेत्राधिकार ग्रहण किया था | इसका यह परिणाम 
हुआ कि पुनरावेदन श्रनुमति के प्रशन पर विफल हो जाता है। श्रतएव यह पुनरावेदन 
ग्रस्थीकृत किया जाता है | 


पुनरावेदन श्रस्चीकृत 


१६५६-५७ विधि पत्रिका (प्र उ० न्या० )१३ Alo Foe) 


न्यायमूर्ति श्री देसाई तथा श्री वेग 
पुनरावेदन क्रमांक २८४, सन्‌ १६५६ ई०- निर्णय दिनांक ५ नवंबर पन्‌ PENG 
एल० अमरनाथ'' adi 
विरुद्ध 
भारत संघ तथा अन्य व्यक्ति विरुद्ध प्त 

वाद क्रमांक ७३ सन्‌ १६५४ ई के विषय में बरेली के सिविल जज श्री एस० एस ० 
बोस के दिनांक ३० जुलाई सन्‌ १९५६ के आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन | 

पंवनिर्णय अधिनियम ( आर्विट्रेशन ऐक्ट ) सन्‌ १९४० ई०; धारा २०-- 
अवधि अधिनियम ( लिमिटेशन tee) सन्‌ १६०८: Ads १८१--पंचनिणेय 
अधिनियम की धारा २० के अंतर्गत आवेदनपत्र-अवधि अधिनियम की धारा 


. 7१ पंचनिर्णय अधिनियम के अंतर्गत आवेदनपत्रों पर भी लागू। 


अवधि अधिनियम के अनुच्छेद १८१ का, जो ्रवशिट श्रवुच्छेद pee wee 
= चाहिए कि वह केवल व्यवद्वार-प्रक्रिया-संदिता के शरंतगंत दी नहीं श्रपिठु पंचनिय 
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fe 


अधिनियम के श्रंतगत श्रावेदन पत्रों पर भी, जिनके लिये अवधि अधिनियम की प्रा 

अनुसूची ( शेड्यूल ) के तृतीय विभाजन ( थड डिवीजन ) में कोई उपबंध ( mim) ; 
नहीं किया गया है, लागू होता 21 अ्रतः पंचनिणय श्राधिनियम की धारा २० के गरेता 
श्रावेदनपत्रः उस दिनांक से ३ वर्ष के भीतर देना चाहिए जिस दिन ग्रावेदनपत्र देने 


है f 
अधिकार उन्न होता है | (पेरा ३) | 
पंचनिर्णय अधिनियम सन्‌ १६४० Zo, धारा २८--इस धारा के भरत २ 
आवेदनपत्र --पंच निर्णय के लिये विवाद सोंपने की माँग तथा द्वितीय पक्ष द्वार s 
इसकी अस्वीकृति वादमूल की प्रोदूभूति के लिये ( फार ऐक्र अल आफ काज ग्राफ ? 
एक्शन ) आवश्य नहीं। । ८ 
af S46 CS i 3 

यह विधि ( ला ) नहीं है कि जब तक द्वितीय पक्ष ने dada के लिये विवाद 
सौंपना, जिसकी श्रध्याय २ में व्यवस्था है, अस्वीकृत न किया हो तब तक पंचनिणुय afi 
नियम की धारा २० के ग्रंतगंत कोई आवेदनपत्र नहीं दिया जा सकता । dada ३ र 


लिये विवाद सोंपने की मांग तथा द्वितीय: पक्ष द्वारा इसकी अस्वीकृति न्यायालय; में 
श्रावेदनपत्र देने के अधिकार के लिये कि संविद्‌ ( ऐग्रीमँट ) प्रस्तुत कर दी जाय, वाद 
मुल के अंग नहीं है तथा पुनरावेदक यह तर्क नहीं उपस्थित कर सकता कि मेरे लिये 
वादमूल तभी उत्पन्न हुआ जब विरुद्धपक्ष ने पंचनिर्णय के लिये विवाद सौंपना ग्रखीक्गा 
कर दिया | विरुद्ध पक्ष द्वारा स्वीकृति पुनरावेदक द्वारा याचित प्रतिकार ( रिलीफ) 
की aa से अधिक कुछ नहीं है। अतः यह कहना स्व-विरोधात्मक ( सेल्फ-कार 
डिक्टरी ) है कि वादमूल तभी saa हुआ जब द्वितीय पक्ष ने वादमूल के लिये ( जो पह 
ही उत्पन्न हो गया था ) प्रतिकार करने से श्रस्वीकार कर दिया था । (पेरा ५ ) i 
श्री वजलाल गुप्त पुनरावेदक की. ओर से वकील थे | 
न्याय मूर्ति श्री देसाई--पह पुनरावेदन बरेली के सिविल जज के एक ग्रादेशते 
विरुद्ध किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने पंच निणंय अधिनियम की धार i | 
अंतगत पुनरावेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया था | 
(2) पुनरावेदक और उत्तरवादी संख्या १ के बीच एक संत्रिदा.( करट) 
हुश्रा था; जिसके द्वारा पुनरावेदक उत्तरवादी, को: एक. वर्ष के लिये. जिसकी; श्रवि ग. 
२० फरवरी सन्‌ १६५२ को समाप्त होती, इंधन देता | इसमें पंच निर्णय विषय प | 
खंड मी था, जिसमें संविदा के sana उत्पन्न किसी. विवाद को उत्तरवादी: संख्या ९ 
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पास पंच निर्णायार्थ सौँपे जाने की बात थी | दिए गए इंधन की श्रेणी के संबंध में दोनों 
पन्नों के बीच कुछ विवाद Seta हुआ तथा २८ जून सन्‌ १६५१ ई० को उत्तरवादी 
संख्या १ ने पुनरावेदक को सूचित किया कि संविदा खंडित कर दी | पुनरावेदक ने इस 
निर्णय का विरोध किया किंतु उसके विरोध की उपेक्षा की गई तथा १२ जुलाई सन्‌ 
१९५१ ई० को उत्तरवादी संख्या १ ने पुनरावेदक को तार द्वारा सूचित किया कि संबिदा 
को खंडित करने का निर्णव श्रंतिम है। ३ नवंत्रर सन्‌ १६५१ ई० को पुनरावेदक ने 
उत्तरवादी संख्या १ से श्रनुरोध किया कि वह संविदा के पंच निर्णय विषयक खंड के 
अनुसार आपसी विवाद को उचरवादी संख्या २ के पास पंच Aqai सोपे किंतु 
उचरवादी संख्या १ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तथा पुनरावेदक को श्रपनी 
ग्रस्त्रोक्ृति २३ नवंत्रर सन्‌ १६५१ ई० को सूचित की | पुनरावेदक ने कुछ काल शांत 
रहने के पश्चात्‌ २ अगम्त सन्‌ १६५२ को न्यायालय में पंच निर्णय श्रधिनियम की धारा 
२० के अंतर्गत ग्रावेदनपत्र दिया । अ्रन्वीज्ञा न्यायालय ( ट्रायल कोर्ट ) ने यह निर्णय 
किया कि पुनरावेदक के लिये आवेदनपत्र देने के हेतु वादमूल १२ जुलाई सन्‌ १६५१ 
go को उत्पन्न हुआ तथा आवेदनपंत्र के लिये अवधिकाल, जैसा अवधि श्रधिनियम के 
अनुच्छेद १८१ में उल्लिखित है, उक्त दिनांक से ३ वर्ष है श्रोर यह श्रावेदनपत्र काल- 
वाधित ( टाइम बाडे ) है क्योंकि यह आवेदनपत्र ३ वर्ष के उपरांत दिया गय़ा । 

( ३ ) विद्वान्‌ सिविल जज का निर्णय ठीक है | अनुच्छेद १८१ श्रवि अधिनियम 
की प्रथम अनुसूची के तृतीय विभाजन मे. उल्लिखित है तया यह ३ वर्ष की श्रवधि का 
उपबंध-( प्राविजन )-करता है.। इस अवधि-की गणुना-उस दिनांक से करी चाहिए, 
जिस दिनांक को ऐसे आवेदनपत्र के लिये, जिसके लिये श्रनुसूची में कहीं भी अवधि 
निर्धारित नहीं है, आवेदन का श्रधिकार उत्पन्न होता है। यह स्वीकार किया गया है कि 
अनुसूची में पंच निर्णय अधिनियम की धारा २० के श्रंतगंत आवेदनपत्र देने की अवधि 
.निर्धारित करने के संबंध में कोई न्य उपवेंध नहीं है किंतु यह तर्क उपस्थित किया गया 
है कि अनुसूज्ी व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के sana दिए गए श्रावेदन पत्र पर लागू होती 
“है, न कि किसी अन्य संहिता वा. अधिनियम यया पंच -निर्णय अधिनियम के santa दिर 
गए आवेदनपत्र पर । श्यामलाल जे० दीवान विरुद्ध आफिशल लिक्विडेटर आफ यू? 


निणं 
A ७ > इस = qil 
- म्री० आयल मिल्स कंपनी लिमिटेड के मुकदमे में* इस न्यायालय का यही निर्णय i 


इसका यह कारण दिया गया था कि अनुसूची के तृतीय विभाजन के अन्य समी AT 
Se या र पा : 


१--ए० आई० Hilo १६३३ इलाहाबाद ७८६ 
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१६ प्रयाग उ० न्या० ] Qao ग्रमरनाथ वि० मारतसंघ (न्यायमूति श्री देसाई) d 
व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अंतर्गत दिए गए आवेदनपत्रों का ही उल्लेख करते है| z 
Adi अनुच्छेद १८१ का यद्‌ निर्वचन ( इंटरपेटेशन ) करना चाहिए कि यह a > 
व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के wana दिए गए श्रावेदनपत्र से संबंध रखता हे, न कि किस 5 
अन्य संहिता वा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए ग्रावेदनपत्र से । उक्त मुकदमा a 
समय निर्णीत हुआ था जत्र पंच fata अधिनियम नहीं था तथा पंचनिर्णय संत्रंधी उप 
दंड-प्रक्रिया-संहिता के ग्रंग थे | पंच निर्णय अधिनियम सन्‌ १६४० ई में बना तथा छ 
तसश्चात्‌ दो अनुच्छेद क्रमशः १५८ और १७२ अनुसूची के तृतीय विभाजन में जोड़ दए f 

न्य 


गए हैं। ये अनुच्छेद पंचनिणंय अधिनियम सन्‌ १९४० ई० के अंतर्गत दिए गए 

आवेदनपत्रों से संबंध रखते हें । त्रतएव aa यह तर्क नहीं उपस्थित किया जा सकता डि 
खि ar G . ` 2825 6 E j 

तृतीय विभाजन व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अंतर्गत दिए गए आ्रावेदनपत्रों तक सीमित * 


है तथा परिणामस्वरूप अनुच्छेद १८१ किसी अन्य संहिता वा अधिनियम के stay नि 
दिए गए ग्रावेदनपत्र पर नहीं लागू हो सकता | इसके विरुद्ध विपरीत मत ग्रहण करा (6 
चाहिए तथा अनुच्छेद (८१ का, जो अवशिष्ट अनुच्छेद है, यह अर्थ लगाना वाहि! सं 
कि वह केवल व्यवहार-पक्रिया-संहिता के अंतर्गत ही नहीं अपितु पंच निश डर 
अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्रों पर भी, जिनके लिये तृतीय विभाजन में अन्यत्र संख 
कोई उपबंध ( प्राविजन ) नहीं किया गया है, लागू होता हे | = 
हमारे इस मत की पुष्टि इन दो निर्णायों द्वारा होती (r)a T 
न्यायालय का भारत संघ विरुद्ध फर्म कीरूमल नवलकिशोर? नमक मुकतमे में Relay a 
(२) कलकत्ता उच्च न्यायालय का “शाह ऐंड कंपनी विरुद्ध ईशरसिंह कृपालसिंह' है | 
मुकदमे में निर्णय | boa 
So, पुन 

k (४) इससे हम तुरंत दूसरे प्रश्‍न पर ग्राते हैं। वह यह है कि पुनरावेदक भी निः 
आवेदनपत्र देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ । विद्वान्‌ सिविल जज के अनुसार ब Ee 
अधिकार १५ जुलाई सन्‌ १६५१ So को उत्पन्न हुआ जब उत्तरवादी संख्या २ FG = 
वेदक को संविदा के खंडित करने के निर्णय की सूचना दी तथा पुनरावेदक के अनुसार ब | Re 
अविकार २२ नरवर सन्‌ १६५१ ई» को उन्न हुआ 'जब उचरवादी संख्या १ वेडी फो 


im . 5 oO 0 सोंपे 
विवाद को पंचनिशयाथ att जाने की अस्वीकृति की सूचना दी | हम इस बात से 
fds LR Nin 
२-८० Mo Ao १६५२ पंजाब ४२३ 
२१९५४ कलकत्ता ,१६४ 
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ad अमरनाथ वि० भारतसघ (न्यायमूर्ति श्री देसाई) [ विधिपत्रिका १६५६-५७ १७ 


है कि दोनों में से एक का भी मत ठीक नहीं दै तथा यह अधिकार श्रौर पहले उलन्न 
हुआ | पंच निणवय अधिनियम की धारा, २० में यह उल्लिखित है. 


2 


“जद संविद्‌ ( ऐश्रीमेंट ) के विषय श्रथवा इसके किसी खंड के dela में व्यक्तियों 
ने पंच निर्णय के लिये संविद्‌ की हो तथा मतमेद उत्पन्न हो गया हो, जिसके संबंध, में 
az संविद्‌ लागू होती हो, वहाँ वे व्यक्ति श्रथवा उनमें से कोई श्रध्याय २ के श्रंतर्गत 
काररवाई करने के बदले न्यायालय को az श्रावेदनपत्र दे सकते हैं कि iz 
न्यायालय में उपस्थित की जाय |” 


C4) दोनों पक्षों ने संविदा के विषय के संबंध में कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को 
२० फरवरी सन्‌ १९५२ ई० को समाप्त होने वाले एक वर्ष की श्रवति में ई धन देगा, पंच 
निर्णय के लिये संविदू,को थी। इन लोगों के बीच ई धन की पूर्ति के संबंध में विल॑वतम 
( ऐट द लेटेस्ट ) २८“जून सन्‌ १६५१ ई० का मतभेद saa हुआ जत्र उचखादी 
संख्या १ ने संविदा भंग की, -पुनरावेदक द्वारा दी गई प्रतिभूति जब्त कर ली तथा 
उसे सूचित किया कि भविष्य में दूसरे स्थान से इंधन लिया जायगा | पुनरावेदक उत्तरवादी 
संख्या १ से यह सूचना पाने पर धारा २० के mala कारवाई करने का श्रविकारी हो 
गया। aa: यही दिनांक है, जिस दिनः उतके RA वादमूल saa हुआ | उसने 
बाद में जो कार्य किया, वह केवल यही था क्रि वह पहले से ही sea विवाद AIT 
मतभेद को पंच निर्णय विषयक संविद्‌ के agan उत्तर्वादी संख्या २ को पंच निवार्य 
सौंपे जाने का अनुरोध करे तथा २३ नवंत्रर[सन्‌ १६५१ ई० को जो हुआ वह केवल यहीं 
था कि उत्तरवादी संख्या १ ने विवाद कोपंच Agaa सपने की बात श्रस्वीकृत कर दी । 
पुनरावेदक द्वारा प्रस्तावित पंच निर्णय के पूव ही विवाद Sera हुआ होगा श्रन्यथा पंच 
निर्णयार्थ सों जाने के लिये कोई चीज नहीं थी । इस कथन से कि वादमूल प्रथमतः २३ 
नवंबर सन्‌ १६५१ Fo को उसन्न हुआ, वादमूल की प्रोद्भूति ( ऐक्रुअल ग्राफ काज श्राफ 
ऐक्शन ) तथा पहले से उत्पन्न वादभूल के लिये प्रतिकार की श्रस्वीकृति ( रिफ्यूजल दू ग्रांट 
रिलीफ फार द काज श्राफ ऐक्शन ) में श्रम उलन्न करना Zl २८ जून सन्‌ १६५१ ई० 
को ( यदि इससे पूर्व नहीं ) विवाद उसन्न होने पर पुनरावेदक इस बात का श्रधिकारी हो 


Tat कि या तो वह उस न्यायालय में, जिसको क्षेत्राधिकार हो, यह श्रावेदनपत्र दे कि 


संविद्‌ न्यायालय में उपस्थित की जाय या पंच को विवाद सांपने के लिए ध्याय रे के 
अंतर्गत काररवाई करे | यदि उत्तरवादी संख्या १ पंच को विवाद alae के लिए सहमत 


प्रयाण 
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१८ प्रयाग उ० न्या० | एल० अमरनाथ वि० भारत संघ ( न्यायमूर्ति श्री देसाई) 


हो गया होता, तो यह और पुनरावेदक बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के AATA २ के प्रत 
गंत काररवाई कर सकते थे । किंतु उत्तरवादी संख्या १ ने पंचनिर्णयार्थ विवाद सौंपने हे । 
इनकार कर दिया तथा पुनरावेदक ने धारा २० के अंतर्गत MMA fear | 
किंतु धारा २० के aata आवेदनपत्र देने का उसका श्रधिकार उत्तरवादी 
संख्या १ द्वारा पंचनिर्णयाथ विवाद सोंपने की अस्वीकृति पर पूर्णतः निर 
नहीं था । यह वह अधिकार था जो एक ही समय (साइमलटेनियसली ) ग्रध्याय २ 
के अंतर्गत पंचनिणुयाथ विवाद सौंगने के अधिकार के साथ उत्पन्न हुआ | यदि पुनरावेदक 
श्रध्याय २ के अंतर्गत पंचनिणंयाथे विवाद सोंपने का २८ जून सन्‌ १९५१ ई० को wf. 
कारी हुआ, तो उसी तरह उसका यह अधिकार भी उत्पन्न हुआ कि वह न्यायालय में पंच 
निर्णय संबंधी संविद्‌ उपस्थित किये जाने के लिए श्रावेदनपत्र दे | | 

यह्‌ बिधि ( ला ) नहीं हे कि जबतक द्वितीय पक्ष ने पंचनिर्णय के लिए विवार । 
सोंपना, जिसकी अध्याय २ में व्यवस्था है अस्वीकृत न किया हो तब तक पंचनिर्णय 
अधिनियम की धारा २० के अंतगत कोई आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता | पंच निर्णय 
के लिये विवाद सोंपने की माँग तथा द्वितीय पक्षद्वारा इसकी अस्वीकृति न्यायालय में 
यह आवेदन पत्र देने के अधिकार के लिए संविद्‌ ( datz ) प्रस्तुत कर दी जायबि 
वाद मूल के अंग नहीं है तथा पुनरावेदक यह तर्क नहीं उपस्थित कर सकता कि मेरे 
लिये वादमूल तभी उत्पन्न हुआ जव उत्तरवादी संख्या १ ने पंचनिर्णय के लिये बिवाद 
सोंपना अस्वीकृत कर दिया। उत्तरवादी द्वारा अस्वीकृति पुनरावेदक द्वारा यावित 
प्रतिकार (रिलीफ ) की अस्वीकृति से अधिक कुछ नहीं हे । अतः यह कहत. 
स्वविरोधात्मक ( सेल्फ-कांद्राडिक्टरी) दै कि वादमूल तभी उत्पन्न हुआ जब हवित 


पक्ष ने वादमूल के लिये ( जो पहले से ही उत्पन्न हो गया था) प्रतिकार करने रे 
अस्वीकार कर दिया था | $ 


कि 


f 
q 


वादमूल २३ नवंबर सन्‌ १६५१ ई०को भी नहीं उत्पन्न हुआ था | उस दिनाक बी 
उत्तरवादी संख्या १ ने खंडित संविदा को पुनर्जीवित करने से इनकार कर दिया i 
उसने पुनरावेदक के लिए वादमूल-के संबंध में कोई प्रतिकार करने उ असी 
कर दिया | 

(६ ) श्री इजलाल गुप्त का यह तर्क है कि “२३ नवंबर सन्‌ १९५१ ६० को दो q 
पक्ष के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ । उस दिनांक को उत्तरवादी संख्या १ ने पंच KUMP 
मामले को सौंपने से अस्वीकार कर दिया था ।? उस दिनांक को निश्चित रूपेण कुछ | 
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gao अमरनाथ Ao mada ( न्यायमूर्ति श्री देसाई ) [विधि पत्रिका १९५६-५७ १६ 


मेद saa हुआ किंतु यह मतभेद केवल इसी प्रश्‍न पर था कि क्या पूर्व मतभेद, जो 
| के खंडन के dia में उत्पन्न हुआ था, पंच निर्णयार्थ सौंपा जाय या नहीं | ere: 
पूव मतभेद के संबंध में प्रतिकार चाहता दै, न कि बाद के मतभेद के संबंध में | तिस पर 
यह पूर्व मतभेद ही है जिस पर पंचनिर्णय की बात लागू होती 


संविदा के विपय के संबंध में उन्न हुआ; बाद वाले मतभेद पर, 


है, क्योंकि यह मतमेद 
जो केवल इस प्रइन के 
संबंध में उत्पन्न हुआ कि मामला पंचनिणयार्थ सौंपा जाय या नहीं, पंचनिर्णय की बात 
नहीं लागू होती | द्वितीय मतमेद के विषय में पंचनिर्णय के हेतु मामला नहीं सौंपा जा 
सकता तथा पुनरावेदक का धारा २० के अंतर्गत ग्रावेदनपत्र देने का यह उद्देश्य भी 
नहीं हे । वदद ( पुनरावेदक ) यह नहीं चाहता कि विद्वान्‌ सिविल जज इस प्रशन को सोपे 
कि पूर्व मतभेद पंच निर्णयार्थ पंच को सोंया ज़ाय या नहीं । वह तो यही चाहता है कि 
स्वयं मतभेद को पंच निणंय के हेतु सौंपा जाय | 


(७) हम विद्वान्‌ सित्रिल जज के इस मत से सहमत हैं कि पँचनिणय अधिनियम 
की धारा २० के ग्रंतर्गत श्रावेदनपत्र कालबाधित है । ग्रतएव हम व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता 
के श्रादेश ४१, नियम ११ के wana पुनरावेदन निरसित करते हैं। 

पुनरावेदन निरसित 


> 
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१६५६-५७ विधि पत्रिका (प्रयाग ३० न्या०) २० Alo Foy), 
न्यायमूर्ति श्री दी० डी० भार्गव 4 

आपराधिक पुनर्निरीक्षण क्रमांक १३२ सन्‌ १६५५ ई०--निणेय दिनांक | 

दिसंबर सन्‌ १६५६ ३० | म 
मजीद ग्रली'*'**' प्रार्थी 
विरुद्ध । : 
राज्य' ' "विरुद्ध पक्ष ) : 


श्रापराधिक पुनरावेदन क्रमांक ६०६ सन्‌ १६५३ के संबंध में श्रागरा के द्वितीय कु 
श्रतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा के दिनांक २२ AFT सन्‌ १६५४ ई के z 
श्रादेश के विरुद्ध आपराधिक पुनर्निरीक्षण | रक: 


(१) भारतीय दंड संहिता सन्‌ १८६०; धारा २७६--इसकी प्रयुक्त 


( ऐप्लीकेबिलिटी ) । थे 
भारतीय दंड संहिता सन्‌ १८६० की धारा २७६ का एक ग्रंग यह है कि इससे z 

नुष्य के जीवन को संकट पहुँचे ग्रथवा किसी ग्रन्य व्यक्ति को चोट लगने की श्राशंक 
हो । यदि कोई व्यक्ति किसी oa यथा खच्चर को चोट पहुँचाए तो यह धारा इस मामले a 
में नहीं लागू होगी | ( पेरा ४) b २ 


(२) भारतीय दंड संहिता सन्‌ १३०, धारा ४२६- प्रयुक्ति का प्रश्‍न | 


हानिकर उपद्रव ( मिसचिफ ) करने का जानवूझ कर प्रयत्न आवश्यक | a 
भारतीय दंड संहिता की धारा ४२६ केवल उन मामलों में लागू होगी बिगे नु 

श्रमियुक्त की श्रोर से हानिकर उपद्रब करने का जानबूझ कर प्रयत्न हो । दोग क 

उपद्रव के कार्य में कुछ करने का श्रभिप्राय संनिहित है। जहां खच्चर को मार डाले | 

विष देने, अपांग करने ग्रथवा अनुपयोगी बना देने का श्रभिप्राय नहीं या, wei प 

४२६ नहीं लागू होगी | (परा ५ ) 


प्रार्थी को ओर से श्री बी एल० चतुर्वेदी: तथा विरुद्ध पक्ष की श्रोर से राजी 4 
श्रधिवक्ता वकील थे | 7 
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मजीद श्रली वि> राज्य ( न्यायमूर्ति श्री भागंव ) \ A fi पत्रिका १९५६-५४ 
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५ 


यू aris re आवेदन प ne Ar 
से है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा २.६ तथा /१६ के Ha दोषी सिद्ध हुआ 
तथा fat प्रत्यक धारा के aana २००) ग्रथदंढ दिया गवा । 


(२) यार्यी के विरुद्ध मामला यह था कि वह श्रागरा के सुभाष पार्क के निकट 
महात्मा गांधी माग पर ४ नवंबर सन्‌ १६५२ को लगभग ३॥ बजे संध्या टाँगा उतावली 
ale अ्रसावधानौ से ( रेशली ऐंड नेगलिजेंटली ) चला रहा था और इसके परिणामः 
स्वक्प एक खचर का पेर तोड़ डाला | गरा ने श्रपने को निर्दोष बताया तथा उसने यदृ 
बात श्रस्त्रीकार की कि टाँगा उतावली या ग्रसाववानी से चला tet था | उसका बचाव 
यह था कि खच्चर नगरपालिका की एक ट्रक से घायल हुआ AARE सत्राधीश इस 
निर्शय पर पहुँचे कि टॉगा तीव्र गति से नहीं चलाया जा रहा था । श्रतएव तीव्र गति कै 
कारण उतावली का प्रश्‍न ही नहीं दै । किंतु उनका यह मत था कि ae श्राकस्मिक 
gazar नहीं थी तथा श्रभियुक्त ने टॉगे को Beta श्रसावधानी से चलाया होगा | इस पर * 
उन्होंने ्रभियुक्त का दोष सिद्ध पाया | 


( ३ ) यह स्वीकार किया गया हैं कि टांगा श्रौर खचर दोनों श्रपने बाएं जा रहे 
थे तथा अभियुक्त द्वारा यातायात नियम भंग नहीं हुआ । उक्त तथ्यनिल्पण से यह वात 
और स्थर है कि टांगा तीव्र गति से नहीं हाँका गया था | यदि ऐसी बात थी तो मैं यह 
समभने में aana हूँ कि वह कौन-सा कार्य था जिससे श्रभियुक्त की श्रसावधानी प्रकट 
होती थी । इसके श्रतिरिक्त मामले के तथ्यों को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 
२७९ या ४२६ कोई भी नहीं लागू होगी | धारा २७९ इस प्रकार है-- 

“जो कोई सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार उतावली या श्रसावधानी से कोई गाड़ी 
चलाए या घोड़े श्रादि पर सवारी करे कि उससे मनुष्य के जीवन को संकट हो या किसी 
अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचने की श्राशंक्रा हो तो उसे सरल या कठोर कारावास "का 


ee दिया जायगा |? 


(४) धारा २७६ का एक अंग यह है कि इससे मनुष्य के जीवन को संकट 
पहुँचे अथवा feat अन्य व्यक्ति को चोट लगने की आशंका atl यदि वह किसी 


. पशु को चोट पहुँचाए, जैसा प्रस्तुत मुकदमे में हुआ है, तो यह धारा नहीं लागू 


होगी । अतः जहां तक धारा २७६ से संबंध हे, प्रार्थी की दोषसिद्धि उचित 
नहीं है । x 


- १ 
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) 


(५ ) धारा ४२६ भी प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर नहीं लागू हो सकती | ष 
४२६ इस प्रकार है-- 

“जो कोई किसी हाथी, ऊँट, घोड़ा, Gar, मैंसा, भैस, सांड, गाय या बैल को a 
उसका जो मूल्य हो, अथवा ५०) या इससे अधिक मुल्य के किसी श्रन्य पशु को मार R 
विष देकर, श्रपांग कर वा श्रनुपयोगी बनाकर हानिकर उपद्रव करे तो उसे सरल या aK 
कारावास - फा दंड दिया जायगा | 

धारा ४२६ केवल उन मामलों में लागू होगी जिनमें अभियुक्त की रहे 
हानिकर उपद्रव करने का जानवूझ कर प्रयत्न हो | हानिकर उपद्रव के कायो 
कुछ करने का अभिप्राय संनिहित है । इस मामले में खचर फो मार डालने, कि 


देने, अपांग करने अथवा अनुपयोगी बना देने का प्रार्थी का अभिप्राय नहीँ था। 


श्रतः धारा ४२६ भी नहीं लागू होगी | 


(६) ऐसी परिस्थितिययों में प्रार्थी की दोषसिद्धि और दंड का समर्थन न 
किया जा सकता | अतः मैं पुनर्निरीक्षण श्रावेदनपत्र स्वीकार करता हूँ तथा प्राथी a 
दोषिसिद्धि श्रौर दंड निराकृत करता हूँ । यदि जुर्माना वसूल हो गया हो तो उसे बा 
कर दिया जायगा | 


“श्रावेदनपत्र स्वीकृत 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar e. 


| 
Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६५६-४७ विधि पत्रिका ( उ० प्र० राजखमंडल ) ६ 
(वा० Fo 3 ) 
श्री सप्रू, कनिष्ठ सदस्य ( जूनियर मेंबर ) 
मिरदादपुर, मझवार, बनारस 
राजस्र पुनरावेदन संख्या ५१ ( जेड्‌) सन्‌ १६५५-५६; 
निय तिथि ge दिसंवर सन्‌ १84६ 1 
लालजी तिवारी'"""'ग्रार्थी 


विरुद्ध 
सीताराम तिवारी aie “विरुद्ध प्त 

जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था श्रधिनियम की धारा २३२ के मुकदमे में 
बनारस कमिश्नरी के अतिरिक्त कमिइनर के दिनांक १ AAT सन्‌ १९५५ के श्रादेश के 
विरुद्ध पुनर्निरीक्षण आवेदनपत्र | 

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम सन्‌ १९५०, 
धारा २३२ के अंतर्गत पुन/स्थापन--बलातू आधिपत्यहरण आवश्यक | 

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २० के 
साथ पठित धारा २३२ के ग्रंतगंत पुनः स्थापन का श्रधिकारी होने के लिये वादी को 
श्रपना बलात्‌ आधिपत्यहरण स्थापित करना श्रावश्यक दे, चाहे उसका श्राधिपत्यदरण 
न्यायालय द्वारा AAI AA प्रकार से ZAT हो | 

प्रार्थी at शरोर से श्री सुरेंद्रनारायण सिंह ऐडवोकेट, इलाहाबाद तथा विरुद्ध पछ 
की शोर से श्री रामसूरत सिंह ऐडवोकेट, इलाहाबाद वकील थे । 

श्री सप्र कनिष्ठ सद्स्य--यह पुनरावेदन धारा २२२५ जमींदारी विनाश तथा 
भूमि व्यवस्था लात के वाद में अतिरिक्त कमिइनर, बनारस के दिनांक १-१०-१६५५ 
के आदेश के विरुद्ध, जिससे अधिवासी के रूप में पुनः स्थापन ( री-इंस्टेटमेंट ) के निमित्त 
बादी का वाद Aaga (खारिज ) हुआ है, वादी द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया दै । इससे 


` हैंबंधित दिनांक २-११-१६५५ के आदेश के विरु) जिसके द्वारा दिनांक १-१०:१६५४ के 


आदेश के द्वारा एकपक्षीय ( एक्स पार्टी ) निर्णीत पुनरावेदन पुनः अंगीकार करने के 
So Ho- क 
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निमित्त वादी का पुनः प्रतिष्ठापन के देठ आवेदनपत्र ( रेस्टोरेशन अप्लीकेशन ) fgg 
हुआ है, पुनर्निरीक्षण ( रिवीजन ) संख्या २४ प्रस्तुत किया गया हे । उस पुनरावेदन गे 
जिसे अतिरिक्त कमिशनर ने दिनांक १-१०-१९५५ के आदेश द्वारा एकपक्षीय निर्णय किया 
है, पुनरावेदक विरुद्ध पक्ष था , जिसने धारा २३२ जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था 
अधिनियम के stata वादी के पुनः स्थापन के दावे का विरोध किया था | 


(२) प्रथमतः दिनांक २-१ १-५५ के आदेश के विरुद्ध पुनर्निरीक्षण कुछ शब्दों मे 
ही समाप्त हो सकेगा | अतिरिक्त कमिश्नर ने अपने इस निर्णय पर पहुँचने के कारण कि 
प्रार्थी २६-६-१६५% की अपनी अनुपस्थिति के लिये, जत्र कि पुनरावेदन सुना गया था, 
पर्याप्त कारण प्रमाणित करने में विफल रहा, एक पक्षीय आदेश निरसित करने से इनकार , 
कर दिया है | यइ निर्णय साक्ष्य के न्यायिक विचार पर श्राधृत है और यह gaia 


~ 


में किंचितूमात्र भी हस्तक्षेप योग्य नहीं हे | अतएव इस पुनर्निरीक्षण को निरसित होना है। 


(३) पुनर्निरीक्षण प्राथनापत्र के ऋस्वीकृत होने पर दिनांक १-१०-१९५५ के 
SF MAT के गुणदोष पर विचार करना आवश्यक हो जाता है, जिसके द्वारा धारा २३१ 
जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतगत वाद में प्रतिवादी का पुनरा- 
वेदन स्वीकृत हुआ ग्रौर वादी का वाद निराकृत हुआ है । ग्रतिरिक्त कमिशनर ने वादी के 
विरुद्ध श्रपना निर्णय केवल-इस आधार पर किया है कि वादी ने न्यायालय द्वारा अमि | 
निष्कासन ( इविकशन ) प्रमाणित नहीं किया है और धारा २० के साथ पढ़ने पर धारा | 
२३२ जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के लिए इस प्रकार अधिनिष्कासन | 


( इविक्शन ) आवश्यक श्रपेच्चित प्रतिबंध हे | ऐसा निर्णय करने में उन्होंने १६५५ रेवेयू | 


डिसिजंत ६२ का श्रनुसरण किया है । यद्यपि केवल इसी कारण से अतिरिक्त कमिशनर ने 
पुनरावेदन के निणंय में तथा वादी के वाद को निराकृत करने में विचार किया है, तथापि 
mian के समच प्रस्तुत पुनरावेदन ज्ञापन («मेमोरॅडम आफ श्रपील ) में कई कारण 


प्रदत्त किये गये हें । इस प्रश्‍न पर कि धारा २३२ जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवत्या 
श्रधिनियम के अंतर्गत पुनः स्थापन के लिये न्यायालय -द्वारा अधिनिष्कासन ( इविक्शन ) रश 
आवश्यक है अथवा नहीं, राजस्वमंडल ( बोर्ड ) के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया tl 
कुछ सदस्यों का मत है कि धारा २३२ के“ग्रतर्गत पुनः स्थापन के निमित्त arta frente 


( इविक्शन ) का श्रमिप्राय न्यायालय द्वारा आराधिपत्यहरण ( डिसपोजेशन ) शा 
दूसरों का मत है कि ग्रधिनिष्कासन ( इविक्शन ) के ही. अंतर्गत न्यायालय की स 
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स्य लाल i तित्र > जि r? ory ~ 
) लालजी तिवारी fre सीताराम (श्रो aa , कनिठठ सदस्य) [ विधि पत्रिका १६५६-५७ छ 
कृत ब्रिना आधिपत्यदरण संमिलित हे । इस संबंध में मेरे समक्ष अहस नहीं की mee Wes 
में सके श्राधार पर मेरा निर्णय है। मेर कि ae 
द ) कक I नि गन द| मर समक्त उत्तरवादी ( रेसपढिट ) की ओर से बहस 
ar की गई दे कि धारा २३२ के लिये किसी व्यक्ति को पुनःस्थापन के लिये न्यायालय द्वारा 
न्याः ] 


ge श्रधिनिष्कासन चाहे आवश्यक प्रतिबंध हो या न हो, इस प्रकार का पुनःस्थापन बलात्‌ 


आधिपत्यहरण की दशा में ही स्वीकृत किया जा सकता है। यह निस्संदेह यथार्थ विवाद 
s Q वाद 


a 


हे। वादी को, चाहे वह न्यायालय द्वारा श्रथवा अन्य प्रकार से श्रधिनिष्कासित किया गया 


ह हो, धारा २३२ के ग्रंतगंत अपने को पुनःस्थापन का श्रधिकारी होने के लिये श्रपना बलात्‌ 
a झिम शापित po होगा | FARR यढ कड) दे कि क्या ऐसे बलात्‌ 
a ्राधिपत्यहृरण के प्रमाण में मिसिल में कोई प्रमाण है । 

au ¿A (४) इस sein को पुनरावेदन स्वीकार करके श्रथवा इस पुनरावेदन को 
है। JAAG मान करके इस प्रश्न पर बिचार किया जा सक्रेगा। पुनरावेदन को 
; पुनर्निरीक्षण के रूप में विचार करने का प्रश्‍न उठने का कारण यह दै कि कुछ मुकदमों में 
(के यह निणंय़ हो चुका है कि धारा २३२ जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के 
RR अंतर्गत वाद में कमिश्नर के आदेश का पुनरावेदन नहीं होता, वह केवल पुनर्निरीक्षण के 
रा- योग्य है | इसी प्रकार यह प्रश्‍न (६५१ To एल० जे आर० ( खेन्यू) १७५१९५६ ए० 
के डब्ल्यू आर” रेवेन्यू में निर्णीत हो चुका हे । इसके विपरीत १९५६ आर० डी० ३९६ 
विः में यह व्यवस्था हो गई है कि इन मुकदमों में कमिश्नर के श्रादेश के विरुद्ध राजस्व मंडल में 
पारा द्वितीय पुनरावेदन maa होता है | इसी भिन्नता, के कारण पुनरावेदन तथा 
[सन पुनर्निरीक्षए दोनों के dia में मेरी समझ में इत प्रश्‍न पर विचार करना उचित होगा | 


तयू | मुझे प्रतीत होता है कि इसमें कोई संशय नहो हो सकता कि वलात्‌ श्राधिपत्यद्रण का 
प्रश्‍न मुख्य है, चाहे पुनरावेदन को पुनरावेदन के रूप में माना जाय अथवा इसे 
[रि  पनर्निरीक्ण में परिवर्तित किया जाय । पुनरातेदन को पुनर्निरीक्षण मान लेने के संबंध में 
| यह कइना आवश्यक है कि इस पुनरावेदन ज्ञापनपत्र में पर्खातर में ( ्राव्टरनेटिवली ) | 


या फोई प्रार्थना नहीं है कि यदि पुनरावेदन न होने का निय हो तो इसे पुनर्निरीबरण मान 

न) लिया जाय । प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील द्वारा यह निवेदन मुझते शक भि 

= इसे पुनर्निरीक्षण के रूप में स्वीकार करने की मेरी इच्छा zl ER 

T.. (4 ah वादी के बजञात्‌ ग्राभिपत्यदरण के प्रश्न के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय 
at दारा कोई निर्णय लिखा नहीं मिल सका । अबस्य ही श्रतिरि क्त श ने इस प्रइन 

त . भर कोई विचार ही नहीं किया है । mapana 10000 कः 


Jo Jou? ख/३ 


क 
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१२ ३० To रा० मंडल] लालजी तिवारी वि० सीताराम तिवारी (श्री सप्र , कनिष्ठ द 


की है किंतु मुझे कोई निर्णय adi मिला कि वादी का बलात्‌ ग्राधिपत्यहरण हरा ah । 


उसका बलात्‌ ग्राधिपत्यहरण ग्रमुक-ग्रमुक समय हुआ | यदि अधीनस्थ न्यायालयों द्वार - 
इन प्रश्‍नो पर कोई निर्णय नहीं है तो द्वितीय पुनरावेदन में मुझे अपना निजी fja देने ; 
को पूण स्वतंत्रता है । मुझको साक्ष्य बतलाया ONC पढ़ा गया | 5 

(६) इस अवसर पग मुकदमे के मुख्य तथ्यों का आलोकन किया जा सकेगा । Te र 
का दावा है कि वह सन्‌ १२५२ Go में अभिलिखित अध्यासी ( रिकाडंड श्राकूपॅट )था। र 


उसकी ओर से प्रस्तुत १३५५ Fo तथा १३५६ Ho की dfaa ( इंतखाब ) खतौनी में क्‌ 
शिकमी के रूप में प्रदर्शित है ओर वहीं प्रविष्टि संक्षिप्त खसरा में पाई जाती है | वादी 
अपनी वलात्‌ आविपत्यहरण संबंधी उक्ति स्पष्ट नहीं है ओर वादपत्र में सब कुछ यही 
है कि जमींदार प्रतिवादी १ तथा २ ने १३५८ फसली के प्रारंभ में प्रतिवादी ३ any द 
को भूमि उठा दी । वादी ने प्रथम न्यायालय में बयान किया है और उसने कहा है 
कि सन्‌ १३५८ Go में जमांदारों द्वारा उसका श्राधिपत्यहरण किया गया था ओर सीता श्रो 
AJIN को भूमि उठा दी गई । बलात्‌ आधिपत्यहरण की आपत्ति इसी कथन 
सम्पूर्णः आश्रित है। में वादी के इस समर्थित कथन को बलात्‌ ्राधिपत्यहरणडे 
संतोषजनक प्रमाण के रूप में ग्रहण करने में श्रशक्य हो रहा हूँ । 

(७) यदि पुनरावेदन को पुनर्निरीक्षण का रूप दिया जाय, तब मी वादी श्रे 
बलात्‌ आधिपत्यहरण को स्थापित किए बिना धारा २० जमींदारी विनाश तथा भूमि 
व्यवस्था अधिनियम के साथ पठित धारा २३२ के अंतर्गत पुन; स्थापन का श्रधिकारी a 
हो सकेगा | मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रश्‍न पर fai 
का अभाव है। मेरे विचारार्थ प्रश्न है कि क्या ग्रधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी निर 
के लिखे न रहने पर पुननिरीक्षण Hah स्वयं ही इस प्रश्न पर निर्णय देना उचित ता 
यथार्थ होगा । मेरै विचार से पुनर्निरीक्षृण न्यायालय के रूप में बैठकर मी साध्य | 
आधार पर मुझे स्वयं इस प्रश्‍न का निर्णय करने में कोई रोक ( बाधा ) नहीं हे। यी 
अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य के प्रश्‍न पर कोई निर्णय होता तो मैं उसे खक 
कर लेता, यदि वह निर्णय मेरे विचारानुसार साक्ष्यरहित न होता.। चूंकि कोई fee! 
नहीं है और मैंनेसाक्ष्य पर विचार किया है, (तः) मुझे स्वयं निर्णय देने की स्वतंत्रता | 
यदि इस तथ्य का निणय श्रधिकार क्षेत्र के प्रश्‍न के विनिश्रय के लिये ma? a 
पुनर्निरीक्षण में श्रधिकारक्षेत्र का प्रश्‍न अवश्य ही समाविष्ट हे ak इस E af " 
अधिकारक्षेत्र का प्रयोग. सही या गलत रीति से किया गया है, उन तथ्यों का सम. 
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मटल्ळूलाल fie naz ( श्री मित्र, कनिष्ठ सदस्य ) [विधि पत्रिका १६५६-५७ १३ 
होता दै जिन पर उक्त प्रश्‍न का उत्तर श्रवलंत्रित दै । यदि प्रार्थी ने बलात्‌ ्राधिपत्यहरण 
स्थापित नहीं किया दै तो फलतः वाद को निराकृत (डिसमिस) करने में श्रतिरिक्त कमिश्नर 
ने अपने अधिकार क्षेत्र को अयथाथ प्रयुक्त नहीं किया है । इसके विपरीत यदि बलात्‌ 
्राविपत्यदरण स्थापित नहीं हो जाता दै तो उनका वाद निराक्कत करना उचित at | यह 
सत्य है कि अतिरिक्त कमिश्नर का निर्णय बिल्कुल ही श्रन्य बात के विचार के परिणाम- 
स्वरूप है । किंतु तिस पर भी उनके द्वारा न कोई श्रवैधता ( इल्ीगैलिटी ) अथवा 
श्रधिकारक्षेत्र की कोई नुटि हुइ है, यदि उन्होंने गादी के वाद को निराकरण कर दिया 
है, जो अपने बलात्‌ श्राधिपत्यहरण को प्रमाणित न कर सका | 

( ८ ) फलतः पुनरावेदन तथा पुननिरीक्षण दोनों सब्य तथा प्रत्येक मुकदमे में 
दस रुपया वकील की फीस के सहित निराकृत किए जाते हैं | 

पुनर्निरीज्षण निराकृत 


१६५६-५७ विधि पत्रिका ( ३० प्र० राजखमंडल ) १३ 


(Fo Fo ४) 


श्री मित्र, कनिष्ठ सदस्य ( जूनियर मेंबर ) 
बेलौख, बांसी पूर्वी, वस्ती 
बस्ती के कलक्टर द्वारा निर्देश जिसका क्रमांक ३६ सन्‌ १६४४-५६ हे-- 


निर्णय दिनांक १० नबंत्रर सन्‌ १६५६ । 


मटल्लूलाल'***' गारी 


«>. A विरुद्ध 


qai '“* ee पक्ष 


, 


a 
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( ९) राजस्व प्रविष्टि ( रेवेन्यू ete ) की शुद्धि का मामला--तहसीलगा 
अंतिम आदेश दे सकते हैं--तहसीलदार द्वारा नायव तहसीलदार के प्रतिवेश 
(रिपोर्ट ) पर केवल स्वीकृति तथा स्वयं निर्णयपत्र का लेखन नहीं-पुननिरीक्षह 
में इस आदेरा पर आपत्ति नहीं की जा सकती। 

इस समय संशोधित मूराजस्त्र अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत तहसीलदार गो 
( राजस्व प्रविष्टि की ) शुद्धि संबंधी मामलों में अंतिम आदेश देने का श्रधिकार दिवा 
गया है । तहसीलदार का आदेश, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन क्ष 
स्वीकार किया गया है, उपयुक्त निणंयपत्र नहीं है । तहसीलदार को चाहिए किक 
नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन को केवल स्वीकार करने के बदले स्वयं पूरा निणग् लिखे। 
किंतु तहसीलदार के इस प्रकार के आदेश पर पुनर्निरीक्षण की अवस्था में आपत्ति नहीं 4 

जा सकती | (पेरा ५ ) 


(2) उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम सन्‌ १६०२ $०--घाराएँ २१ 
ओर ३६-खसरा खतोनौ से स्वतंत्र शुद्ध किया जा सकता है । 

यह सत्य हैं कि खसरा की शुद्धि में खतौनी की शुद्धि, जो खसरा की शुद्धि के पू 
होती है, संनिहित है | किंतु यदि खसरा की प्रविष्टि खतौनी की तत्स्थानी प्रविष्ट के Ag 
नहीं है तो खसरा को शुद्ध करना होगा । इस प्रकार की झुद्धियाँ धारा २८ के रत 
करनी होंगी | इस तथ्य से कि खसरा धारा २८ के श्रंतर्गत तथा खतौनी भूराजख शि 
नियम की धारा २३।३६ के ग्रंतगत शुद्ध की जाती है, यह प्रकट है कि खसरा खतौती रे 
ada शुद्ध किया जा सकता है | (पेरा ६) b 

| (३) उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम सन्‌ १६०१ ŝo, धारा 4 

की शुद्धि-का ररवाई न्यायिकेतर ( नान-जुडिशल ) | 

खसरा की शुद्धि न्यायिकेतर काररवाई है । (पेरा ८ ) a 

प्रार्थी की ओर से श्री अमरनाथ अग्रवाल, राज्य की ओर से श्री THAT |. 
रेवेन्यू एजेंट तथा श्री एस० एस० धावन ( स्थायी राजकीय वकील) और विरुद्ध पद 
श्रोर से श्री बी० एन० सप्रू ऐडवोकेट वकील थे | ॥॥ 

oft मित्र, कनिष्ठ सदस्य--यह निर्देश ( रेफरेंस ) पुनरावेदन क्रमांक oe | 
१९५३-५४, जिला बस्ती के मुकदमे में अतिरिक्त कमिश्नर, गोरखपुर के आदेश क. 
बस्ती के कलक्टर द्वारा हुआ है | १५ 
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मटल्ळू लाल वि» मतई (श्री मित्र, कनिष्ठ सदस्य) [विधि पत्रिका १६५६-५७ १५ 


(२) यह प्रतीत होता दे कि मतलबी लाल श्रौर किशोरीलाल ने भूराजस्व 
अधिनियम की धारा ३३।३६ के श्रंतगत यह श्रावेदनपत्र दिया जिसमें उनका कथन है कि 
iara मूल काश्तकार था जिसकी मृत्यु १॥ वर्ष पूर्व हो गई । वह प्रार्थियों को ATAT 
वेध उत्तराधिकारी छोड़ गया तथा प्रार्थियों के नाम चढ़ाएं गए. और उनका AART 


Ay 
A 


उन्हें AZ कहकर HAZ धमकाता हे कि सन्‌ १३५६ फसली के aat में मेरा नाम 
उलिखित ( दज ) है|! प्रार्थियों का यह भी कथन है कि 'मतई का नाम पटवारी के 
कागजों के विशेष विवरण ( कैफियत ) वाले स्तंभ में गलती से उब्लिखित है। इसलिये 
इसकी शुद्धि के लिये यह श्रावेदनपत्र हे । नायत्र तहसीलदार ने २१ श्रगस्त सन्‌ १६५४ 
के ्रादेशानुसार विस्तृत प्रतिवेदन उपस्थित किवा | getter न्यायालय ने १३ नवंबर 
सन्‌ १९५५ के अपने ग्रादेश द्वारा इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया । विद्वान्‌ श्रतिरिक्त 
कमिश्नर ने यह मत व्यक्त किया कि केवल कलक्टर मूराजस्व ग्रधिनियम की धारा 
श्रंतगंत शुद्ध करने का AAT दे सकता हे । Aa: उन्होंने श्रादेश निराकृत करते हुए 
इस मामले को विध्यनुसार काररवाई के लिये कलक्टर के पास प्रेषित किया जिसके परिणाम- 
स्वरूप यह वर्तमान पुनर्निरीक्षण है । 

(३) प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील का तक है कि राजकुमार विरुद्ध भगवतसिंह* 
वाले मुकदमे के निर्णय के agan निर्देश श्रस्वीकृत किया जाना चाहिए | विद्वान्‌ वकील 
का यह भी कथन हे कि तहसीलदार को इस मुकदमे का निणय करने का क्षेत्राधिकार नहीं 
था तथा उन्हें नायत्र तहसीलदार के प्रतिवेदन को केवल स्वीकार करने के बदले स्वयं पूरा 
निर्णय लिखना चाहिए था | 

(४) विरुद्ध पक्ष के विद्वान्‌ वकील ने भू-अमिलेख पुस्तिका ( लेड रेकड 
ैन्युञ्चल ) के पेरा ए ७१ तथा ए ८५ का उल्लेख किया तथा यह तक उपस्थित किया कि 
पेरा ए ७१ के अनुसार राजश्च कागजपत्र की सब्र युद्धि खतोनी के ७वें ओर oF स्तंभों में 


. करनी पड़ती है तथा इस शुद्धि का उल्लेख खसरा के चौथे रोर पांचवें स्तंमॉँ में श्रगळे 


वर्ष कर दिया जाता है | ग्रतः विद्वान्‌ वकील का तर्क है कि खसरा की समी afaa में 
खतौनी की शुद्धि, जो पहले से न्यायिक काररवाई मानी गई है, अ्रनिवार्यत; संनिविष्ठ दै । 
maa विद्वान्‌ वकील की यह वहस है कि खसरा की शुद्धि न्यायिकेतर फाररवाई नहीं है 


` 


१. १६५६ ए० एल० Ho ( रेबेन्यू )२३३- १६५६ ए० डब्ल्यू० आर (TIA) २०२०२े० feo 
४३४ फुलबेंच । z 


a 
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१६ 3० qo रा० मंडल ] मटल्लू लाले वि० मतई ( श्री मित्र कनिष्ठ TR) | 
तथा राजस्व मंडल ( बोर्ड) को पुनर्निरीक्षण में इस मामले पर विचार करने ४ 
क्षेत्राधिकार है | विद्वान्‌ वकील ने az तक उपस्थित किया कि मामले के गुदो 
विचार करने के लिये मुकदमा अ्रतिरिक्त कमिश्नर के पास पुनः प्रेषित कर दिया जाय | 

(x) इस समय संशोधित भूराजस्व अधिनियम की धारा ४१३ 
अनुसार तहसीलदारों को ( राजस्वपत्रों की ) शुद्धि के मामलों में अंतिम आश 
देने का अधिकार प्रदान किया गया हे । तहसीलदार का आदेश, जिसके द्वारा ay 
तहसीलदार का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया, उपयुक्त निणयपत्र नहीं है। शि 
पुनर्निरीक्षण की अवस्था में इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती | 


(६) विरुद्ध पक्ष के विद्वान्‌ वकील का यह तक है कि खसरा की gel 
खतौनी की शुद्धि,जो खसरा की शुद्धि के पूर्व होती है, अनिवार्येतः संनिविष्ट है | क्‌. 
बात बिलकुल ठीक है | किंतु यदि खसरा की प्रविष्टि खतौनी की तत्स्थानी प्रविष्टि 
अनुसार नहीं है तो खसरा को शुद्ध करना होगा। धारा २८ के अंतगत ऐसी 4 
शुद्धियां की जाती हें । इस तथ्य से कि खसरा धारा २८ के अंतर्गत तथा खतोती .. 
भराजस्व अधिनियम की धारा ३३।३६ के अंतर्गत शुद्ध की जाती है, यह प्रकट 
कि खसरा खतौनी से स्वतंत्र शुद्ध किया जा सकता हे । विद्वान वकील के तक 
सार नहीं हे | 


Sy 


(७) इस मामले में खसरा की शुद्धि का प्रश्‍न है । तहसीलदार शुद्धि का A छ 
देने में पूर्णतः सक्षम थे जेता कि राजकुमार विरुद्ध भगवती सिंह के मुकदमे में नि ड 
किया गया था | श्रतिरिक्त कमिश्नर के लिये यह ्रावश्यक _ नहीं था कि वह कलक हि ° 
पास मुकदमा पुनः भेजें | 


(=) किंतु खसरा की शुद्धि न्यायिकेतर कारवाई है ( राजकुमार | 
भगवती सिंह ) । wa: बर्तमान निर्देश निरसित किया जाता है | 


निर्देश निरस 


> 
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a) 
a 
TR ना 
= विः २ त्रिक ज . 

| १६५६-५७ विधि पत्रिका (३० To राजस्व मंडल) १७ 
» के 
द ( वा० Fo ५) 
य 
f श्री रामनगीना सिंह, कनिष्ठ सदस्य 
A हजरतगंज, उजिहानी, बदायूँ 
ke बरेली कमिइनरी के श्रतिरिक्त कमिश्नर के दिनांक २ जून सन्‌ १६५५ के श्रादेश 
षि के विरुद्ध द्वितीय पुनरावेदन ( प्रार्थनापत्र संख्या ३५ सन्‌ १९५४-५५ )--निर्णय दिनांक 
ऐसी ५ मई, सन्‌ १६५६ | 
का हेमराज वन्स So पुनरावेदक 
ze विरुद्द 
कम सुम्मेरी *''*''*''।'उत्तरवादी 

उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १, सन्‌ १६५१; 


धारा २०--अधिवासी अधिक्रार की उत्पत्ति--१३५६ फसली में पिता अभिलिखित 
र अघिवासी- निहित तिथि के पूर्व पिता का अधिनिष्कासन तथा मृत्यु-पुत्रों के पक्ष में 
टर ७ अधिवासी अधिकार नहीं उत्पन्न होते । 

i यदि पिता १३५६ फ० के खसरा से श्रध्यासी श्रभिलिखित था किंतु ११ श्रप्रेल सन्‌ 


र १६५२ को ग्रर्थात १३५६ फः के ग्रंत में श्रविनिष्कासित हो गया शरीर उसके पश्चात्‌ जब 
वह मई सन्‌ १९५२ में (निहित तिथि के पूर्व) मर गया तो उसका कोई अ्रधिकार उस भूमि 
रि . में नहीं रह गया | चूँकि पिता या उसके पुत्रों का विवादग्रस्त भूमि पर श्राधिपत्य 


A 
नहीं था, रतः उनके पक्ष में कोई श्रधिवासी अधिकार adi उसन्न gar । ( परा रे ) 


उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १, सन्‌ १६५९५ 

. धारा २०--१३५६ फसली में भूमि का अध्यासी ( आकूपायर ) पिता योड पुत्र का 

संयुक्त कुटुस्त्र नहीं-केवल पिता अच्यासी-पुत्र अभिलिखित अध्यासी नहीं सममे 
'जासकते।  . | >> gaa 


a 
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१८ उ० प्र Uo मंडल ] हेमराज वि० सुम्मेरी ( श्री सिंह, कनिष्ठ द 
यदि १३५६ फसली में विवादग्रस्त भूमि का अध्यासी पिता और उसके रच 
संयुक्त कुटुंब नहीं था किंतु केवल पिता ही amh था, तो पुत्रों को उन लकि 
में नहीं माना जा सकता जो १३५६ फसली के खसरा या खतौनी में ग्रथ्यासी के झाई 
श्रभिलिखित थे । (पेरा ३) 
Lo AZo श्रार० १६३६ इलाहाबाद ८५५ का उल्लेख किया गया | 


पुनरावेदक की शरोर से श्री राजेशजी वर्मा ऐडवोकेट तथा उत्तरवादी की श्रो 
श्री विद्याभूषणगुप्त ऐडवो केट थे | 

श्रीरामनगीना सिंह, कनिष्ठ सदस्य -- उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश तथा ब 
ब्यवस्था अधिनियम की धारा २०।२३२ के वाद में दी गई रुहेलखंड कमिशनरी के र| 
रिक्त कमीइनर की att के विरुद्ध यह द्वितीय पुनरावेदन है । प्रतिवादीगण गा 
२० के खंड (ब) के उपखंड (२) के ग्रंतगंत अधिवासी होने का दावा करे ( 
और प्रथम न्यायालय द्वारा आधिपत्य की पुनः प्राप्ति के लिये उनका maa 
स्वीकृत हो गया था। विद्वान्‌ afi कमिश्नर ने इस कारण वाप को निरस 
( डिसमिस ) कर दिया है कि प्रतिवादी का पिता, न कि स्वयं प्रतिवादीगण, सश 
१३५६ में ग्रध्यासी ( आकूपेंट ) ग्रमिलिखित था और इसलिये वे श्राधिपत्य पुनः T 
के ्रधिकारी होने के लिये अधिवासी नहीं हो सकते | i 

२--प्रथमतः मुझे बता देना है कि प्रतिवादी गरणा का पिता उस भूमि का श्रमितिि 


ग्रध्यासी था जो श्रीमती नेवली तथा ग्रन्यान्य के दखिलकारी खाता में संमिलित थी ait 
उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ किती ग 


के दखीलकारी खाता में संमिलित भूमि पर उस धारा के UZAY के खंड (U 
के उपखंड ( श्र) के ग्रनुसार लागू नहीं होती । ग्रतएव धारा २० का खड (a) 
उपखंड ( २ ) प्रस्तुत मुकदमे में लागू नहीं है | प्रतिवादियों का वाद केवल इसी ai 
विफल हो जाता है | 


ग ; ug 
२--यदि वादियों का दावा धारा २० के खंड (व) के उपखंड (१) F 


अंतर्गत श्रावे तो भी वादीगण विवादग्रस्त भूमि के अधिवासी नहीं होते हैं । 


उनका पिता सीताराम १३५६ फसली के खसरा में अध्यासी झमिलिखिं 
सीताराम ११ अप्रैल सन्‌ (६५२ को अर्थात १३५६ फसली के अंत में अधित 
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> Ao मुम्मेरी (श्री सिंह, कनिष्ठ विधि af F 
हेमराज वि० सुम्मेरी (श्री सिंह, कनि सदस्य) [ विधि पत्रिका १९५६-५७ १६ 


हो गया था । उसके पश्चात्‌ जव वह मई सन्‌ १६५२ ६० में मर गया तत्र उसका 
कोई अधिकार उस भूमि में नहीं रह गया । उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि 
व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत अधिवासी अधिकार निहित तिथि ( डेटआफ 
वेस्टिंग ) अर्थात १ जुलाई सन्‌ १९५२ को उत्पन्न हुआ । निद्दित तिथि को सीताराम 
अथवा उसके पुत्रों का विवादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य नहीं था और उनके पश्च में 
कोई अधिवासी अधिकार उत्पन्न नहीं SAT । 


यदि सीताराम निहित तिथि को जीवित रहता तो इस प्रश्न पर कि वह mia 
वापस पाने का अधिकारी है कि नहीं, विचार किया जाता । किंतु वादी-पुनरावेदक के 
विद्वान्‌ वकील की बहस है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 
की धारा २० में प्रयुक्त व्यक्ति! ( पसन ) शब्द की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारी- 
गण भी संमिलित किये जायँगे । अधिनियम में व्यक्ति! शब्द की परिभाषा नहीं दी गई 
है। हमें उत्तरप्रदेश साधारण परिभाषा श्रधिनियम (qo पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट ) 
मैं व्यक्ति! ( पर्सन) शब्द की परिभाषा देखनी होगी । उसमें व्यक्ति की परिभाषा 
में कोई कंपनी ( प्रमंडल ) ञ्रथवा श्रसोसिएशन (ndg) श्रथवा व्यक्तियों की संख्या 
( बाडी आफ पर्सेस ) चाहे वह निगमित हो या न हो, संमिलित है | विद्वान्‌ वकील 
की युक्ति है कि १३५६ फसली में वादीगण ale उनके पिता एक संयुक्त कुटुंब के थे 
शौर उपर्युक्त परिभाषा के श्रनुसार वे एक व्यक्ति! समझे जायँगे । उन्होंने ए श्राई० 
ARo १६३६ इलाहाबाद ८५५ का उद्धरण दिया है जिसमें ae Ada हुआ था कि 
संयुक्त हिंदू gi भारतीय साधारण परिभाषा अधिनियम ( इंडियन जेनरल क्लाजेज 
ऐक्ट ) की धारा २ ( ३६ ) के परिमाघावुसार एक व्यक्ति है, जो परिभाषा उत्तरप्रदेश 
साधारण परिभाषा अधिनियम ( यू० पी० जेनरल वलाजेज ऐक्ट ) की धारा ४ के खंड ३३ 
में दी गई परिभाषा के समान है किंतु यह तर्क भ्रमोलादक है। 


कारण, प्रस्तुत मुकदमे में १३५६ फसली में विवादग्रस्त भूमि का अध्यासी 
सीताराम और उसके पुत्रों का संयुक्त कुटुंब नहीं था श्रपितु केवल सीतराम था 
और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के किसी विशिष्ट 
उपबंध के अभाव में सीताराम के पुत्रों को उन व्यक्तियों में नहीं माना जा सकता 


` जो १३५६ फसली के खसरा या खवोनी में अत्यासी अमिलिखित थे । अतः विद्वान्‌ 


अतिरिक्त कमिश्नर का विचार सही है | z : 
So ०-३ ख 
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४--विद्वान्‌ वकील ने अधिनियम संख्या ३१ सन्‌ १९५२ की धारा ३ पर भी वादी 
के दावे को आधारित करने का प्रयास क्रिया हे । किंतु इस धारा के अनुसार भी १३५३ 
फसली में वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर जोत द्वारा श्रधियत्य न था | ing 
लिये सीताराम ही का ग्राधिपत्य था और १३५६ फसली के अंत में उसका ग्राधिपत्य हरण 
हो गया | अतएव विधि के इस उपबंध के ग्रनुसार वादीगण अधिवासी के श्रधिकार नहीं 


> A 


प्राप्त कर सकते | | १: 
५--पुनरावेंदन विफल होता है ओर व्यय तथा २५) वकील शुल्क के सहित | 


निराकृत किया जाता है | 


पुनरावेदन Auza | 


| दिलाय 
है. 
| 


(पाट 
की फस 
aig 


के नि 


वाद: 
अधिव 
भागि; 
` DS 
उपसि 


दु BB हीं; 


> कह 
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। १६५६-५७ विधि पत्रिका ( पटना उच्च न्यायालय ) ५ 


(वा० Fo २) 


j 
|| 
i cf oN 
| न्यायमूर्ति श्री राजकिशोर प्रसाद 
| पुनरावेद्य आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन क्रमांक ४०७ सन्‌ १६५१ ३०-निर्णय 
| दिनांक १३ अप्रेल सन्‌ १९५६ ३ 

$ 


A 


| कुलदीप BHU "" "पुनरावेदक 


शिवमंगल प्रसाद ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति'" विरुद्ध पक 


(९) व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १६०८, धारा रेन भागिता अधिनियम 
( पार्टनरशिव ऐक्ट ) सन्‌ १६३२, धारा ६६ ( २ )--धन वसूल करने के लिये कोठी 
Eo फर्म ) द्वारा वाद-धारा ६६ ( २) के अंतर्गत ऐसे वाद के सुने जाने की रोक 
संत्रंधी आपति वाद के समय नहीं उठाई गई आज्ञप्ति ( डिक्री ) दे दी गई आज्ञ 
के निष्पादन विपयक आपत्ति निष्पादन की अवस्था में नहीं उठाई जा सकती । 

__ भागिता अधिनियम की धारा ६९ (२; द्वारा sea श्रचुमता (डिसएबिलिटी ) 
TR उपस्थित करने के अधिकार से संबंध रखती है, न कि न्यायालय द्वारा श्राञ्चसि देने के 
अधिकार से , घारा ६६ (२) में उल्लिखित रोक केवल वाद उपस्थित करने के संबंध में हे | 
भागिता अधिनियम की धारा ६६ (२) के अंतर्गत किसी श्रपंजीबद्ध कोठी द्वारा वाद 

` स्थित करने की अक्षमता का तर्क निर्णीत ऋणी ( जजमेंट डेटर ) निष्पादन श्रवस्था में | 
TÜ उठा सकता | साला 


oR ख/२ क 
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६ पटना So न्या० | कुलदीप वि० शिवमंगल ( न्यायमूति श्री प्रहद) a 
ऐसी श्रापत्ति ग्राज्ञत्ति के पूर्व ही वाद में उठानी चाहिए । यदि ऐसी mg कुल 
वाद में ली गई हो और वह श्रमान्य कर दी गई हो ञ्रथवा वाद में ऐसी आपत्ति रिन 
उठाई ही adi गई हो तथा अधिनियम की धारा ६६ ( २ ) के उल्लंघन में श्राज्ञप्ति ३६ धारा १ 
गई हो तो यह राजति व्यर्थ ( नल ) नहीं है ( यदि न्यायालय को अन्य प्रकार से ग्रा Bp 
देने का अंतर्हित ( इंद्दरेंट ) क्षेत्राधिकार था )। श्रतः निष्पादक न्यायालय को ऐक की जा 
arate के कारणों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । (परा १६ ) । 
ऐसे मामले में भी, जिक्षमें कुछ प्रतिवादी अपने तथा अन्य व्यक्ति के प्रतिकूल दे l होल्डर 
गई mats के विरुद्ध पुनर्विचार न्यायालय में पुनरावेदन करते हों तथा इस ग्राधार प | पुनरात 
कि वाद विचारणीय नहीं हे, उनके विरुद्ध आशसि का निराकरण हो गया हो तथा पुनः mat 
विचार न्यायालय ने उन प्रतिवादियों के प्रतिकूल, जिन्होंने arate के विरुद्ध पुनरावेदन | थाजि 
नहीं किया; समस्त oat खंडित करना पसंद नहीं किया ( जो वह व्यवहारप्रबरिया: | किंतु ३ 
संहिता के आदेश ४१, नियम ३३ के अंतर्गत करने का पूर्ण अधिकारी हे ), यह नहं बह विरोध 
जा सकता कि न्यायालय द्वारा दी गई श्राज्ञसि, जिसकी पुष्टि पुनर्विचार न्यायालय ने पुरा: | - दि 
वेदन न करनेवाले प्रतिवादियों के विरुद्ध भी की, इस श्राधार पर व्यर्थं है कि वाद पुरा | ARS 
वेदन करनेवाले श्रन्य प्रतिवादियो के विरुद्ध विचारणीय नहीं ठहराया गया | ( पेरा ५) दिया | 
(२) व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १९०८, धारा ३८--निष्पादक न्यायालय गे 
का आज्ञप्ति के कारणों पर विचार करने का अधिकार । जा 


यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि जब निष्पादन के लिये दी गई आसि ऐसे न्यायी र 
द्वारा की गई हो जिसे ग्राशत्ति देने के लिये प्रकटतः आर्थिक या प्रादेशिक अथवा गिर 
EÑ के = | में क्षेत्राधिकार न हो, तब निष्पादक न्यायालय इस आधार पर कि राइ 


बिना क्षेत्राधिकार के दी गई है, इसका निष्पादन करने से ग्रस्वीकार करने का रै | A 
हे । इन संकुचित सीमाओं के ग्रंदर निष्पादक न्यायालय आज्ञप्ति की वैधता पर as न्याया 
करने का अधिकारी है। इस वाक्य का कि “न्यायालय को, जिसने mad श fez 
देने का क्षेत्राधिकार नहीं था” यह अर्थ है कि न्यायालय को ऐसा प्रादेशिक qa maf 
था जो उसे आज्ञम्ति देने को प्राधिकृत करता था । इसका यह अर्थ नहीं है किं ह ने बत 
धिकार होते हुए इसने इसे गलत ढंग से प्रयुक्त किया | ( पैरा १०) = a 

पुनरावेदक की श्रोर से श्री वैद्यनाथ प्रसाद द्वितीय तथा san ata! as 


Secs श्री शिवेश्वर प्रसाद fragt वृकील थे । 
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|” | x ~ 6 ही | 
४ तथा ५ के पुनरावेदन “मै यह निर्णय किया था कि वादी की कोठी (फर्म 
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निर्णय--निर्णीत ऋणी संख्या १ द्वारा यह पुनरावेदन व्यवह्र-प्रक्रिया-संहिता की 
धारा ४७ के iada आपत्ति के परिणाम-स्वरूप दै, जो ग्रन्य कारणों के श्रतिरिक इस 
प्राधार पर दै कि निष्पादनाधीन श्राति व्यर्थ है और यह उसके विरुद्ध निष्यादित नहीं 
की जा सकती | 


(२) यह आपत्ति निम्नलिखित तथ्यों पर आधृत थी-य्राजतिधारी ( डिक्री- 
ged) एक कोठी (फर्म ) के साभीदार थे । एक चिट्ठा के श्राधार पर जिसे वर्तमान 
पुनरावेदक ने प्रतित्रादिर्यो की कोठी ( फर्म ) की ओर से लेनदेन के संबंध में लिखा था, 
ग्राजतिधारियो ने प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया | यह वाद उस धन की प्राप्ति के लिये 
था जिसे ग्राज्ञसिधारियों ने कोयला देने के लिये पुनरावेदक की कोठी को श्रग्रिम दिया था 
किंतु जो कोयला नहीं दे सकी । केवल प्रतिवादी संख्या ४ AR ५ ने उक्त वाद का 
विरोध किया | 


वर्तमान निर्णीत ऋणी, जो प्रतिवादी संख्या १ था, न तो वाद में उपस्थित हुआ 
श्रौर न इसका विरोध किया श्रौर न उसने कोई लिखित वादोत्तर ( रिटेन स्टेटमेंट ) 
दिया | किंतु साक्षी के रूप में उसका परीक्षण हुआ तथ! उसने वादी के दावे का समर्थन 
किया ओर यह स्वीकार किया कि उसी ने ही चिट्ठा लिखा था जो वाद का श्राधार या | 
प्रतिवादी संख्या ४ और ५ का यह कथन था कि “वाद विचारणीय नहीं हैं क्योंकि वादी की 
कोठी ( फर्म ) पंजीवद्ध नहीं दै | aa: मागिता अधिनियम की धारा ६६ (२) ऐसे वाद के 
लिए बाधक है |” 

श्रन्वीक्षा न्यायालय ने इस आपत्ति को श्रमान्य कर दिया तथा सभी प्रतिवादियों 
के विरुद्ध, जिनमें वर्तमान पुनरावेदक मी हैं, maià दे दी । प्रतिवादी संख्या ४ और ५ 
दारा पुनरावेदन करने पर उनके विरुद्ध maA निराकृत कर दी गई क्योंकि पुनर्विचार 
न्यायालय ने यह निर्णय किया कि वाद विचारणीय नहीं है किंठु शेष प्रतिवादियों के 


Bea ( जिनमें पुनरावेदक भी था ) श्राज्ञप्ति की पुष्टि की गई। इसके पश्चात्‌ न तो 
श्राज्तिधारियो ने पुनरावेदन किया और न वर्तमान पुनरावेदक ने। आ्रज्ञसिधारियों 


ने वर्तमान पुनरावेदक तथा दो aa व्यक्तियों के विरुद्ध wala निष्पादन की 


फाररवाई की | 
04:20 1 


(३) पुनरावेदक की श्रापसि az थी कि यतः पुनर्विचार न्यायालय ने प्रतिवादी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ पटना उ० न्या० ] कुलदीप fro शिवमंगल ( न्यायमूर्ति श्री प्रसार! | कुल 
के ग्रपंजीवद्ध होने के कारण वाद विचारणीय नहीं था, आर इसलिए प्रतिवादी संख्या, प्रस्त 
श्रौर ५ के विरुद्ध कोई श्राज्चति नहीं दी जा सकती थी, छतः अन्य प्रतिवादियों के fel क्रः 
मी कोई orate नहीं दी जा सकती श्रौर इस प्रकार पुनरावेदक के विरुद्ध mh उहि 
व्यथं है | 
यह तर्क उपस्थित.किया गया था कि जब वाद विचारणीय नहीं समभा गगा, नर्म 
इसे वर्तमान पुनरावेदक के विरुद्ध भी विचारणीय नहीं समझा जाना चाहिए यद्यपि al x | 
ma के विरुद्ध निम्न पुनर्विचार न्यायालय में पुनरावेदन नहीं किया श्रौर नहे को : 
पुनर्विचार न्यायालय ने वर्तमान पुनरावेदक के विरुद्ध arate विपर्यस्त at ससद 
वह व्यवहार-प्रतिक्रिया-संहिता के आदेश ४१ नियम ३२३ के अंतर्गत कर सन्ना गई 
था और जिसे करना चाहिए था | अतः यह बात जोरदार ढंग से कही गई कि बाइ 
विचारणीय न होने के कारण पुनरावेदक के विरुद्ध कोई जत्ति नहीं दी जानी a विच 
थी और ऐसी स्थिति में ग्राजत्ति व्यर्थ तथा ग्रनिभादन योग्य यी | कोर्ठ 
( ४ ) विद्वान्‌ ग्रवीनस्थ न्यायाधीश वर्तमान वाद-के पुनरावेदन में इस तघ वाद 
9 पहुँचे कि वादी का साझेदारी का व्यवसाय वाद के, जिसमें निष्पादनाधीन राज्ञि दै | Seq 
गई थी, उपस्थित किये जाने के पूर्व समाप्त नहीं हुआ था | किंतु उन्होंने यह ahah 
कि निष्पादक न्यायालय ्राजञसि के कारणों और इस प्रश्‍न पर विचार नहीं कर सकता हि श्रवि 
क्या श्राजञति विना क्षेत्राधिकार के दी गई थी जब्र कि यह तथ्य व्रिवादग्रस्त नहीं थाह 
निष्पादनाधीन mala देनेवाले न्यायालय को प्रकटतः आर्थिक, प्रादेशिक तथा fal उच्च 
ऋणी के संबंध में क्षेत्राधिकार था । ग्रतएव उन्होने निर्णय किया कि ऐसी परिस्थिति / Sh 
यह नहीं कहा जा सकता कि निष्पादनाधीन त्राज्चम्ति बिना क्षेत्राधिकार के तथा यथ धी | Es 
गई 


Me अतएव निष्पादित नहीं की जा सकती थी | 


(५) मेरे समक्ष पुनरावेदन में पुनरावेदक के वकील श्री वैद्यनाथ प्र साद faa 
ने भागिता अधिनियम की धारा ६९ ( २) का आश्रय लिया है और यह तक उप प्रति: 


किया हैं कि श्राति उक्त अधिनियम की धारा ६६ ( २) के उल्लंत्रन में को गई zm इस : 
c श्रौ x ` 
यह व्यथ ओर निष्पादन योग्य हे | a 
NSS 
(६) धारा ६६ (२) इस प्रकार है . WR 
वाद पसं 
“संविदा से gaa किसी अधिकार को कर्स्यास्वित किये जाने के लिये कोई = 


">> किसी न्यायालय में किसी कोठी ( फर्म ) द्वारा अथवा उसकी ( फर्म ) रर ते E 
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gga नहीं किया जा सकता जब तक ठी (फम ) पंजीवद्ध न हो ओर वाद प्रस्तुत 
करनेवाले व्यक्तियों के नाम कोठी ( फम ) पंजी में कोठी ( फर्म) के साभीदार के रूप में 
उल्लिखित न हो? 


~ A 


(७ ) यह निस्संदेह दे कि घारा ६६ ( २) द्वारा लगाई गई रोक वाद पर लागू 
होगी यदि वाद ऐसी कोठी ( फर्म ) की ओर से प्रस्तुत किया गया हो जो पंजीबद्ध न 
हो। ऐसी श्रापत्ति प्रतिवादियों को वाद के समय ही उठानी चाहिए थी । ऐसी आपत्ति 
को उठाने की उपयुक्त अवस्था आज्ञप्ति देने के पूर्व थी, न कि निष्पादक न्यायालय के 
समक्ष दै जत्र आज्ञप्ति दे दी गई हो, अंतिम हो गई तो और निष्पादन की काररवाई की 
गई हो । 

जब वाद में ऐसी आपत्ति की जाती दै, तत्र श्रन्वीक्षा न्यायालय इस प्रदन पर 
बिचार करने को स्वतंत्र है | यदि न्यायालय इस तथ्य पर श्राता है कि वस्तुतः वादी की 
कोठी ( फर्म ) अपंजीवद्ध दै तो यह रोक संवंधी उक्ति को कार्यान्त्रित करेगा तथा वादी के 
वाद को निरसित कर देगा | किंतु यदि न्यायालय ने ama और धारा ६६ ( २) के 
उल्लंबन में श्रवा प्रतिवादियों की उक्त पत्ति अस्वीकृत करते हुए वाद में आज्ञप्ति दे 
दी हो, तो यद नहीं कहा जा सकता कि ऐसे वाद में यह थ्राज्ञति व्यर्थ थी । ऐसी श्राज्ञसि 
अधिक से अधिक विवि को दृष्टि में चुटिपूर्ण हो सकती है किंतु व्यर्थ नहीँ । | 

ऐसे मामले में पांड़ित पक्ष ( Dates पार्टी के लिये उचित उपाय यह दै कि वह 
उच न्यायालय में ग्राज्ञति के विरुद्ध पुनरावेदन करे । fea यदि वह विधि द्वारा प्रदत्त 
उपाय से लाभ नहीं उठाता, तो ag निष्पादन अवस्था में यह तर्क नहीं उपस्थित कर 
ह कि मेरे विरुद्ध दी गई रातति व्यर्थ है, क्योंकि स्वयं वाद ही, जिसमें श्राज्ञत्ति दी 
गई थी, धारा ६६ (२ ) द्वारा बाधित है 


aa टु ऐसे मामले में भी जिसमें कुछ प्रतिवादी अपने तथा अन्य व्यक्तियों के 
oes आज्ञप्ति क विरुद्ध पुनर्विचार न्यायालय में पुनरावेदन करते हाँ तथा 
ae र कि वाद विचारणीय नहीं है, उनके विरुद्ध आज्ञप्ति का निराकरण 
हा तथा पुनर्विचार न्यायालय ने उन प्रतिवांदियों के विरुद्ध, 

| oe के विरुद्ध पुनरावेदन नहीं किया, समस्त आज्ञप्ति खंडित करना 
पर a यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय द्वारा दी गई आहति, 
चार न्यायालय ने पुनरावेदन करनेवाले प्रतिवादियों के विरू 
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की, इस आधारपर व्यर्थ हे कि वाद पुनरावेदन करनेवाले अन्य प्रतिवादियोंके विस A 
विचारणीय नहीं ठहराया गया | | 
प्रिवी । 
(९) वर्तमान पुनरावेदक ने न तो वाद का प्रतिवाद किया और न अपने fg देने क 
दी .गई थ्राज्ञप्ति के विरुद्ध पुनरावेदन किया ! प्रतिवादी संख्या ४ ओर ५ ने प्रतिवाद 
किया तथा ग्राज्ञप्ति के विरुद्ध पुनरावेदन करिया और अपने विरुद्ध की गई mathe | कोर्ट 


विपर्यस्त कराया | निश्चितरूपेण निम्न पुनर्विचार न्यायालय समस्त orale निराकृत कृष्न. व्यक्त 
के लिए स्वतंत्र था | किंतु यदि उसने ऐता करना पसंद नहीं किया तो विष्यादक anaa | 
gra के कारणों पर विचार करने और यह कहने को स्वतंत्र नहीं है कि ऐसी श्राशी | Tal z 


व्यर्थ हे जव यह स्वीकार किया जा चुका है कि ब्राज्ञप्ति देनेवाले न्यायालय को ऐसी ग्राशी | द्क = 
देने का ग्रावशयक क्षेत्राधिक्रार था | ॥ में वह 
(१०) यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि जब निष्पादन करने के लिये दी गई | 
आज्ञप्ति ऐसे न्यायालय द्वारा की गई हो HA sah देने के लिये प्रकटतः आर्थिक . ae 
या प्रादेशिक अप्रवा निर्णीत क्रणी के संबंध में क्षेत्राधिकार न हो, तब निमा = 
न्यायालय इस आधार पर कि आज्ञप्ति बिना क्षेत्राधिकार के दी गई है, इसका | कद 
निष्पादन करने से अस्वीकार करने का अधिक्रारी ga संकुचित सीमाओं १ er 
अंदर निष्पादक न्यायालय आज्ञप्ति की बैधता पर आपत्ति करने का अधिकारी है। प्रादेश 
इस वाक्य का कि, “न्यायालय को, जिसने आज्ञप्ति दी, आज्ञप्ति देरे | करती 
क्षेत्राधिकार नहीं था” यह अर्थ है कि न्यायालय को ऐसा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार थी 
जो उसे आज्ञप्ति देने को प्राधिकृत करता था। इसका यह अर्थ नहीं है जिसके 
क्षेत्राधिकार होते हुए भी इसने इते गलत ढंग से प्रयक्त किया। [ देखिए गोख रत्नि 
विरुद्ध प्रफुल्ल कुमाराय आई० एल० आर० ५३ कलकत्ता १६६८८० आई० आर क्षेत्रा 
१९२५ कलकत्ता ६०७ ( फुलबेंच ) | i उठाय 
इस पूर्ण न्यायसंडल के निर्णय का श्रनुसरण 'रवीद्रनाथ चक्रवर्ती विद a ee 
te Ñ 


मोहन मादुड़ी? ग्राई० एल» आर० ५८ कलकत्ता १०१८ = ए० श्राई० शरा 
कलकत्ता ९ में किया गया । इस मामले में यह भी निर्णय किया गया था किं क 21 
सीमाश्रों का उल्लंघन कर यदि कोई arate दी गई हो, तो यह ्रंतर्निहित प्लेब्राधिक व्य 
म के श्राधार पर व्यर्थ समझी जानी चाहिए ।” प्रिवी कौंसिल ने पुनरावेदन म 


| 
रंय की पुर ज्ञानेंद्र मोहन भाढुड़ी विरुद्ध रवींद्र नाथ चक्रवर्ती (ate 
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इंडियन श्रपील्स etate ARo Alto १६२२ प्रिवी काँसिल ६१ ) के मुकदमे में की। 
प्रिवी कौंसिल ने यह निर्णय किया कि यदि कोई अधिनियम किसी न्यायालय को ग्राज्ञति 
देने का अधिकार नहीं देता तो इसके द्वारा दी गई ऐसी maA व्यर्थ 2 | 

(११ ) “रामस्वामी विरुद्ध कैलास थीवर” (To श्राई० श्रार० १६५१ सुप्रीम- 
कोर्ट १८६१६५१ सुप्रीमकोर्ट रिपोटस २६२) में न्यायाधीश श्री मुखर्जी ने यह मत 
व्यक्त किया था-- 

. “निष्यादक न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह पहले से दी गई श्राज्ञप्ति की 
शर्तों को कार्यान्वित करे ओर वह आज्ञप्ति से वाहर नहीं जा सकता | यह सत्य दै कि निष्या- 
दक न्यायालय को arate का निर्वचन ( इंटरप्रेटेशन ) करना है किंठु निर्वचन के वाने 
में वह दोनों पक्ष के लिये नई maf नहीं दे सकता |? 

(१२) ततश्रात्‌ 'किरणसिंह विरुद्ध चमन पासवाँ' ( ९० ग्राई० ग्रार० १६५४ 
सुप्रीमकोर्ट ३४० ) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि “यह मौलिक 
सिद्धांत दै कि बिना क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा दी गई ग्राज्ञति व्यर्थ है तथा 
जत्र कमी और जहाँ कहीं--यहाँ तक कि निष्पादन की श्रवस्था और श्रानुपंगिक कारर- 
वाइयों में मी--श्राज्ञत्ति को कार्यान्वित करने श्रथवा इसपर निर्भर रहने का प्रयत्न हो, 
BMT का प्रश्‍न उठाया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्राधिकार की, चाहे यह श्रार्थिक या 
प्रादेशिक या वाद-विपयक हो, त्रुटि न्यायालय के maA देने के ग्रधिकार पर श्रावात 
कती है और ऐसी त्रुटि दोनों पक्ष की सहमति से भी नहीं दूर की जा सकती | 

( १३ ) कई निर्णयों द्वारा अब यह सुनिश्चित हो गया है कि ऐसे न्यायालय द्वारा, 
ag आज्ञप्ति देने का प्रादेशिक, व्यक्तिगत या थ्रार्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है श्रर्थात्‌ जिसमें 
श्रतनिहित क्षेत्राधिकार का स्पष्ट अभाव है, दी गई श्राज्ञति प्रारंभ में छून्य और व्यथ है । 
केत्राधिकार के अभाव का प्रश्‍न निष्पादन संबंधी श्रथवा आनुषंगिक काररवाइयो में भी 
उठाया झा सकता है | ; 
= L मा गद निश्चय करने के लिए संत्र है कि आति, निले निभा 
अना व्यय या E ee किया गया है, वर्तमान ओर चाळू श्राशति है या नहीं 

ल शुन्य है, जिसे निराकृत न कर उपेक्षित किया जाय और ऐसी स्थिति 
| ee हु oo लय ) ग्राशति का निष्पादन करने से श्रस्वीकार क्र देना चादिए 
न्यायालय के ei Tet ( नियम ) के श्रधीन है कि a Perea ु 

WAR देने के क्षेत्राधिकार के श्रमाव के संबंध में श्रायत्ति उठाई जाती है, 


पर ०-२ ख 
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तो arate 'प्रकटतः? (azh ) बिना क्षेत्राधिकार के है अर्थात्‌ प्रत्यक्ञतः शरि 
यह प्रकट हो कि यह ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो इसे देने में ग्रक्षम था | 


यदि az स्वीकार किया जाता है कि क्षेत्राधिकार की, चाहे वह आर्थिक या प्रादेशि 


हो या वाद विषय या व्यक्तियों के संबंध में हो, कोई त्रुटि नहीं है तथा mai ang 
न्यायालय ग्राज्ञति देने में मूलतः श्रक्षम नहीं है किंतु यह भी कहा जाता हो कि श्रा 
देने में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अनियमितता या अवेधता हुई है शरौ के 
यह जानने के लिये कि आजति देनेवाले न्यायालय को आज्ञप्ति देने का क्षेत्राधिकार थाव 
नहीं, न्यायालय के क्षेत्रातिकार के विषय में जच करना आवश्यक हो, तो निणाळ 
न्यायालय उक्त जच कराने की अ्रनुभति देने के लिये aaa नहीं है । ऐसे नियम का काण 
स्पष्ट है। 


निष्यादक न्यायालय यथारूप ग्राजति को साधारणतः; निष्पादित करने के शि 
बाध्य है । यह आजप्ति के कारणों पर विचार नहीं कर सकता | आआराज्ञप्ति जिस रुप में है 
उसी रूप में इसे स्वीकार करना है। इसे aà की वैधता या शुद्धता ( लिगेलिटी श्रा | 
करेक्टनेस ) के dia में पत्ति करने का अधिकार नहीं है। ग्राज्ञप्ति देनेवाले व्यायला 
का मत ठीक था या नहीं, यह प्रश्‍न ग्रत्र निष्पादन काररवाई में नहीं उठाया जा सकी _ 
इसका कारण यह है क्रि जब तक ्राज्ञप्ति पुनरावेदन या पुनर्निरीक्षण में निराकृत ह| 
दी जाती तब तक यह maa, भले ही यह विधि के अनुसार न हो, दोनों पक्त के हि 
अवश्य पालनीय र निश्चायक ( बाइंडिंग ऐंड कनक्ळूजित्र ) है । . 

अतएव निष्पादक न्यायालय को यह उचित नहीं है कि वह निशंय ग्रथवा ग्राही 
देनेवाले न्यायालय के संबंध में पुनर्विचार करे तथा श्राज्ञप्ति निष्पादित करने से Tale 
कर. दे क्योंकि श्राजति देनेवाले न्यायालय को जो कारण टीक माळूम हुए वे EB 
न्यायालय को उचित नहीं मालूम देते | 

mata देने की कथित नियमितता या ञ्रवेधता की उक्ति पर pratt सश 
क्षेत्राधिकार का प्रश्‍न निहित नहीं है, निष्पदनाधीन श्राज्ञप्ति की वैधता पर राति थर 
प्रक्रिया-संहिता की धारा vo की-व्यात्ति के बाहर है ओर इसलिये स्पष्टतः निभादक 
द्वारा विचारणीय नहीं है । देखिए ( १ ) 'तालिब अली विरुद्ध अब्दुल अजीज 
m आर० ५७ कलकत्ता १०१३ = Co आई० थ्रीर० १६२९ कलकत्ता ६८६ फलन 
द बैंक आफ परिहारः विरुद्ध सारंगधुरसिंह, -७५ इंडियन ग्रपील्स ३१४ 
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| कुलदीप fae 
arco १९५९ प्रिवी कोंसिल, (2) गया प्रसाद विरुद्ध सेठ घनरुपमल्ल मंडारी, ए० 
ग्राई० ARo १६४४ कलकत्ता ४६२; ( ` ) हर किशनदास विरुद्ध सतगुर प्रसाद, 
go mize ARo १६३८ प्रिवी कॉसिल ९८; तथा (५) कृष्णम नायर विरुद्ध 
रामचंद्र विठ्ठल, Lo आई० आर० १६५६ बँचई २६८ | 


fi ( १४) किंतु यदि उदाहरणत; किसी भूमि का विक्रय विधि द्वारा निषिद्ध ( फार- 
बिडेन बाई at) हो तो ऐसी भूमि बेंच देने की आज्ञप्ति व्यर्थ होगी । क्योंकि विधि की 
दृष्टि में यह mats अ्रस्तित्वविदह्दीन है तथा निष्पादक न्यायालय इसे निष्पादित करने से 
छ | अस्वीकार कर सकता है | ( देखिए चिंतामणि सरननाथ विरुद्ध जहीरुद्दीन ce ग्राई० 
q Mito १६५६ पटना ५७ ) | 
| ( १५ ) अतएव निम्नस्थ न्यायालयों का यह विधि dih मत ठीक हे कि अत्र यह 
| विवादग्रस्त नहीं है कि जसि देनेवाले न्यायालय को ्राजञति देने का प्रकटत; क्षेत्राधिकार 
| या; तब निष्पादक न्यायालय इस प्रश्‍न का निर्णय नहीं कर सकता कि mat देने में 
। न्यायालय द्वारा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया और ऐसी स्थिति में 
। पुनरावेदक भागिता अधिनियम की धारा ६६ (२) पर aaa ्रापत्ति आज्ञप्ति दी जाने 
के वाद नहीं उठा सकता, क्योंकि निष्पादक न्यायालय को वाद जारी रखने ्रथवा इस 
वाद में दी गई arate की वेवता के प्रश्‍न पर विचार करने का अधिकार नहीं था । 


(१६ ) अतएव मेरा यह मत हे कि भागता अधिनियम की धारा ६६ (२) 
बरा उत्पन्न अक्षमता -( डिसएविलिटी ) वाद उपस्थित करने के अधिकार से संबंध 
उती है, न कि न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति देने के अधिकार से | घारा ६६ (२) में 
Saas रोक केवल वाद उपस्थित करने के संबंध Bal 


Sma अधिनियम की धारा ६६ (२) के अंतर्गत किसी अपंजीबद्ध कोठी 
) द्वारा वाद उपस्थित करने की अक्षमता का तर्क बनिर्णीत ऋणी ( जजमेंट 


Sey 
= ) निष्पादन अवस्था में नहीं उठा सकता । ऐसी आपत्ति आज्ञप्ति .के पूवे हीं 
द्‌ में उठानी चाहिए । 


` 2 


जसी आपत्ति वाद में की गई हो ओर वह अमान्य कर दी गई हो | 


` अथवा बा 
धारा ६ रमे ऐसी आपति बिलकुल उठाई ही नहीं गई हो तथा अधिनियम की 
X ) के उल्लंघन में दब ; 2 
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प्रकार से आज्ञप्ति देने का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार था तो यह आज्ञप्रि व्य सं 

है । अतः निष्यादक न्यायालय को ऐसी आज्ञप्ति क कारणा पर विचार ag, 
क्षेत्राधिकार नहीं है | 

(१७) उपर्युक्त कारणों से मैं यह निर्णय करता हूँ कि पुनरावेदन में बल नही 

जो इस कारण निरसित किया जाता है किंतु मुकदमे की परिस्थिति देखते हुए इस ay 

लय के व्यय के संबंध में कोई श्रादेश नहीं होगा । | 

पुनरावेदन निरसित 


कार 
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१६५.६ विधिपत्रिका ( मध्यभारत उच न्यायालय ) ७ 
इंदौर न्यायमंडल--न्यायमूति श्री चतुर्वेदी तथा श्री संवत्सर 


या. ८ Pee ९ ८ जने 
y प्राथमिक पुनरावैदन क्रमांक £ सन्‌ [६१7 ई०--निणय दिनांक २? a 
| सन्‌ १8५६ ई० 


। केशवराव" " `` "पुनरावेदक 
| विरुद्ध 
| | यशवंतराव" ` `` ` 'उत्तरवादी 


| (१) व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १६०८; धारा १५३--न्यायालय ड्राय 
काररवाई की त्रुटि संशोधित करने का अधिकार | 
यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि न्यायालथ के किसी श्रधिकारी की, जो न्याय व्यवस्था से 
संबद्ध हो, चुटि के कारण किसी मुकदमा लड़नेवाले व्यक्ति को चति उठाने ps नी 
चाहिए | ऐसी चुटियाँ व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा १५१ से १५३ के अंतगत संशो- 
| धित की जा सकती है । न्यायालय को असावधानी से हुई श्रपनी ae संशोधित करने का 
| अ्रंतर्निहित अधिकार (इंदेरेंट पावर) है तथा धारा १५२ की भाषा इतनी द कि 
| इसमें किसी वाद की किसी कारवाई में हुई गलतियाँ और तुटियाँ भी समाविष्ट हैं। (पेरा ६) 
(२) व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १६०८; आदेश ४१; नियम २० उनरा- 
E के परिणाम में स्वार्थ”-पक्ष के विरुद्ध वाद निरसित-ऐसे पक्ष को पुनरावेदन 
में उतरवादी के रूप में जोड़ने में विलंब | 
l जहाँ मूल काररवाई के किसी पक्ष को, जिसके विरुद्ध वाद निरसित हो गया हो, 
पुनरावेदन में एक पक्ष के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव हो, तया उसके विरुद्ध पुनरावेदन i 
अवधि समाप्त हो गई हो, वहाँ यह प्रश्‍न कि ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम एक फुके रूप : 
_ जोड़ने का प्रस्ताव हो, पुनरावेदन में अब मी स्वार्थ बना हुआ दै, वाद के am, q ee 
Watt, पुनरावेदन के विषय तथा पुनरावेदन में उसकी अनुपस्थिति सुप निर्णय के 
मभाव पर निर्भर 21 ( पेरा ४) मन ु 
Tee Cape TES 
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८ Ho Yo उ० न्या०] केशवराव वि० यशवंतराव ( न्यायमूर्ति J नदी 
A ~ ~ i ` A ~ J 
श्री रेगी पुनरावेदक की र से तथा श्री पांडे उत्तरवादी की ओर से वकील थे 

| 


न्यायमूर्ति श्री चतुर्वेदी--यह पुनरावेदन वादी पुनरावेदक द्वारा दा करे, 

र श्रीनिवासराव के विरुद्ध, जो मूल प्रतिवादी मृत यशवंतराव मुकुंदराव 5 
वैध प्रतिनिधि (लीगल RIIA) हैं, किया गया है | यह प्रतीत होता है कि a 

की मृत्यु के पश्चात्‌ विनायकराव, श्रीनिवासराव तथा राजेंद्र के नाम उक्त ग = i 

वैव प्रतिनिधि के रूप में अमिलेख में चढाए गए । श्रन्वीचा न्यायालय द्वारा वाद निति iS 

कर दिया गया तथा इस न्यायालय में इसके विरुद्ध पुनरावेदन ६ जनवरी सन्‌ १,५३६ | a 

को किया गया | aN E 

उसः 

निम्न न्यायालय के निर्णय श्रौर आसि की प्रतिलिपियों में राजेंद्र का नाम केप 


` 


प्रतिवादियों मै उल्लिखित adi है | इसलिये वादी ने केवल २ =] विनायकराव an जोडू 
~ व > इ = A i 
श्रीनिवास के विरुद्ध पुनरावेदन किया । जब वादी का ध्यान सिविल जज के न्यायालय हे / 
निर्णय और जति की प्रमाणित प्रतिलिथियों में हुई चरि को 
oe र सि म॑ हुई जुटे की ओर गया, तो उसने २५ 
माच सन्‌ १६५३ ३० को इस न्यायालय में प्रतिवादियों की तालिका में राजेंद्र का नाम 


जोडे जाने की अनुमति देने के लिये श्रावेदनपत्र दिया । यह आवेद्नपत्र लगभग २ब 


तक विचाराधीन पड़ा रहा और श्रव यह सुनवाई के लिये श्राया zl 5 
aN “i 
( २ ) उत्तरवादियों की ओर से श्री पांडे ने हमारा ध्यान अवधि अधिनियम मे समर 


धारा २२ की शब्दावली ,की ओर ्राकृष्ट किया है | इस अधिनियम में यह उपबम 
On 

( प्राविजन ) है कि जिस तिथि को एक पक्ष का नाम जोड़ा जाता है उस तिथि से, जहाँ 

तक उस पक्ष का अवधि अधिनियम से संबंध है, वाद या पुनरावेदन प्रस्तुत करने की ५ 


तिथि समभी जानी चाहिए | श्री पांडे का यह अनुरोध है कि यतः राजेंद्र के विषद 


पु रावेदन > 2 उपः 

= त ६, अतः उत्तरवादियों में उसका नाम जोड़ें जाने की श्रनुमति। ae 

जाय, क्योंकि यह बहुमूल्य मौलिक अधिक्रार ( सब्सटेंटिव राइट ) है जिससे वह ae 
सरलता से वंचित न कि पाठ e 0. द 

या जाय। श्री पांडे ने व्यवह्दार-प्रक्रिया-संहिता के श्रादेश ४ 
नियम २० की शब्दावली का मी ग्राश्रय लिया है, जो इस प्रकार है-- E के ३ 
८८ त 4 fs 

अब न्यायालय की सुनवाई के समय यह ज्ञात हो कि किसी व्यक्ति का, गे र 

न्यायालय के वाद में एक पक्ष था जिसकी arate के विरुद्ध पुनरावेदन किया गर्या ह a आर 

किं a ` ` ~ 7) 

6 जो पुनरावेदन में एक पक्ष नहीं बनाया गया हे; पुनरावेदन के परिणाम में aa a 

| म 


EL न्यायालय सुनवाई को किसी भावी तिथि के लिये, जिसका न्यायालय 
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केशवराव वि० यशवंतराव ( न्यायमूर्ति श्री चतुवंदी ) [ विधि पत्रिका १६५६-५७ & 


करे, स्थगित कर सकता है तथा ऐसे व्यक्ति को उत्तरवादी बनाए जाने का श्रादेश दे 


~ 


सकता @ 
A ~ लिंगम N 
विद्वान्‌ वकील ने चाकु लिंगम चेट्टी विरुद्ध सीताई'१ 44 इंडियन श्रपील्स 


` 


I? 


e-go आई० आर» १६२७ प्रिवीकोंसिल २५२ नामक मुकदमे में व्यक्त प्रिवी कलिल 
के मत का भी उल्लेख किया दै, जिसमें उसकी जुडिशल कमेटी के सदस्यों ने यह 
कदा है कि जहाँ ्राज्ञस्तिधारियों में से एक का नाम पुनरावेदन में उत्तरवादी के 
रूप में न जोड़ा गया हो तथा पुनरावेदन के लिये निर्धारिष nafa बीत गई हो, वहाँ 
उसका व्यत्रददर-प्रक्रिवा-संदिता के ग्रादेश ४१, नियम २० के ग्रथीतगत “पुनरावेदन 
के परिणाम में स्वार्थ” नहीं है ॥? अतः यहद नियम पुनर्विचार न्यायालय को उसका नाम 
जोड़ने का क्षेत्राधिकार नहीं देता | 


उक्त मुकदमे में व्यक्त प्रिवी कोंसिल के मत की विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न 
व्याख्याए की गई हैं । SF न्यायालय इउ दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि पुनरावेदक 
द्वारा कुऊु व्यक्तियों को, जो पुनरावेदन में ग्रावश्यक पक्ष हैं, निर्धारित श्रवधि के अंदर 
उत्तवादी न बनाए जाने का फल यह दै कि व्यवद्दार्रक्रिया-संहिता के श्रादेश 
४१, नियम २० के श्रथ के अंतर्गत उनका पुनरावेदन के परिणाम में त्वार्थ नहीं 
समझा जा सकता और फलतः वे उत्तरवादी नहीं बनाए जा सकते | 


दूसरों ने यह मत व्यक्त किया 2’ कि प्रिवी कॉसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांत का 
यह ग्रथ नहीं लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध पुनरावेदन का अधिकार 
समास हो गया हो, उसका नाम व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के आदेश ४१, नियम २० के 
उपबंध के अंतर्गत उत्तरवादी के रूप में कभी न जोड़ा जाय । ग्रतः यहाँ प्रिवी कॉसिल के 


मत फा उद्धरण उचित है-- 


“जहाँ तक शेष मुकदमे से संबंध है, पुनरावेदन के लिये निर्धारित ग्रवधि 
m वादी द्वारा इन प्रतिवादियों के उत्तरवादी न बनाए जाने से ये पुनरावेदन, 
जिनसे इ Soe 
नसे इनका ( प्रतिवादियों at) संबंध है, कालब्राधित हैं तथाः ये अपने पक्ष में 


` SRR होने के ater: हैं, जो अधिकार, जैसा हाल के एक मुकदमे में 


बताय या अधि 
3 गया था, अति बहुमूल्य प्रकार का मोलिक अधिकार 
faa बे न ¥ 
सरलता से वंचित न किए जायेँ ,” 
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जत्र वाद उपस्थित किए जाने के बाद न्यायालय द्वारा आदेश 0... [श्र 
(२) के ग्रंतगंत पक्ष के नाम जोडे जय, तत्र अवधि अधिनियम की धारा Rial is. 
उपबंध है कि जिस तिथि से उनके नाम जोडे जायँ, वह तिथि अवधि के उद्देश्य 3 . सिद्धा 
उनके लिये वाद के उपस्थित किये जाने की तिथि है तथा अवधि श्रधिनियम के र aa 
प्राप्य इनके श्रधिकार प्रर्याप्त सुरक्षित हैं | उत्तरवादी का, जिसे पुनरावेदक ने पुनरावेदा क्र 
में पक्ष नहीं बनाया था, नाम बढ़ाने के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था आदेश ४०, नियम २०३ aM 
है, जिसका वादी ने पुनर्विचार न्यायालय तथा हमारे समक्ष आश्रय लिया | वह निर | ay 
न्यायालय को ऐसे पक्ष को उत्तरवादी बनाने का अ्रधिकार देता है जत्र न्यायात्त z 
को यह प्रतीत हो कि “उसका (उस पक्ष का) पुनरावेदन के परिणाम i ४१ 5 
स्वार्थ है ।? का 

mi शब्दों का स्वाभाविक श्रथं ग्रहण करते हुए, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, oH 
यह कहना असंभव प्रतीत होगा कि इस मामले में प्रतिवादियों का, जिनके विरुद्ध येवर |. जोड: 
निरसित किए गए हैं तथा पुनरावेदन का अधिकार समाप्त हो गया है, (वादी दाग a 
aa प्रतिवादियों के विरुद्ध किए गए ) प्रतिवेदन के परिणाम में स्वार्थ है। वादी ल 
पुनरावेदक को, जिसने न्यायालय से इस नियम के अंतर्गत अपने (न्यायालय के) श्रा पुनरा 


~ ~ ~ रो 
प्रयुक्त करने का श्रावेदन किया था, यह दिखाना था कि उनके ( प्रतिवादियों के ) ला पर £ 
क्या थे ओर वह ऐसा नहीं कर सका | 


( ३) अब्बार हुसेन विरुद्ध अहमद रजा के मुकदमे में (To mee me | 
१९२७ इलाहाबाद ८२ ) न्यायमूर्ति श्री नियामतुछा तथा न्यायमूर्ति श्री स्मिथ के बौ || SN 


मतभेद उत्पन्न हो गया था तथा यह मुकदमा मुख्य न्यायाधिपति सर सुलेमान के पात में कार i 
गया | इस मुकदमे में यह निर्णय किया गया कि जब ग्राशति वादियों तथा प्रतिवादी $ Si 
जिसका नाम छोड़ दिया गया हो, पक्ष में संयुक्त आति हो, तो उसे (प्रतिवादी) Ml 

पक्ष में न रखना घातक होगा तथा पुनर्विचार न्यायालय को अवधि समाप्त हो जाते रिपोर्ट 
पश्चात्‌ उसका नाम पक्ष में जोड्ने का श्रधिकार न होगा किंतु जन maA TST व लय न 
जसि न हो, तब: ऐसे प्रतिवादी का नाम पक्ष में जोड़ा जा सकता है। मुख्य न्याया, | किया 
श्री सुलेमान ने इसी प्रकार का मत “अत्तार सिंह विरुद्ध देवी सहाय? नामक प दो ` अपने 
(Zo ARo श्रार० १९३७ इलाहाबाद २४३ ) व्यक्त किया था । | Ns 


कल 


4 
(४ ) 'स्वामीनाथ ओड्यार विरुद्ध गोपालस्वामी ओड्यार नामक gd 
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[श्राई» एल ग्रार० ( १६३८ ) मद्रास १२८ To श्राई० Ao मद्रास ७४१ ] में वड 
त ग्रहण किया गया कि प्रिवी कॉसिल द्वारा निर्धारित व्यवस्था ( रूलिंग ) से वालव इस 
सिद्धांत निर्धारण का नहीं दै कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध पुनरावेदन का श्रधिकार समाप्ठ 
हो गया हो, उसका नाम आदेश ४१, नियम २० के उपबंध के Bana कभी उचरवादी 
के रुप में नहीं जोड़ा जा सकता । इसके बाद प्रिवी कॉसिल की उक्त व्यवस्था की व्याख्या 
'अलमाई वजसूर भाई विरुद्ध भूरा भैया? श्राई० एल० Mo १९३७ बंत्रई ६०२-ए० 
ग्राई० Fito १९३७ बंबई ४०१ नामक मुकदमे में की गई तथा Faz उच्च न्यायालय ने 
यह मत व्यक्त किया कि यह अमिधारणा ( एसंपशन ) कि प्रिवी कौँसिल का निर्णय ्रादेश 
४१ नियम २० में उल्लिखित पद “पुनरावेद्न के परिणाम में स्वाथ” की कठोर व्याख्या 
का नियम निर्धारित करता है, भ्रांत है | 


< 


उच न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि मूल कारवाई के किसी पक्ष 
को, जिसके विरुद्ध वाद निरसित हो गया हो, पुनरावेदन में एक पक्ष के रूप मेँ 
जोड़ने का प्रस्ताव हो तथा उसके विरुद्ध पुनरावेदन की अवधि समाप्त हो गई हो, 
तो यह प्रश्‍न कि ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम एक पक्ष के रूप में जोड़ने का 
प्रस्ताव हो, पुनरावेदन में अत्र भी स्वार्थ बना हुआ है, वाद के स्वरूप, दी गई आज्ञप्ति, 
पुनरावेदन के विषय तथा पुनरावेदन में उसकी अनुपस्थित में हुए निय के प्रभाव 
पर निर्भर है । 


हमारे मत से यह दृष्टिकोण इलाहाबाद वाळे दृष्टिकोण से अधिक ग्रच्छा श्रौर युक्ति- 
संगत है, क्योंकि प्रिवी कौंसिल ने श्रपने निर्णय में यह मत भी व्यक्त किया था कि “वादी- 
पुनरावेदक को, जिसने न्यायालय से इस नियम के अंतर्गत अपने ( न्यायालय के ) अधि- 
कार प्रयुक्त करने का आवेदन किया था, यह दिखाना था कि उनके ( प्रतिवादियों के ) 
जाथ क्या थे और वह ऐसा नहीं कर सका ।? इस संदर्भ में इस वाक्य का महत्व स्ट है। 


(५ ) उत्तर प्रदेश विरुद्ध सुसम्मात आतिका बेगम” १६४० फेडरल कोट 

हिर स ११०२२० आई० श्रार० १६४१ फेडरल कोटं १६ नामक मुकदमे में संघ न्याया- 

ह भइ मत व्यक्त किया कि आदेश ve, नियम २० की भाषा से यह नहीं प्रकट होता 
इतनो ञ्रनन्य (एक्सक्ठूजिव) या सर्वतः पूर्ण (इग्जास्टिवं) 2 कि किसी न्यायालय को l 


aoe व्यवस्था का 


अनुसरण 
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विरुद्ध फर्म हीरालाल शिवनारायण' ग्राई० एल० ARo ( १६४२ ) लाहोर ६०३-ए५ 
श्राई० ्रार० १६४१ लाहोर ४०२ नामक मुकदमे में तथा न्यायमूर्ति श्री तेजासिंह ने 
'मुंशीराम विरुद्ध अब्दुल अजीज? To आई० आर० १६४३ लाहोर २५२ नामक 
मुकदमे में किया है | हम सादर इस मत से अपनी सहमति प्रकट करते हैं | 


(६) उक्त सब मामले उन गलतियों के हैं, जो पुनरावेदको ने श्रावश्यक पक्ष को 
उत्तरवादी बनाने के संबंध में की थीं । प्रस्तुत मामले में वादी-पुनरावेदक की गल्ती प्रति- 
लिपि विभाग की गलती के कारण थी और यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि किसी अधि- 
कारी की, जो न्याय व्यवस्था से संबद्ध हो, त्रुटि के कारण मुकदमा लडनेवाते 
किसी व्यक्ति को क्षति उठाने देना नहीं चाहिए | 

न्यायमूर्ति श्री फेरस एल० सी० ने “रोजर विरुद्ध कोंत्वार देस्कोंत द पेरिस! 
( १८७१ ) ३ प्रिवी कौंसिल ६४३५ नामक मुकदमे में ( निणयपत्र के) ३७५ वें पृष्ठ में वह 
मत व्यक्त किया है 

“सभी न्यायालयों के प्राथमिक और महत्तम कर्तव्यों में से एक यह सावधानी 
रखना है कि मुकदमा लड़नेवाले व्यक्तियों में से किस को न्यायालय के कार्य से aaa 
पहुँचे तथा जब “न्यायालय का कार्य? पद प्रयुक्त होता है, तब इसका श्र्थ केवल प्राथमिक 
न्यायालय (प्राइमरी कोर्ट) अथवा किसी मध्यवर्ती न्यायालय ( एनी इंटरमीडिएट कोट) 
का कार्य ही नहीं है, अपितु किसी वाद विषय में क्षेत्राधिकार रखनेवाले निम्नतर न्यायालय 
से लेकर वाद को ग्रंतिम रूप से निबटानेवाले सर्वोच्च न्यायालय का काय भी हेत 

प्रिवी कौंसिल ने उक्त मत का उद्धरण तथा उसपर जोर “जय बहम बिर 
केदारनाथ मारवाड़ी ४६ इंडियन ada ३५१८ए० Ago श्रार० १६२२ प्रि 
कौंसिल २६६ नामक मुकदमे में दिया । तब से यह भली भांति निश्चित हा गया है 
कि ऐसी त्रुटियाँ व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा १५१ से १४३ क अंतर्गत संश. 
fia की जा सकती हैं। न्यायालय को असावधानी से हुई अपनी are 
करने का अंतर्निहित अधिकार (gate पावर ) है तथा धारा १४३ की 
इतनी व्यापक है कि इसमें किसी वाद की किसी कारवाई में हई 
और त्रुटियाँ भी समाविष्ट हैं । 

यत; पुनरावेदक ने sis में राजेंद्र का नाम जोडे जाने 


कु 2 
दरम में ग्रावेदनपत्र दिया, अतः हम सोचते हैं कि यंह बहुत उपयुक्त मा 
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केशवराव वि० यशवंतराव ( न्यायमूर्ति श्री चतुवेंदी ) [विधि पत्रिका १६५६-५७ १३ 
हमें व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा १५१ से १५३ में निहित श्रधिकारों का प्रयोग करना 
चाहिए तथा पुनरावेदक को उत्तरवादियों की सूची में राजेंद्र का नाम जोड़ने जाने की 
ग्रनुमति देनी चाहिए | 

(७) 'विशन विरुद्ध सच्चा सिंह? ए० mio Ao १६३४ लाहौर ४०२ 
(२) नामक मुकदमे के तथ्य वतमान मामले के इन तथ्यों से कुछ मिलते जुलते हँ । 
उक्त मुकदमे में पुनरावेदकों को निर्णय की जो प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई, उसमें diafiz 
का नाम नहीं था । केवल विशन ओर इंदर के नाम उक्त प्रतिलिपि में वादियों के रूप 
में थे। fea आज्ञप्तिपत्र की प्रतिलिपि में समी वादियों के नाम थे | 


जिला जज ने यह मत व्यक्त किया कि यतः पुनरावेदन निर्णय का नहीं, श्रपितु 
ग्राजति का होगा; Aa: पुनरावेदकों में नंदर्सिह का नाम सम्मिलित न होने का कारण 
पुनरावेदन प्रस्तुत करने वाले वकील की घोर श्रसावधानी थी । जिला जज के श्रादेश 
के विरुद्ध लाहौर उच्च न्यायालय में पुनरावेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायमूर्ति 
श्री अब्दुल रशीद ने, जिन्होंने पुनरावेदन सुना, जिला जज के इस तर्क का खंडन 
किया तथा यह मत व्यक्त किया कि “यह श्रवश्य स्मरण रखना चाहिए कि मुकदमा 
लड़ने वालों तथा विधि बृत्ति के सदस्यों ( मेंत्रसं श्राफ द लीगल प्रोफेशन ) को यह 
केट करने का अधिकार हे कि निणुयों की प्रमाणित प्रतिलिगियों के शीषं में पत्तों 
के नाम शुद्ध रूप से उल्लिखित हों 1” 


ऐसी परिस्थितियों में उक्त न्यायाधीश ने यह बताया कि पुनरावेदकों की सूची में 
े नंदरिइ का नाम छूट जाने का उत्तरदायित्व बहुत ञ्रंश तक प्रतिलिपि विभाग का था | 
एह पुनरावेदन स्वीकार किया गया तथा जिला जज को पुनरावेदन में नंदसिंह को उत्तर- 
वादी बनाने के लिए आदेश दिया गया | 


( ८ ) प्रस्तुत मामले में राजेंद्र का नाम न केवल निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि 
टा है अपितु पुनरावेदक को दिए गए श्राजसिपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि में भी नहीं 
= ah के उक्त मुकदमे में व्यक्त मत प्रस्तुत मामले में पूरी तरह लागू होता है । 
वे निर्णय pee यह कथन है कि “पुनरावेदक श्रौर उसके वकील का थेइ कर्तव्य था कि 
: घानी से पढ़ते तथा इसके शीर्ष में उल्लिखित पर्छो के नाम को मूल वादपत्र - 
Satis ter: गए नाम से मिलाते। यदि ऐसा किया गया होता तो ge कापता | 
स जाता ।? एन 


Se 
त 
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१४ Ho भा० ३० न्या० | केशवराव fo यशवंतराव ( न्यायमूर्ति श्री चद | 


हमारे मतानुसार यह तक निस्सार है । पुनरावेदक के वकील के पास आज्ञप्ति त । 


निर्णय की प्रतिलिपियाँ थीं और वह यह कारण नहीं जान सकते थे कि राजेंद्र फा नाग 
निर्णय तथा ग्राज्ञप्तिपत्र में क्यों छोड़ दिया गया । इसी प्रकार का तर्क ग्राई० एल 
Hite ( १६३७ ) बंबई ६०९= ए० आई० श्रार० १६३७ बंबई ४०१ पृष्ठ पर मुद्रित 
मुकदमे में उपस्थित किया गया तथा न्यायमूर्ति श्री वासुदेव ने उक्त ग्राई० एल० Fro} 
पृष्ठ ६१४ (To ग्राई० आर० के पृष्ठ ४०६) में यह मत व्यक्त किया कि “उक्ततुलना की 
आवश्यकता तभी उत्पन्न होगी जज हम यह धारणा करें कि न्यायालय का कमचार 
इसके ( न्यायालय का ) आदेश का पालेन नहीं कर सका | कार्ये का जो साधारण ढंग है 
तथा वकील को ऐसे मामलों में तुलना के जो सीमित अवसर मिलते हैं, उन्हें देखते हुए 
उक्त धारणा करना अनुचित है 1” 

हमारे मत से उपर्युक्त कथन श्री पांडे के तेक का सीधा उत्तर है ओर हम क्‌ 
समभते हैं कि अभिलेख के संशोधन के लिये पुनरावेदक की प्राथना अस्वीकृत करवा 


वर्तमान परिस्थिति में अन्याय होगा जत्र कि न तो वादी-पुनरावेदेक और न उसका वीत | 


दोषी है | 
( ९) ma: हम वादी का श्रावेदनपत्र स्वीकृत करते हैं तथा इस पुनरावेदन मे 
उत्तरवादियों की सूची में राजेंद्र का नाम जोड़े जाने की उसे अनुमति देते हैं । 
(१०) न्यायमूर्ति श्री संवत्सर--मैं सहमत हूँ | 


ग्रावेदनपत्र स्वीकृत 
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१६५६-५७ विधिपत्रिका (राजस्थान उच्च न्यायालय ) ७ 
( वाद क्रम २) 
न्यायमूर्ति श्री वाचू ( मुख्य न्याया० ) तथा श्री ay 


व्यवहार विभिन्न लेख याचिका) क्रमांक ८६, सन्‌ pegaga 
दिनांक २४ जुलाई सन्‌ £848 ई० | 


शाहीराम** `` ` प्रार्थी 
विरुद्ध 
राजस्थान राज्य और अन्य व्यक्ति'"'"`` विरुद्ध पच् 


( १) भारत का संविधान; अनुच्छेद २२६--इसके अंतर्गत आवैदनपत्र-- 
निर्वाचन अधिकारी ( रिटनिंग आफिसर ) के इस निर्णय पर आपत्ति कि श्रभ्यर्थी 
( कैंडिडेट ) अनर्हित ( डिसक्वालीफाइड ) हे--आवेदनपत्र विचारणीय | 

भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के Bana यह श्रावेंदनपत्र विचारणीय दै 
जिसमें निर्वाचन अधिकारी के इस निर्णय पर श्रापत्ति की गई है कि प्रार्थी राजस्थान पंचा- 
यत श्रधिनियम की धारा ११-छ (जी ) के अवगत सरपंच के निर्वाचन में श्रम्यर्थी के 
रुप में खड़े होने के लिये aaka ( डिसक्वालीफाइड ) है क्योंकि पराजित श्रम्यर्थी न 
होने के कारण प्रार्थी को पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम १६ के श्रंतगंत कोई 
प्रतिकार ( रिलीफ ) प्राप्त नहीं है । ( पेरा ४) 

(२) राजस्थान पंचायत अधिनियम ( संख्या २१) सन्‌ १६५२; धारा ११- 
छ (जी)--सीमा-शुल्क-अपवंचन का अपराध ( अफेंस आफ इवेजन आफ कस्टमस 
ड्यूटी ) नेतिक पतन ( मारल टर्पीख्य ड ) में संनिद्दित | | 

जो व्यक्ति सीमा-झुल्फ-अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क देने से बचने के 
| ~ में दोषी सिद्ध हुआ हो, वह ( राजस्थान पंचायत श्रधिनियम की ) धारा ११-छ 
(जी) के ग्रंतगंत ( डिसक्वालीफाइड ) है, क्योंकि यह श्रपराध निश्चित रूप से नेतिक 
पतन में संनिहित हे । इस तथ्य से कि दोपसिद्ध ( कंविक्शन ) हुए ५ वर्ष से श्रधिक हुआ, 


“Area ( डिसक्वाली फिकेशन ) कम न हो जायगी जत्र तक कि सरकार का कोई सामान्य 


आदेश न हो कि जिन व्यक्तियों की दोपंसिद्धि निर्वाचन के पूर्व ५ वर्ष से श्रधिक काल 
की हो, उन्हें ( निर्वाचन के लिये ) योग्य समझा जायगा | ( पेरा ८) 
Al दशरयमल प्रार्थी की श्रोर से वकील थें । : 


o न्यायमूर्ति श्री वांचू ( मुख्य न्यायाधिपति \—ae श्रावेदन पत्र संविधान के 


“OS २२६ के अंतगत है जिसे शाहीराम ने निर्वाचन के विषय में दिया si 
at) कर २ ) शाहीराम दलपतपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के निर्वाचन में श्रम्यर्थी 
दूसरे श्रभ्यथी कुर्दाराम ने यह श्रापचि की कि शाहीराम राजस्थान पंचायत Aia- 
Nao- 
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८ Uso उ० न्यार | शाहीराम वि० राजस्थान राज्य ( न्यायमूति श्री aq) ae त 
नियम सन्‌ १९५३ की धारा ११-छु ( जी ) के aaa wala है । निर्वाचन अधिकारी हे | 
यह ्रापत्ति स्वीकार कर ली | ! ; 
(३ ) प्रस्तुत ग्रावेदनपत्र निर्वाचन न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उपस्थित ga 
किया गया है । प्रार्थी का तर्क है कि “पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम १६३ | की 
अंतर्गत निर्वाचन याचिका द्वारा मुझे कोई प्रतिकार ( रिलीफ ) प्राप्त नहीं है; श्रतएव इस स्त्रीका 
न्यायालय में आया हूँ |” - दूँ कि 
(४ ) हम इस बात से सहमत हें कि प्रार्थी को पंचायत निर्वाचन नियमावती gaT 
के नियम के अंतर्गत कोई प्रतिकार (रिलीफ ) प्राप्त नहीं है। अतः हमारे सम = 
उसका आवेदनपत्र विचारणीय हे, क्योंकि ae पराजित अभ्यार्थी नहीं है | क 


(५ ) धारा ११ में पंचों की ्रहंता निर्धारित की गई है तथा इसके खंड छु (जी) 
में यह उपबंध है कि जो व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये, जिसमें 
नेतिक पतन संनिहित हो, दोषी सिद्ध हुआ हो, वह निर्वाचन के अयोग्य है | किंतु इस खंड 
में यह प्रतिबंध भी है कि इस खंड के श्रंतगंत अनहंता रहते हुए भी ऐसा व्यक्ति राज 
सरकार के किसी सामान्य या विशेष श्रादेश द्वारा निर्वाचन के योग्य घोषित किया बा 
सकता है । 

( ६ ) तह बात विवादग्रस्त नहीं है कि प्रार्थी भूतपूर्व बीकानेर राज्य के सीमाग्रुल 
अधिनियम के श्रंतगंत दोषी पाया गया तथा उसे सीमाशुल्क श्रपवंचन के लिये श्रर्थदंड 
दिया गया | ( हमारे समक्ष ) यह वात जोर देकर कही गई है कि सीमाशुल्क संबंधी दोप- 
सिद्धि में नेतिक पतन संनिहित नहीं है; wa: प्रार्थी धारा ११ छु ( जी ) के श्रंतगत 
sated नहीं है। हम यह तक नहीं स्वीकार कर सकते। सीमा शुल्क अपवंचकों को 
नेतिक पतन संबंधी अपराध का दोषी AIA समझना चाहिए | 

(७) अतः निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रार्थी का नामांकन पत्र ग्रस्वीकृत करता 
उचित था। ( हमारे सामने ) यह मी तक उपस्थित किया गया कि दोषसिद्धि सन्‌ १६४ 
में हुई अर्थात्‌ इसे हुए १५ वर्ष से अधिक gar तथा ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन श्रधिकारी 
को इसकी कर देनी चाहिए थी । इस संबंध में हमारा ध्यान जन प्रतिनिषित 
अधिनियम (संख्या ४३ ) सन्‌ १६५१ की धारा ७ फी श्रोर कष्ट किया गया है जि 
यह उपबंध है कि जिस व्यक्ति को २ या इससे अधिक काल के लिये कारावास ee 
दिया गया हो, वह श्रनर्हित है जब तक कि उसे ( कारागार से ) छूटे ५ वर्ष न gcd! — 

( = ) राजस्थान पंचायत अ्रधिनियम में इस प्रकार का उपबंध नहीं है। गरत 
जब तक सरकार का कोई सामान्य आदेश न हो कि जिन व्यक्तियों की RE 
निर्वाचन के पूर्व ४ वर्ष से अधिक काल की हो) उन्हें ( निर्वाचन के लिये ) 
समभा जायगा, तब तक अनहता बनी रहेगी । इस दृष्टि से विचार करने पर ett 
लिए कोई श्राधार नहीं है तथा यह श्रावेदनपत्र निरसित किया जाता है | 
magaga निर 


ee 
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z gadi वि० श्रनोकर्तिद (न्यायमूर्ति श्रीजगतनारायण) | विधि पत्रिका १९५६-५७ ९ 
(< NH z 


[ विध्यप्रदेश न्यायायुक्त न्यायालय ] 


मुकदमे के तथ्यों के समान हैं, जिसमें पुनर्निरीक्षण में श्रमियुक्त की दोषमुक्ति (afaa) 
की श्राज्ञा रद्द कर दी गई थी । अतः में पुनर्निरीक्षण श्रावेदनपत्र क्रमांक ११९ सन्‌ १९५५६० 
लीकार करता हूँ तथा अनोकसिंद् को मुक्ति की आज्ञा रद्द करता हूँ। मैं यह श्रादेश देता 
& कि भारतीय दंड संहिता की धारा ३६२ के श्रंतर्गत श्रनोक सिंह के मुकदमे की पुनः 
सुनवाई हो | यतः जतारा के मुंसिफ-मजिस्ट्रेट श्री रामकुमार शुक्ल ने इस मुकदमे में 
पहले ही अपना मत व्यक्त कर दिया है, अतः मैं इस मुकदमें को विचारार्थं टीकमगढ़ के 
मुंसिफ-मजिस्ट्रेट के यहाँ मेजता हँ । 
पुनर्निंरीक्षण स्वीकृत 


| क्क - 2 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Ree N, Haridw 


i a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£ १) “विधि पत्रिका” का वार्षिक, पाण्मासिक और त्रेमासिक शुल्क क्रमशः १०) . 

ail) श्रौर २॥॥) दै; एक प्रति का मूल्य १) है । शुल्क मनीश्रार्डर या वी० पी० द्वारा देय 
है | वी» पी» से मँगाने में डाकव्यय अ्रतिरिक्त लगेगा | i 
(२) शुल्क मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका? विभाग, वाराणसी-१ ह 
के पते से ग्राना चाहिए | i 
(३) “विधि पत्रिका” प्रत्येक, सौर मास के श्रंतिम सप्ताह में श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
अँगरेजी मास के दिनांक १५ तक प्रकाशित होगी । | 
(४) “विधि पत्रिका” में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, पुस्तकों £ 
ग्रादि की समालोचनाएँ मी प्रकाशित होंगी । समालोचनार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ श्रानी 
चाहिए | लेख, समालोचनाथ पुस्तकें ग्रादि संपादक, “विधि पत्रिका?, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराणसी --१ के पते से भेजनी चाहिए | 


है 
मिखारीदास ग्रंथावली 


सँपादक- श्री io विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

भिखारीदास रीतिकाल के अंतिम चार्यो में विशिष्ट श्राचायं और कवि हो गए 

हैं। इनके दो ग्रंथ काव्यनिर्णय और gada बहुप्रचलित ग्रंथ रहे हैं । फिर भी इन प्रथा 
के वैज्ञानिक और समीक्षात्मक संस्करण नहीं थे । श्राकर अंथमाला के wand मिखारीदासजी 
के चारो साहित्यिक ग्रंथ रससारांश, श्गारनिर्णय, छुंदाणंव तथा काव्यनिर्णय का वेज्ञानिक 
संपादन आधुनिक पद्धति पर प्रस्तुत किया गया दे । इसमें प्रत्येक ग्रंथ के पाठांतर 


कोश भी दिया गया है। संपादक ने आरं में 
अनुसंधानपूर्ण विवेचन किया हे । पहले खंड में 
aR और saya संकलित हे. 
निर्णय है | मूल्य प्रथम खंड vil), 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


विधि पत्रिका 


वर्ष १] सोर माघ do २०१३; जनवरी-फरवरी 1३५५ [ भाग ३, WHR 


विधिविपयक लेखों, केंद्रीय राज्य अधिनियमों आदि से युक्त भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण अँगरेजी -निर्णयों का हिंदी 
रूपांतर प्रकाशित करनेवाली हिंदी जगत्‌ की एकमात्र मासिक पत्रिका P 


विषय सूची 
(पालिका - विषयानुक्रमणिका ९-४ | उत्तर प्रदेश राजस्व मंडल २१-२६ 
१७-२४ | पटना उच्च न्यायालय १५-२२ 
हरि १७-३४ | मध्यभारत उच्च न्यायालय १५-२० 
क अँग्रेजी-हिंदी-शब्द्‌-संम्रह १७-२२. | राजस्थान उचच न्यायलय २-५८ 
- AN उच्च न्यायालय २३-४० CS 
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परामशंदातृ समिति 


(१) श्री कमलाकांत वर्मा, भूतपूर्वं मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय. 
प्रयाग | 

(२) श्री बलराम उपाध्याय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, प्रयाग । 

(३) श्री कन्हैयालाल मिश्र, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, प्रयाग | 

(४) श्री गोपालचंद्र सिंह, विशेष अधिकारी, सचिवालय, उत्तर प्रदेश sa 
सरकार, लखनऊ | जे 

(४) श्री विश्ववाथप्रसाद मिश्र, प्राध्यापक हिंदी विभाग, काशी हिँ जयप्र 


विश्वविद्यालय | ै 
जव 


संपादक मंडल a 
(१) श्री गिरिजाभूषण जोशी,आचाये ला कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय! 
`: (२) श्री ब्रजरत्नदास, वकील, वाराणसी । , 
(३) श्री प्रतापनारायण सिंह, राजकीय अधिवक्ता, वाराणसी । - 
(४) श्री गोरीनंदन उपाध्याय, ऐडवोकेट; वाराणसी | 
(४ ) श्री देवीनारायण, ऐडवोकेट, वाराणसी | 
(६) श्री कैलासपति त्रिपाठी, ऐडवोकेट, वाराणसी | 
(७) श्री गोपीकृष्ण, बार-ऐट-ला, वाराणसी | 
(5) श्री चतुभुंजदास पारिख, ऐडवोकेट, वाराणसी | 
(६) श्री राघवराम वर्मा, वकील, वाराणसी | 
(१०) चौधरी शुकदेव सिह, वकील, वाराणसी | 
. (९१) श्री मोतीलाल बापुली, ऐडचोकेट, वाराणसी 
संपादक ( संयोजक )-सिद्धनाथ सिंह ato to, एल-एल? ate, वकील í 
"` सहायक संपादक-राममूर्ति Ya बी० ए०, एल-एल० बी .. _ = 
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विधि पत्रिका , जनवरी-फरवरी १६५७ 
( सौर माघ सं० २०१३ ) 
वाद तालिका 
उच्च न्यायालय 


one शन EE RI soem er रसता 


Bass ma JERI प्रयाग ३६ ( वा० Fo ६ ) > 
जगदीश प्रसाद विरुद्ध ' राज्य पटना १५ ( Alo Ho ३ ) 
क जयप्रकाश शर्मा विरुद्ध रजिस्ट्रार, रुड़की 
H विश्वविद्यालय प्रयाग २५ (वा०क्र०८) 

जयवीर सिंह विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर प्रयाग ३१ ( वा० क्र० ७) 

नानजी विरुद्ध राज्य मध्यभारत १५ (वा०क्र०३) 

बदरुद्दीन विरुद्ध AAM वेगम प्रयाग २३ (वाऽ He ६ ) 
al मंगल सिंह विरुद्ध सागरमल राजस्थान ९ ( वा० Fo ३ ) 
उत्तरप्रदेश राजस्व मंडल 

नोनिद्वाल सिंह ठाकुर विरुद्र बाजी Jo Ho Wo Ho २१ ( वा० Ho ६ ) 

तुलनात्मक तालिका 
१६५७ विधि पत्रिका ( जनवरी-फखरी ) = अन्य विधिक पत्र-पत्रिकाएं 
प्रयाग उच्च न्यायालय 

२२ =१६५७ To umo Zo २०७ 
१९५७ To डब्ल्यू श्रार० (Tao सी०) १५५ 

२१ =१६५७ To एल» Ho २०१ 

३५ =१९५७ To एल० जे० २१३ 

३६ =१६५७ Qo डब्ल्यू Alto (एच० सी०) १६२ 

w ; पटना उच्च न्यायालय 


१५ go mfo mo १६५७ पटना १०६ 
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२ विषया नुक्रमशिफा ] विधि पत्रिका, जनवरी-फरवरी Ry 


मध्यभारत उच्च न्यायालय 
१५ =ए० Afo Ho १६५७ मध्यभारत y 
राजस्थान उच्च न्यायालय 


cic To gÈ» Ao १९५७ राजस्थान ६, 
उत्तर प्रदेश राजस्त्र मंडल 
२१ ='६५७ To Tao जे’ (BA) 
(as 
विषयानुक्रमणिका 


So To जमोंदारी विनाश तथा मूमि व्यवस्था अधिनियम, सन्‌ ६५१ 
धारा २०, व्याख्या १-३० जून सन्‌ १९५८३० के बाद भूमि से ग्रधिनि'काग 


( इविक्टेड )? का निवंचन ( इंटरप्रेटेशन )। ...... So To राजस्व मंडल १ ( 


--धारा २० (ख) ( १ )- धारा से लाभ- १२५६ फसली में ्राधिपत्य ae 
बात ( मटेरियल कंसिडरेशन ) नहीं--१३५६ फसली में व्यक्ति का प्रण 
( ्राकूमेंट ) लिखा जाना आवश्यक--वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रविष्टि (इंद्री ह 
क्लोज आफ इयर ) संपूर्ण वर्ष के लिये प्रविष्टि समझी जानी चाहिए | ..., 
उ० प्र० राजस्व मंडल २१ 

--धाराएं २० ( ख) (१) और २३२- व्यक्ति सन्‌ १३५६ फसली HAM 


रहते हुए वह व्यक्ति पुनरधिष्ठापन का श्रधिकारी ( इंटाइटिल्ड टु रोइ 
So To राजस्व मंडल २२ 


ही 
|| 
१ 
i 
4 
| 


Pe TT PI 


उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम सन्‌ १६४७ 


- धारा ४३ और श्रधशांसकीय पत्र ( डी० ओ० ) संख्या ९६। ३-७०९१५ रि 
अप्रेल सन्‌ १६५६--घारा ४३ के अंतर्गत विहित अधिकारी (प्रेस्काइब्ड ए 
जिला मूजिस्ट्रेट--श्रधशासकीय पत्र के पेरा २ ग्रौर घारा ४२ म॑ संगति 
शासकीय पत्र में ग्रंतर्विष्ट निदेशानुसार ( इन एकाडंस विद ferrat 

| डी० ate) न्याय पंचायत में व्यक्तियों की नियुक्तियाँ- निड 

| ( इन वेलिड ) | ००००५ 


| 


अभिलिखित-सन्‌ १३५५ फसली या सन्‌ १३५६ फसली में आधिपत्य रहते वा | 


--धारा २३२-इसके Bata पुनरचिष्ठापन ( रीइस्टेटमेंट)--न्यायालय द्वार aif 
i 
निष्कासन आवश्यक । `` उ० To राजस्व मंड "|| 
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विषयानुक्रमणिका [ fafa पत्रिका, जनवरी-फरवरी १६५७ ३ 


दंड-प्रक्रिया-संहिता, सन्‌ १८६८ 
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संपादकीय 
figs लेखों में कहा जा चुका है कि हिंदी के माध्यम से ही राष्ट्र का बहुमुखी 
विकास संभव है तथा हमारे विचारों का सम्यक रूप से यही भाषा प्रतिनिधित्व करने एवं 
संस्कृति की रक्षा करन में समर्थ हो सकती है। कई वर्ष पूव श्रमेरिका निवासी एक सजजन 
को न्यायालयों में अँगरेजी भाषा प्रयुक्त किए जाने पर महान्‌ आश्रय हुआ ओर उन्होंने 
व्यंगात्मक ढंग से कहा कि क्या भारतवर्ष में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसके माध्यम से न्याया- 
लय का कार्य हो सके | इस प्रश्‍न ने सबको लज्जित कर दिया । अँगरेजी भाषा जीवन के 
सूक्ष्म और गहन विषयों से ma भी श्रपरिचित दै। मन के भाव इस भाषा में जकड़ 
उठते हैं | कमी कभी तो यह भावों का हनन कर प्राकृतिक खोत को ही समाप्त कर देती 
है। हिंदी भाषा भावों की चिरसंगिनि है जो अंतर जगत का वाह्य जगत से मेल स्थापित 
करती है | न्याय का क्षेत्र जीवन में अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण यह इस भाषा की 
उपयोगिता को अधिक सिद्ध करता है | इसलिये यह वश्यक होजाता है कि इस क्षेत्र में 
अस्पकाल में इसका उपयोग केसे हो तथा इस पर गंमीरतापूर्वक विचार हो | 
उपायों से इसमें सफलता ma हो सकती है तथा इसके मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएँ 
है, यह विचारणीय प्रश्‍न है। 


: a इसके-लिये सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि विधि एवं विधान के पारिभाषिक 
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कल ) शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का निर्माण हो | इसमें इसका भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि किसी एक स्थान या प्रांत में उसके लिये एक शब्द तथा दूसरे SAT 
R. 
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प्रांत में दूसरा शब्द व्यवहृत न हो। इसमें सार्वभौमिकता तथा एकरूपता का dar 
श्रनिवाय है | इसके साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं उफ 
पर्यायवाची हिंदी शब्द अत्यंत क्लिष्ट तथा दुरूह न हो । आवश्यकतानुसार व्यापक m 
का उसी रूप में व्यवहार करने में संकोच न होना चाहिए । भंपजिक ( मेडिकल) aq 
वैज्ञानिक शब्दों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि कई भाषाओं में एक शद्ध 
का उसी रूप में व्यवहार होता है । एक राष्ट्र या देश की बात तो दूर रही, पारिमाप्रिक या 
प्राविधिक ( टेक्निकल ) शब्दों के अंतराष्ट्रीय स्वरूप पर विचार करने की आवश्यकता श्रा 
पड़ी है | 
विधिक ( कानूनी )ग्र॑थों का शीघ्र हिंदी भाषा में अनुवाद होना आवश्यक है। 
ma जो लेखक हिंदी में अनुवाद फरते हैं, उन्हें कोई प्रेरणा नहीं प्राप्त होती । Bata 
में आकर्षण होने तथा उसकी मान्यता होने के कारण हिंदी में अनुवादित ग्रंथों की श्रो 
जन रुचि नहीं होती | उसके क्रेता्रों का भी नितांत अभाव रहता है जिससे लेखक तथा 
प्रकाशक समुदाय इस ओर ध्यान नहीं देता । आज राज्य सरकार को ऐसे ग्रंथों को लिक्षो 
के लिये पुरस्कार देना चाहिए जिससे उनको प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल सके | 


विधिक पुस्तकों के हिंदी में अनुवाद होने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि ग्रा 
तक जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन्हें भी हिंदी भाषा में अनुवादित कराए जायें निके 
न्यायालयों में ऐसे दृष्ठांतों को प्रस्तुत किया जा सके | अ्रनावश्यक निणयों को, जिल्ह उच 
न्यायालय ने श्रमान्य ( ग्रोवररूल्ड ) कर दिया है, समाप्त कर) श्रावश्यक निर्णय को, गे 


व्यवहार में आनेवाले हों, प्राथमिकता दी जाय | इससे बड़ीं सुविधा होगी | श्रन॒भवी fi Pa! 


वेत्ताओं को यह कार्य सोंपकर शीघ्र इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया जाना Wa 
है। पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की रचना के लिये भी व्यवहार कुशल at 
अनुभवी व्यक्तियों की अखिल भारतीय पैमाने पर एक समिति का संघटन कर उसे यही 
सौंपा जाना नितांत आवश्यक है | जत्र विगत निर्णय हिंदी में अनुवादित हो जाग बै 
बहुत कुछ कठिनाई स्वयं दूर हो जायगी और श्रँगरेजी के हिंदी पर्यायवाची शब्दों की र 
में कठिनाई नहीं हो सकेगी | इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि समी प्रांती व 
न्यायालयों में एक ही शब्द का प्रयोग हो। भिन्न भिन्न शब्दों के लिये भिन्न fa की 
वाची शब्दों का भी प्रयोग न हो । 


a 
पर यह सब तभी संभव हो सकता है जब उच्च न्यायालयों में हिंदी a 


प्रयोग आारंम कर दिया जाय । प्रारंभ में कुछ कठिनाई का सामना AIA 
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पर इसे दूर करने में दम सचेत हो जायेगे | विधिक शब्दों का संग्रह कर विधिक शब्दकोष 
an 
तैयार करना श्रावश्यक है | जब तक इस दिशा में agara होंगे तत्र तक व्यावहारिक 
कठिनाइयों को हम दूर करने में सदा असमर्थ रहेंगे | 


सर्वप्रथम न्यायाळयो में हिंदी भाषा के व्यवद्दार में किस प्रकार की श्रढ्चने हैं, इन 
प्रदचनौ को कैसे दूर किया जा सकता है, इन समस्याश्रों पर विचार करने के लिए एक 
आयोग की स्थापना की जाय जो अपने श्रनुभवों तथा सुझावों को प्रस्तुत करे, उसके Ag- 
कूल भविष्य में कार्य हो सके । प्राचीन ग्रंथों से भी हमें उपयुक्त ग्रथ रखनेवाले श्रनेक शब्द 
सुगमता से प्राप्त हो जायँगे | समय समय पर रेडियो तथा दूसरे उपायों द्वारा इस दिशा में 
जनमत को MIS करके न्यायालयों में feet के प्रचार कार्ये से लोगों में उत्सुकता तथा 
ग्राकपंण उत्पन्न किया जाना MIAR है | न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग से श्राज की विधि 
की cecal को कम किया जा सकता है तथा अनेक विधिक गुर्थिंयो को सुलझाया जा 
सकता है | 


जव हमारे सामने एक निश्चित योजना प्रस्तुत होगी, तब उस समय एक नई चेतना 
उसन्न होगी तथा इसके लिए एक उपयुक्त वातावरण भी तैयार हो जायगा | कोई निश्चित 
नीति न होने के कारण विधि के संबंध में ग्राज भी जो पत्रिकाएँ प्रकाशित दो रही हैं, वें 
सन श्रेग्रेजी में ही । हिंदी की उपेक्षा हो रही है और श्राज भी श्रँगरेजी का मोह सता रहदा 
है। स्पष्ट नीति आँखों के सामने ग्राने पर ऐसी पतरिकाश्रों की, जो व्यक्तिगत ढंग पर लोगं 
प्रकाशित कर रहे हैं या प्रकाशित करना चाहते हों, संख्या*हिंदी में बढ़ेगी और ऐसी श्रनेक 
न्याय संबंधी E प्रकाशित होने लगेंगी। यह कार्य कठिन है पर श्रावश्यक दै जो 
विना परिश्रम और लगन के होना wana है । न्यायालयों में हिंदी भाषा का व्यवहार 
होने 3 सावारण जनता को मी विधि की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, इसकी जानकारी होने 
ते विधि के विरुद्ध होनेवाले अनेक कार्यो की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होगी जो किसी भी 


देश > वि क > fa ~ s 
के के "फास आर उन्नति के लिये श्रावश्यक है। सरकार को इस दिशा में कार्य प्रारंभ 
सना नितांत आवश्यक है। 


ee e 
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प्राचोन भारत की न्याय पद्धति 


[श्री शिवाजी राव आयदे, वकील, छपरा ] 


भारत की न्याय-व्यवस्था वैदिक काल से प्रारंभ होती है, क्योंकि वेदों में केन | 
विराट की उपासना का slag संगीत नहीं, अपिठु परिवार और समाज श्राचरण$ | 
नियम इत्यादि मी हें । वैदिक विधियों के तीन भाग थे | पहला, सामाजिक जीवने | 
वैदिक नियम; दूसरा, पारिवारिक जीवन के नियम, रौर तीसरा, धम की तियमावली| | 
वैदिक युग के स्मृति काल में मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन र विष्णु, ह 
विधान विशेषज्ञों ने न्यायपूर्ण विधियों की एक स्वस्थ परंपरा श्रार॑भ की; जो ARE | 
न्याय विशेषज्ञों का पथप्रदर्शन करती है वर्तमान भारत में प्रचलित मिताक्षरा हिंदू बि | 
याञ्चवल्क्य की स्मृति की ही टिप्पणी मात्र है । इसके रचयिता विज्ञानेश्वर थे | 


याज्ञवल्क्य के अनुसार न्याय पद्धति की आवश्यकता समाज को तभी सताती है के 
नागरिक मानसिक विकृति के शिकार बनकर एक दूसरे के श्रधिकारों पर हमला क्र 
हें। मनु ने इस प्रकार की श्रपराधी प्रवृत्ति ओर मानसिक frafaat को ग्रठारह मागा 
बाँटा हे तथा नारद ने एक सौ बत्तीस भागों में। बृहस्पति ने न्याय विभाग को 
शरीर की तरह दस अंगों वाला पुष्ट शरीर सिद्ध किया है । इन दस अंगों में मर्सिक टु | 
स्थान राजा को मिलता है, प्रधान न्यायाधीश मुख फहलाते हैं, उनके सहायक carat 


दो बाहु हैं तथा विधि ( कानून) की पुस्तकें और न्यायालय के कर्मचारी शेष y f 3 


विभक्त है । हिंदू न्याय पद्धति में राजा को ही सर्वोच न्यायाधीश का स्थान a al 


प्रधान न्यायाधीश राजा को केवल विधिक परामर्शं (कानूनी सलाह ) देते ss द्‌ 
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प्रनुपत्थिति में सयं न्याय करते थे । न्यायालय का प्रधान कमचारी विवाद की सूचना 
प्राप्त होते ही एक निश्चित तिथि रखता था तथा वादी-प्रतिवादी सर्वो को उक्त तिथि श्रौर 
उपयुक्त समय पर उपस्थित होने के लिये maa करता था । न्याय होने के पूर्व प्रधान 
कर्मचारी स्वर्ण! और “रग्नि? को संमुख रखते हुए वादी-प्रतिवादी रौर साज्तियों से 


शपथ लेता था | 
प्राचीन न्यायपद्धति के चार भाग 


पुरातन न्याय पद्धति के चार भाग ये-*भास” श्रर्थात्‌ वादी का बिवादपत्र, 
प्रतिवादी का agar’, क्रिया? अर्थात्‌ साक्षी का प्रमाण तथा श्र॑तिम 'निणंय' | वादी 
es विवादपत्र वर्तमान काल की तरह कोई कुशल वकील द्वारा तैयार नहीं कराया जाता 
था, श्रपितु तत्कालीन न्यायालय का लिपिकार वादी के मौखिक श्रमियोग को साफ अक्षरों 
में पेड के पत्तों या धातुपत्र पर लिख लिया करता था । मास श्रर्थात्‌ वादी के विवादपत्र 
में ग्रभियोग लिखने के लिये सरल और श्रलंकारद्दीन भाषा का प्रयोग किया जाता या 
तथा उसमें व्यक्तिगत आरोप ओर आपत्तिजनक बातों का समावेश नहीं रहता था। FRAT- 
यन ने मास ( विवादपत्र ) के संशोधन का विधान बताया दै । वादी को यह श्रधिकार 
प्राप्त था कि वह “निणंयः और साक्षी के पूर्व श्रपना विवादपत्र जिस प्रकार चाहे संशोधित 
कर ले | वादी को साक्तियों का नाम देना पढ़ता था तथा नियत तिथि को निश्चित रूप से 
मुकदमे को सुनवाई होती थी । मुकदमे की सुनवाई किसी मी दशा में स्थगित नहीं होती 
थी | प्रतिवादी का प्रत्युचर चार प्रकार का होता था । सबसे पहला प्रकार तो यह था कि 
बह्‌ वादी की बातें “स्वीकार? कर लेता था | उसके बाद “श्रस्वीकृति?, “विरोध? या 'पूर्व- 
fray का प्रत्युत्तर दिया जाता दै | 'पूर्वनिणंय? के सिद्धांत का आशय यह है कि एक ही 
विवाद का दो बार न्याय नहीं हो सकता । इसे श्राधुनिक न्याय व्यवस्था के श्रंदर भी 
(te जुडिकेटा ) प्रमुख स्थान दिया गया है। बार बार यदि वादी एक ही विवाद को 


लेकर न्यायालय के संमुख आता है तो उसका वाद निरसित ( डिस्मिस ) कर दिया 
जाता है | 


= प्रमाण के दो प्रकार ~ 


हिंदू न्याय व्यवस्था के अंदर दो प्रकार के प्रमाण होते थे । पहला “मानवीय और 
सरा ५६ are a 
W ईश्वरीवः । मानत्रीय प्रमाण के अंतर्गत आवस्यक कागजपत्र, साची और उपमोः 
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आता था तथा ईश्वरीय के sana “अग्नि परीक्षा”, 'विषपान? तथा “जल रेश की 


आरती थी | जहाँ मानवीय प्रमाण मिलने की संमावना रहती. थी, वहाँ. ईश्वरीय प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं पड़ती ah | आज कल जब्र वादी की विजय होती हे तो. उसे यहा 
( दीवानी ) न्यायालय द्वारा arate ( feat) मिलती है, उसी' प्रकार पुरातना काले 
वादी की सफलता पर राजा द्वारा जयपत्र' प्रदान किया जाता था | उस समय Tag 
तरह ऐसे व्यावसायिक श्रमिमाषक ( पेशेवर वकील ) नहीं होते थे जो मोटी फीस के तिथे 
लालायित रहते हों | fha गूढ़ att उलझे हुए विवादों को समभाने के लिये पंडित होग 
“वकील”? का काम किया करते थे। इनकी नियुक्ति वादी प्रतिवादी द्वारा'नहीं होती थी 
अपितु वे स्वयं श्रथवा राजा के आमंत्रण पर विधि की सद्दी. ब्याख्या किया करते पे। 
“नारद स्मृति? नामक पुस्तक के लेखक जोली ने तो यहाँ तक लिखा! है कि.विषि बी 
व्याख्याः के लिये पंडितों को कुछ भी देना घूस समझा जाता. ar | इसे! उन्होंने! एक पुरातन 
अभियोग द्वारा प्रमाणित किया. है । 


प्रादबिवाक की स्थापना 


धीरे धीरे जब ्रभिश्रोग की मात्रा बढ़ने लगी. और विधियाँ भी क्लिष्ट होने बर्ग 
तब राजा ने श्रपने दरबार से न्यायालय हटाकर एक विशिष्ट. न्याय. विभागःकी रचना की 
तथा उसे 'प्रादविवाक?! के अधीन किया । यह 'प्रादविवाक? काः पद वर्तमान भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय. के मुख्य न्यायाधीश की तरह था । “प्रादविवाकः का यह Hae था कि 
वह समय समय पर राजा को विधिक परामर्श दे तथा गंभीर ae बड़े बडे विवादों की 
न्याय राजा = | आजःकल जिस प्रकार 'जूरी? श्रौर “श्रसेसर' न्यायाधीश के साप 
मिलकर न्याय करते हैं, उसी प्रकार पुरातन काल में 'सभ्यास” की संज्ञा. लिये सभासद 
£प्रादविवाक? अथवा राजा के संमुख विवाद के निमित्त श्रपनी संमति उपस्थित करते ये | 


मनु के अलुसार उनकी थ्रर्थात्‌ “नूरी' की संख्या तीन से धिक नहीं होती यी) पॉव श्री 


सात के अंदर रहती थी । राजा और 'प्रादविवाक? के उच्च न्यायालय के ART ER 
तरह के स्थानीय न्यायालय होते थे जहाँ किसी भी विवाद का प्रारंभिक न्याय हदा कर्ता 
था । ये स्थानीय न्यायालय इस प्रफार थे-- 

१>-'कुल' श्रर्थात्‌ पारिवारिक न्यायालय; 
२-- श्रेणी” zag पंचायती; 
३--पुगा"' ग्रर्थात्‌ स्थानीय संसद्‌; और: ; : 
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f भारत की न्याय पद्धति 

„सैनिक शिविर न्यायालय अर्थात्‌ कोट माशल' | 
इन सभी न्यायालयों के निणय” के विरुद्ध राजा के यहाँ पुनरावेदन ( श्रपील ) . 
करने का विधान या । पुनरावेदन ( अपील ) केवल दो ही श्रापार पर हो सकते ये | 
विधि की व्याख्या पर या न्यायाधीश के आचरण पर । इसके अतिरिक्त जंगलों में रहने 
बाली जातियों के लिये भी स्थानीय न्यायालय रहता था जिसका उल्लेख हमं AAR 
और श्रप्रतिष्ठित न्यायालय के आधार पर मिलता दे । 


न्याय व्यवस्था स्वस्थ सिद्धांतों पर 


पुरातन भारत की न्याय व्यवस्था इतने स्वस्थ सिद्धांतों के ग्राधार पर संगठित थी 
कि उसकी ग्रन्यान्य पद्धतियाँ वतमान प्रगतिशील न्याय व्यवस्था से मिलती जुलती हैं | 
जर्मनी ओर ब्रिटेन के त्रिधि विशारदो ने इसे सर्वाधिक सुसंस्कृत श्रोर सम्य न्याय प्रणाली 
ढी संज्ञा दी दै । हमारी पुरातन न्याय व्यवस्था हमारी बहुमुखी समुंनति की स्वस्थ 
प्रचायिका है | वर्तमान न्यायिक प्रगतिशीलता की सारी जड़ इमारी ही परंपरा है, इसमें 
तनिक भी संदेट् नहीं | 
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स्वास्थ्य संदेश--लेखक--श्री मुख्यनाथ तिवारी एम० ए०, Bowes 
प्रकाशक--शारदा प्रसाद (g ना० Ro) खैराती यूनियन हास्पिटल, gh 
मुहम्मद जाफर रोड, वाराणसी; Fo Ho १४+११०, मूल्य १॥)। 


प्रस्तुत पुस्तक लेखक महोदय की प्रथम रचना है तथा उन्होंने जो विषय चुना है 
उसके वे विशेषज्ञ हैं। 


यह पुस्तक १७ अच्यायों में विभक्त है । इसके WAR अध्यायों के शीपक श्राप 
श्रोर कोतूहलवधंक हें तथा उनमें वणिंत विषय उपयोगी और पठनीय है यथा-( १) 
व्यायाम द्वारा नारी कलह निवारण एवं आ्रादश राष्ट्र निर्माण, (२) बुद्ध के दार्शनिक 
सिद्धांत में स्वास्थ्य साधन भी निहित है, (३) मनुष्य नाटा क्यों होता है, (४) ' 
सामाजिक ग्रन्याय ओर जन स्वास्थ्य आदि | लेखक का विषय विवेचन स्पष्ट ग्रौर रैती 
सरल तथा सुंदर है । पुस्तक के ग्राद्योपांत अध्ययन से मन और शरीर को स्वस्थ बनाने पी 
प्रेरणा मिलती है | इस कथन में अत्युक्ति नहीं है कि मन और मस्तिष्क से नीरोग, खस 
ओर सबल एवं विवेकशील नागरिक ही समाज और राष्ट्र में सुख शांति स्थापित कर स्ते 
सकते हैं जो समस्त न्यायिक-विधिक प्रणाली की श्राधारशिला है | 


हिंदी के स्वास्थ्य साहित्य के क्षेत्र में इस नई देन के लिये लेखक महोदय बधाई 
के पात्र हैं। 


4 राममूति शुक्त 
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२२--क्रायैकारिणी सभा 

कार्यकारिणी परिषद्‌ विश्वविद्यालय की काय संचालक संस्था (एक्जिक्यूटिव बाडी) 
गी | इसका संघटन तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति की रीति श्रौर उनकी पदावधि 
परिनियमों ( 22428 ) द्वारा निश्चित को जायगा। 
३--कार्यकारिणी परिषद्‌ के अधिकार और कत्तेव्य-- 

( १ ) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपवंधों के श्रधीन रहते हुए कार्यकारिणी 
परिषद के ्रधिकार तथा कत्तव्य निम्नलिखित होंगे, ग्रथात्‌-- 

( क ) विश्वविद्यालय को संपत्ति, धर्मस्तरों ( इनडाउमेंट्स ) तथा निधियों को श्रपने 
कब्जे में रखना और उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके विषय म॑ सामान्य श्रादेश (जेनरल- 


डाईरेक्टिव्स ) प्रचारित करना; 


| ( ख ) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निंधियों ( एसेट्स एंड फंड्स ) क 
i चित लेखे ( एकाउंट्स ) रखना; 

ES (ग) विश्वविद्यालय की श्रोर से किसी चल श्रथवा श्रचल संपत्ति के हस्तांतरण 
| | (ट्रांसफर) को स्वीकार करना; 

| ( घ ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय के श्रधिकार में दी गई निधियों को 
| प्रशासित करना ( ऐडसिनिस्टर ); 

| (ङ ) विश्वविद्यालय का श्रायव्ययक तैयार करना; 


( च ) संबंधित परिनियमों तथा श्रध्यादेशों के श्रनुसार पारिषद्‌ इत्तियाँ (फेलोशिप्स), 
छात्रवृत्तियां ( स्कालरशिप्स ), निर्धन छात्र वृत्तियाँ ( बरसेरीज ), पदक ( मेडलस ) तथा 


र 
अन्य पुरस्कार ( Ras a) प्रदान करना 
( छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, श्रध्यापको तथा AA सेवकों को नियुक्ति 
करना, उनके कर्च॑व्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पर्दो की 
आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना; 
( ज) परीक्षको की नियुक्ति करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों 
के प्रकाशन का निर्देशन ; 
(a) संबद्ध महाविद्यालयों तथा छात्रावासो और विद्यार्थियों कितने Se 
;. | ` - STS निरीक्षण की व्यवस्था तथा उनका निर्देशन 


a | विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (फार्म ) तथा प्रयोगका | 
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fà q सेय सं विश्ववि 
रः अधिनियम | RIQU7 सस्कृत विश्वविद्यालय र वारा 
( ट ) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से तथा शर्तों के श्रनुसार महाविष ३ द 
dia करने की स्वीकृति देना अथव्रा ऐसी daga ( एफिलिएशन ) को वापस लेना; 
(ठ ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा श्रध्यादेशों के श्रनुसार विया) 
संबंधी सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण ( टु रेणुलेट ऐंड डिटरमिन ); 
(ड ) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो अधिनियम ्रथवा परिनि 
द्वारा दिए गए अथवा आरोपित किए गए हों | विश्व 
(२ ) कार्यकारिणी परिषद्‌ विश्वविद्यालय के श्रन्य ऐसे सभी श्रधिकारों का पर ui 
तथा कृत्यो का निर्वन करेगी जिनकी इस अधिनियम अ्रथवा परिनियमों Aa | (रि 
व्यवस्था नहीं की गई है । र 


( ३ ) कार्यकारिणी परिषद्‌ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए जानेवाले श्रावका | 
amaaa ( रेकरिंग एंड नानरेकरिंग ) व्ययों को उन सीमाओं से [अ्रध्रिक न करेगी बे 
श्रथंसमिति द्वारा निर्धारित की गई हों । | 
(४) विद्वत्रिषद्‌ की संमति पर विचार किए बिना कार्यकारिणी परिपद्‌ त्थः $ ` ९ 


पर्को की F योग्यताओं एवं उपलब्धियों तथा परीक्षकों को ,देय गुत्क,के संबंध में कोई | व्यय 
काररवाई नहीं करेगी | किए 

(4) कार्यकारिणी परिषद्‌ शिष्ट परिषद्‌ के संकल्पो पर यथोचित विचार करेगी 
और उन पर ऐसी काररवाई करेगी, जिसे वह उचित समझे और उसकी सूचना शि 
परिषद्‌ को देगी | यदि किंसी'दशा में कार्यकारिणी परिषद्‌ किसी संकल्प के श्रनुसार हार = 
रवाई करने में श्रसमर्थ हो तो वह शिष्टपरिषद्‌ को उसके कारणों के संबंध में सूचित Ril 3R 
२४-विद्वत्‌ परिषदू-- 

( १ ) विद्वत्‌ परिषद्‌ विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था ( एकेडमिक बाडी ) होगी a 
आर इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वि शि 
विद्यालय में शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी श्र! = 
उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तया mA के 
कत्तेव्यो का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर श्रारोपित =: 
गए हों । उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों ( आल एकेडमिक Aza ) पर का नु 
परिषद्‌ को परामश देने फा अधिकार होगा | ; af 


pare 
(२) विद्वत्‌ परिषद्‌ का संघटन ( कान्सटीव्यु शन ),तथा पदेन GE 
उसके सदस्यों का कार्यकाल परिनियमो द्वारा नियत किया ,जायगा । > 


ae 
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वारा 


२४--अर्थसमिति-- 

(१) ग्रर्थसमिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-- 

( क ) उपकुलपति 

( ख ) कोषाध्यक्ष 

(ग) शिष्ट परिषद्‌ के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्य श्रथवा 
विश्वविद्यालय ्रथवा किसी संबद्ध महाविद्यालय ( एफिलिएटेड कालेज ) अथवा छात्रा- 
qa के कर्मचारी ( इम्पलाईज ) न हों तथा जिन्हें शिष्ट परिषद्‌ एकल संक्रमणीय मत 
( सिंगल द्रांसफरेब्ल वोट ) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के श्रनुसार निर्वाचित 
करेगी; 

(त्र ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जानेवाले दो व्यक्ति | 

( २ ) उपकुलपति समिति का सभापति तथा प्रस्तोता सचिव होगा | 

( ३ ) अ्रथसमिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों ( रिसोसँज ) को ध्यान में 
रखते हुए. आगामी वर्ष के लिए कुल श्रावर्चक ( रेकरिंग ) तथा श्रनावर्तक (नानरेकरिंग) 
व्ययो की सीमा निश्चित करेगी जो इस अधिनियम श्रथवा परिनियमों द्वारा नियत 
किए जाये | 

(४) श्रर्थं समिति किसी विशेष कारण से ( जो श्रभिलिखित किया जायगा ) 
वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी जो उसने उपधारा ( ३ ) के 
अधीन निश्चित की हो | ५ 
२६ - शिक्षण पाठ्यक्रम विभाग तथा पाठ्यक्रमों की समितिया - 

( १ ) विश्वविद्यालय शिक्षण के ऐसे विषयों के पाठ्यक्रम नियत करेगा तथा उनमें 


‘Weare लेगा, जो ग्रध्यादेशों में उल्लिखित हों । 


( २) विश्वविद्यालय में ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिये जिन्हें वइ उचित समझे, 
शिक्षण विभाग होंगे । परिनियमों तथा श्रध्यादेशों में क्रमशः शिक्षण विमार्गो के नाम 
तथा प्रत्येक विभाग के लिये निर्धारित श्रध्ययन के विषय या विषयों का उल्लेख होगा । 

(३ ) विभाग के ma ( देडस ) की नियुक्ति की सीति, उनके कतेव्यो, अधि- 
कारों तथा seit की व्याख्या अध्यादेशों द्वारा की नायगी | | 


- * (४) एक या अधिक विषयों के श्रध्ययन के संबंध में पाठ्यक्रम तथा शिक्षण | 


Å आ ( कमीटीज आफ कोर्सेज de स्टडीज) स्थापित की जायंगी । समितियों के a | 
पपरन की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी | : i 
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२२ अधिनियम ] वाराणुसेय संस्कृत विश्वविद्या 
लय श्र, 
२७- छात्र कल्याण परिषद्‌-- 

( १ ) विश्वविद्यालय श्रपने छात्रों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी BERIS 
देखरेख एवम्‌ उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की श्रभित्रद्धि के लिये एक हु 
कल्याण परिषद्‌ की स्थापना करेगा | 

(२ ) उक्त: परिषद्‌ के संगठन ( कांसटी ट्युशन ) तथा उसके कृत्यो की 
श्रध्यादेशो द्वारा की. जायगी-- 

(३ ) छात्र संरक्षक परिषद्‌ का सभापति ( चेयरमैन ) होगा । 
२५--परिनियम-- 

इस श्रधिनियस के उपत्रंधों के aha रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय हे 


~> 


Geton 


[oN 


संबंधित विषयों! की व्यवस्था की जा सकेगी' तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित विपो वे 
लिये व्यवस्था की जायगी | 

(क ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संघटन, उनके अधिकार तथा IA; 

( = विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के: सदस्यों का निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा 
पदासीनता तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एबं उक्त अधिकारियों से संबंधित. aa तमी 
विषय; 

( गः) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वेधशालाओं, संस्थाओं तथा छात्रा वा का स्थापन 
एबम्‌ धारण ,(. इंसटी ट्यूशन ts मेंटिनेन्स;); 

( घ ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम ( डेजिगनेशन ),, aa 
( रिक्रूटमेंट ) की रीति, अधिकार तथा: कत्तव्य; 

(ङ ) अध्यापकों का वर्गीकरण [तथा उनकी अभिनियुक्ति ( रिक्रूटमेंट ) की रीति 

( च ) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों; अध्यापकों तथा अर्यः कर्मचारियों के लाभ 

के, लिये भविष्यनिधिः (.प्राविडेंट फंड:) ar संवटन तथा बीमा: योजना की स्थापना; 
(छ ) उपाधियों तथा. उपाख्याश्रो का. स्थापन; 
Ga) संमान्य उपाधियों ( आनरेरी fests.) का प्रदात; 
(क) sift, उपाख्याओं तथा अन्य शेक्षिक: विशिष्टताश्रों ( एकेडर्शि 
डिस्टिकशन ) का वापस लेना; : ; 

CA शते, जिनके अधीन कालेज संबद्ध ('एकिलिपरेड ): किए जा रे | 
श्रथवा श्रध्यापको;को अभिज्ञात. किया-जा सकता हे; अथवा उक्त संबद्धता (दिति) 
या staan ( रिकगनिशन ) को वापस लिया जा सकता कै; 2 
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(z) पंजीकृत स्नातकों की पंजी-का रखा जाना; 

(ठ ) दीक्षांत समारोह ( कनवोकेशन ) का श्रायोजन 

(ड) परिषद्वृत्तियो, छात्रद्रतियो, निधन छात्रवृत्तिरयो, पदको तथा पुरस्कारों का 
स्थापन; तथा ॥ 

(ढः) अन्य सभी विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस श्रधि- 
faa में अपेक्षित हो | 
२६--परिनियसौं का बनाया जाना ¬ 

(९) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जायँगे श्रोर उनकी एक प्रति 
राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष १० दिन तक रक्खी जायगी रोर तदनंतर 
a से की गई किसी भी बात की वेधता पर बिना प्रकाश डाले. हुए वें ऐसे परिवर्धनों 
एवम्‌ Radi के afta रहेंगे जिनके वारे.में दोनों सदन सहमत हों।। 

२.) परिनियम आगे दी हुई रीति से शिष्ट परिषद्‌ द्वारा निर्मित.परिनियमों द्वारा 
संशोधित, निरस्त ( रिपील्ड ) अथवा-परिवर्दधित किए जा सकते हैं ।. 

(2) शिष्ट परिषद्‌ स्वतः किसी परिनियम के. पांडुलेख पर विचार कर सकती है; 

किंतु प्रतिबंध यह है कि-- 

( क ) ऐसे. परिनियम की दशा में, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की“श्राय श्रथवा 
व्यय पर पड़ता हो, परिनियम का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायगा और 
यदि राज्य सरकार उस पर श्ातत्ति करें तो वह परिनियम नहीं बनाया जायगा; तथा 

( खः, ऐसे परिनियम की दशा में, जिसका प्रभाव किसी अधिकारी श्रथवा/प्राधिः' 
कारी अथवा बोर्ड के अधिकारों या कर्त्तव्यों पर पड़ता हो, शिष्ट परिषद्‌ कार्यकारिणी परिषद्‌ 
के मत तथा संबंधित व्यक्ति ग्रथवा संस्था के प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) पर विचारः करेगा | 

( ४) कार्यकारिणी . परिषद्‌ रिष्ट परिषद्‌. द्वारा- पारित किए जाने के लिये किसी 
परिनियम का पांडुलेख शिष्ट परिषद्‌ को. प्रस्तावित कर सकती है । शिष्ट परिषद्‌ श्रमने 
अगले अधिवेशन में,ऐसे. पांडुलेख पर, विचार करेगी ।- शिष्ट परिषद्‌ ऐसे. पांडुलेख 
AMARA. कर सक्ती है- और. परिनियम को. afta कर सकृती है, रया, 
उसे अस्वीकृत कर सकती है या कार्यकारिणी परिषद्‌ को पुनः विचार के? लिये - 
RE पांडुळेख या उसका कोई. भाग, - ऐसे संशोधना के साथः जिनका शिष्ट Zs 
रिषद्‌ waa दे, वापस कर सकती है ।. शिष्ट परिषद्‌ द्वारा सुझाए गए ( सजेस्टेळ ) | 
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संशोधनों सहित इस प्रकार वापस किए गए, पांडुलेख पर कार्यकारिणी परिषद ह. 
ae श्रधिक विचार कर लिए जाने पर उसे कार्यकारिणी परिषद्‌ के प्रतिवेदन के साथ छि / 
परिषद्‌ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायया | तब शिष्ट परिषद्‌ उस पांडुलेख पर ऐसी wet 
वाई कर सकती है जिसे वह उचित समझे | 
- (५ ) यदि कोई परिनियम शिष्ट परिषद्‌ द्वारा पारित किया गया हो 7 
परिनियम का पाँडुलेख शिष्ट परिषद्‌ द्वारा asza कर दिया गया हो तो वह कुलपति | 
प्रस्तुत किया जायगा | कुलपति परिनियम श्रथवा पांडुलेख को और ्रधिक विचार के fy | 
शिष्टपरिषद्‌ के पास वापस भेज सकते हैं या यदि शिष्ट परिषद्‌ उस परिनियम को पुनः पति | 
कर दे तो वह उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, ग्रथवा अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। 
(६) शिष्ट परिषद्‌ द्वारा पारित कोई परिनियम उस समय तक वैध न होगा अ f 

तक उस पर कुलपति अपनी स्वीकृति न दे दें | 
(७ ) कार्यकारिणी परिषद्‌ किसी ऐसे परिनियम की पांडुलिपि श्रथवा परिनि हे | 
संशोधन की पांडुलिपि का प्रस्ताव, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय की ्राय ओर व्यय पर पढ़ा 
हो, तब तक न करेगी जब तक कि उसका पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न किया गा | 
चुका हो, और राज्य सरकार ने उस पर श्रपनी सहमति न दे दी हो, अथवा ऐसे परिनि | 
के पांडुलेख का प्रस्ताव जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रसि 
( स्टेटस ), अधिकार श्रथत्रा संघटन ( कांसटीट्युशन ) पर पड़ता हो, तन तक न करेगी क | 
तक उक्त प्रस्ताब पर अपना मत प्रकट करने का श्रवसर ऐसे श्रधिकारी को न दे दिया ग 
हो । इस प्रकार प्रकट किया गया मत लिखित रूप में होगा, उस पर शिष्ट परिषद्‌ विव 
करेगी तथा वह कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा | 


Ro— अध्यादेश — 

( १) इस अधिनियम तथा परिनियमो के उपबंधों के असीन रहते हुए अणि 

में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये भ्रध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किए जाने की श्रठुगति © 

अधिनियम श्रथवा परिनियमों में दी गई हो, तथा किसी अन्य विषय की; बिष, 

कार्यकारिणी परिषद्‌ श्रध्यादेशो द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यव | 
सकती दै । 5 
(२) उपधारा ( १ ) के श्रधीन प्राप्त अधिकारों को कण्ण रखते हुए श्र 

“मै निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्‌ लच्या 
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(क) विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयो में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा 
नामांकन ( इनरोलमेंट्स ) ग्रोर उनका इस प्रकार बना रहना; 

(ख) विश्वविद्यालयों की सभी उपाधियों तथा उपाख्याश्री के लिये निर्धारित 
किए जानेवाले पाठ्यक्रम 

(a) वे शर्ते जिनके अधीन उपाधियों ( feats), SNENA AN अन्य NA- 
क्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किए. mär तथा वें इस बात के 
पात्र समझे जायंगें कि उन्हें उपाधि श्रौर उपाख्याएँ प्रदान की जा सके ; 

( घ ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास की शर्ते! तथा विश्वविद्यालय द्वारा 
संघारित gardi में आवास के लिये Beat का लगाया जाना; 

(ङ ) विद्यार्थियों के लिये ऐसे छात्रावासा तथा श्रन्य श्रावासिक स्थानों की श्रमिज्ञा 
( रिकगनिशन ) जो विश्वविद्यालय द्वारा संघारित न हों, 

( च ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतनभोगी अधिकारियों की संख्या, 
mene (क्वालिफिकेशंस ), उपलब्धियों तथा सेवा की AA शर्तों तथा उनकी सेवा 
तथा कार्यकलापों ( एक्टिविटीज ) के श्रमिलेख तैयार किया जाना श्रोर उनका रखा जाना; 

( छु ) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिया जा सके; 

( ज ) विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों का खोला जाना तथा उनके लिये 
श्रध्ययन के विषय निर्धारित किया जाना; 

(a) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों, तथा परिमार्जकों (meza ) की नियुक्ति की 
शतं, नियुक्ति की रीति तथा उनके FIA ; 

( ज ) परीक्षाओं का संचालन; 

( 2 ) पारिश्रमिक तथा मत्ते, जिनके stata यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, 
जो उन व्यक्तियों को दिए anit जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित 

इम्प्लायड ) हों; 

(5 ) परिषद्‌ of, छात्रवृत्ति ( स्कालरशिप्स ), विद्यार्थी वृत्ति (स्टुडेंट्सशिप्स ) 
निर्धन छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें; 

(=) श्रन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिमियमो के श्रनुसार 
` अध्यादेशों द्वारा ब्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाथ | 
(अध्यादेश कैसे बनाए जायँगे-- 

(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी इस धारा में कोई श्रन्य व्यवस्था की गई हो, 


>. 
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अब्यादेश कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा बनाए जायँगे श्रौर वे उस दिनांक से रमी 
Sy ~ N A वं T Ss त 4 at | 
जिसे परिषद्‌ निर्दिष्ट करे, किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नही काग 
जायगा जिससे-- 
(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर प्रभाव पडे, जब तक्र हि. पे 
श्रध्यादेश का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य तषा 
. ने उस पर कोई आपत्ति न की हो; 

( ख ) विद्यार्थियों के प्रवेश अथवा किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पडे, या जो विद 
विद्यालय की किसी उपाधि के लिये पाठ्यक्रम या परीक्षा में प्रवेश के लिये mfa प्र 
ताश्रों को निर्धारित करे या उन पर प्रभाव डाले, या जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की रीति 
या उनके कत्त व्यों पर अथवा किसी परीक्षा के संचालन अथवा स्तर ( ees ) पर प्रमा 
पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख विद्वत्परिषद्‌ ने प्रस्तावित या पहले ही ag 
faa किया हो। 

(२) | परिषद्‌ को .विद्वत्परिषद्‌ द्वारा उपधारा (१) के श्री 
प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार न होगा किंतु वह उसे ग्रखीका 
कर सकती है ग्रथवा उस संपूर्ण पांडुळेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनौ सहित 
जिनका कार्यकारिणी परिषद्‌ सुझाव दे, विद्वत्परिषद्‌ के पास पुनर्विचार के लिये लोग 
सकती है. 


( ३ ) कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा बनाए गये समस्त अध्यादेश यथासंभव श 
कुलपति और शिष्ट परिषद्‌ को प्रस्तुत किए जायेगे और शिष्ट परिषद्‌ उन पर ग्रपने गाम 
श्रश्रिवेशन में विचार करेगी । शिष्ट परिषद्‌ को संक द्वारा, जो उक्त ग्रधिवेशन में उपसि 
सदस्यों के दो ;तिहाई से ग्रन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त feel 
अध्यादेश को रद्द (कौंसिल) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश S44 a 
( रेजोल्यूशन ) के दिनांक से शून्य ( वायड ) हो जायगा | 


( ४) कुलपति शिष्ट परिषद्‌ द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये ais 
परश्नात्‌ किसी भी समय शिष्ट परिषद्‌ तथा कार्यकारिणी परिषद्‌ को यह सूचना दे 
कि उन्होंने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और प्रस्तोता द्वारा उक्त AIT 
( डिसएलाउदेंस ) की सूचना ( इंटिमेशन ) प्राप्त होने के दिनांक से उ wat 
शून्य हो जाग्या । , त्य a 
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रे (५ ) कुलपति यद्‌ ग्रादेश दे सकते हूँ कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन (आपरेशन) 
उस समय तक निलंबित ( ससपेंड ) रहेगा जत्र तक कि उन्हें अपने निपेघाधिक्रार ( पावर- 
आफ डिसएलावेंस ) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय । इस उपधारा के श्रधीन 
निलंबन की आशा) ऐसी ara के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या शिष्ट परिषद्‌ 
द्वारा AMAT पर विचार fax जाने के दिनांक से (५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो 
भी श्रवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायगी | 


(६) यदि कायकारिणी परिषद्‌ ने विद्वत्मरिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित किसी ग्रध्यःदेश के 
लेख को श्रस्वीकृत कर दिया हो तो विद्व aay शिष्ट परिपद्‌ के समक्ष अपील कर 
सकती है और तत्मश्चात्‌ शिष्ट परिषद्‌, यदि az पांडुळेख को अनुमोदित करे, कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ श्रध्यादेश बना सकती दै और उसे कुलपति को 
प्रस्तुत. कर सकती दै । कुलपति द्वारा श्रध्यादेश की स्वीकृति मिल जाने पर वह ऐसे दिनांक 


से प्रभावी होगा जिसपर स्वीकृति प्रस्तोता को प्राक्त हो । 
३२--विनियस-- 
( १ ) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्रविक्रारी तथा परिषद्‌ इस अधिनियम, परि- 
नियमों तया अध्यादेशों से संगत विनियम ( रेगुलेशंस ) बना सकती दै, जिनमें - 
(क) उसके अधिवेशनों में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया तथा यापि 
( कोरम ) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जायगी; 
( ख ) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था क्री जायगी, जो इस श्रधिनियम, परिनियर्मो 
| अध्यादेशों के ग्रधीन नियमों द्वारा नियत किए जानेवाळे हों, A 
भत ( ग ) किसी अन्य ऐसे विषय की व्यवस्था की जायगी जो केवल उक्त प्राधिकारी 
मी या परिषद्‌ से संबंध रखती हो और जिसके लिये इस अधिनियम, परिनियमों श्रथवा 
a अध्यादेशों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो । 
- (२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी विनियम बनाएगा, जिनमें उक्त 
3 मोषिकारी के सदस्थों को उन दिनांको की, जिन पर अधिवेशन होंगे, और उस कार्य की 


i जित पर अविवेशन में विचार किया aam, सूचना देने तथा श्रधिवेशनी की काररवाइयों 

४, १. ऐ अभिलेख रखने की een की जायगी | 

TS ३ ( रे ) कार्यकारिणी परिषद्‌ शिष्टपरिवद्‌ से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा 
अधीन बनाए गए किसी विनियम को उस रीति से संशोधित किए जाने का कु eae 
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निर्दिष्ट अथवा उपधारा (१) के अधीन बनाए गए किसी विनियम के tn 
( एनलमेट ) का आदेश दे सकती हे ; 
किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई प्राधिकारी जो उक्त किसी आदेश से dag हे, कह 
पति के समक्ष कर सकता हे ओर इस विषय से कुलपति का निर्णय ग्रंतिम होगा | 
(४) कार्यकारिणी परिषद्‌ विनियम बनाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की Aia 
परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किए जायँगे, fea कोई ऐसा विनियम aas नौ 
बनाया जायगा जत्र तक कि विद्वसरिषद्‌ ने उसके पांडुलेख को प्रस्तावित या पहले से ग्र. | 
मोदित न कर दिया हो । कार्यकारिणी परिषद्‌ विद्वत्‌परिषद्‌ से प्राप्त पांडुलेख में पिळ | 
नहीं कर सकती किंतु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती हे. या अपने सुभावों सद 
उसे विद्वत्‌ परिषद्‌ को और अधिक विचार करने के लिये लोटा सकती है । 
(५ ) ऐसे विषयों के संबंध में कोई विनियम नहीं बनाया जायगा बिके | 
लिये इस अधिनियम के श्रधीन परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था 
जानेवाली है | 


३३--विश्वविद्यालय के पाल्यक्रमो में 4 


(१) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी उपाधि की प्राप्ति के लिये किती फत 
में उस समय तक अध्ययन करने का अधिकारी न होगा जब तक कि उसने गवनमेंट संतत 
कालेज, बनारस की मध्यमा परीक्षा या ऐसी परीक्षा पास न कर ली हो जिसे विश्वविदा 
ने राज्य सरकार फी पूर्व स्वीकृति से उस मध्यमा परीक्षा के समक्ष स्थापित या पिता 
कर लिया हो श्रोर वह ऐसी अतिरिक्त ्रह॑ताएँ ( यदि कोई हों ) न रखता हो जो ग्रथ 
देशों द्वारा नियत की जायें । 


( २) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, जो किसी उपाधि की प्राप्ति के लिये fa 
कच्षा में अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय में नामांकित ( इनरोल्ड ) Ga हो) we 
उपकुलपति द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो, किसी छात्रालय में या छात्रों के र 
प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा श्रभिज्ञात किसी ग्रन्य आवास में रहेगा | . 
३४--परीक्षाएँ-- > 

(१) परिनियमो और अष्यादेशो के उपबंधों के अधीन रहते हुए बी | 
परिश्नद्‌ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सामात्य आदेश (ae 
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जारी कर सकती दै तथा वह उ के लिये परीक्षक तथा श्रन्य कार्य-संचालक (फंकशनरीज) 
नियुक्त करेगी । | 
(२) यदि कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा नियुक्त कोई परीक्षुक किसी कारण से उक्त 
कार्य करने में असमर्थं हो तो उपकुलपति ऐसी रिक्ति को भरेगा | 


(३) विश्वविद्यालय को किसी उपाधि के निमित्त अध्ययन के प्रत्येक विषय के 
लिये नियुक्त किए. गए परीक्षकों की यथासंभव ्राधी संख्या उन व्यक्तियों, की होगी 
जो विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों | 
३५-वार्षिक प्रतिवेदन 

( १ ) कार्यकारिणी परिषद्‌ प्रतिवर्षं विश्वविद्यालय के कार्यसंचालन का एक प्रति- 
वेदन ( रिपोर्ट ) तैयार कराएगी जिसमें नियत किए जाने वाळे श्रन्य विषयों के साथ 
साथ निम्नलिखित संबंध में भी सूचना दी जायगी-- 

(a) nari का श्रध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय श्रोर उससे dia 
महाविद्यालयों में उस वर्ष भर्ती किए गए छात्रों की संख्या ; 

( ख ) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में बेठनेवाले श्रम्यर्थियों (केंडिडेट्स) 
की संख्या और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होनेवाळे श्रम्यर्थियों की संख्या; र 

(ग) छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुशासन से सामान्यतः संत्रंधित 
काररवाइयाँ | 

( २) नियत किए गए दिनांक को या उसके पूर्व शिष्ट परिषद्‌ को प्रतिवेदन 
SS ) प्रस्तुत किया जायगा और aan शिष्ट परिषद्‌ श्रपने वाषिक श्रधिवेशन में 
उसपर विचार करेगी | उसके संबंध में शिष्ट परिषद्‌ जो मी संकल्प पारित करेंगी वह फार्य- 
कारिणी सभा फो भेज दिया जायगा और कार्यकारिणी परिषद्‌ जत्र तक वह शिष्ट परिषद्‌ को 
अन्यथा सूचित न करे, उसमें वांछित काररवाई करेगी | 

(३) प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि ak शिष्ट परिषद्‌ का संकल्प, यदि कोई 


हो, तथा उस पर कार्यकारिणी परिषद्‌ का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत. किए. 
जायेंगे | 


| २ -वादिक; लेखे ओर यायव्यय 


(१ ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे ( ऐनुवल एकाउंद्स ) ओर श्रायन्यद का. 
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विवरण ( बेलेंस शीट ), कार्यकारिणी परिपद्‌ के श्रादेश ( डाइरेक्शन ) के अधीन झो 
किए जायेगे रौर किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य ( ऐक्रूइंग ) या प्राप्न = 
धनराशियाँ ओर ऐसी धनराशियाँ जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो, रेप 
में दर्ज की जायँगी । 

(२) लेखे श्रौर श्रायव्यय के विवरण की प्रतिलिपिय राज्य सरकार को प्र्त 
की जायेंगी और राज्य सरकार उत्कृष्ट कोटि के श्रौर प्रख्यात (आफ रिप्यूट ऐंड कि) 
लेखा परीक्षफों ( आडिटर्स ) द्वारा उनकी लेखा परीक्षा कराएगी | 

( ३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात्‌ लेखे को मुद्रित किया जायगा aka 
प्रतिलिपियाँ तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा शि 
परिषद्‌ और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायँगी । 


(४ ) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति फी, जिसे 
बिषय में यह पता चले कि उसने आयबव्ययक में ब्यवस्थित धनराशि से श्रधिक प्रथा. 
इस अधिनियम, परिनियमों या ग्रध्यादेशो के किसी उपबंध की उपेक्षा करते हुए (इन | 
वायलेशन आफ ) कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का श्रधिकार दिया | 
meg दे कि वह इस प्रकार व्यय की गई धनराशि की भरपाई ( रीइँबर्स ) RM 
राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी काररवाई कर सकती है जिसे वह श्रावश्यक समझे- 

कितु प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त ART देत 
के पूर्व श्रभ्यावेदन ( रिप्रेजेंटेशन ) करने का समुचित अवसर देगी | 

( ५) कार्यकारिणी परिषद्‌, ३१ ग्रगस्त या किसी श्रन्य दिनांक के पूव) चो ति 
किया जाय, ग्रागामी वर्ष के वित्तीय अनुमानों ( फाईनेन्‌शियल एस्टीमेट्स ) aah 
जिन्हें इस अधिनियम में आय व्ययक कडा गया है, तैयार करेगी | 

(६ ) नए व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो नियत धनराशि के बरावर या उखे 
श्रधिक हो श्रौर जिसे आय व्ययक में संमिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी पर 
द्वारा श्रथ समिति को ग्रमिदिष्ट ( रेफर्ड ) की जायगी, जो उसके संबंध में EE 
कर सकेगी । 

(७) यदि wf समिति की कोई संस्तुति हो तो उस पर विचार 
पश्चात्‌ कार्यकारिणी परिषद्‌ श्राय व्ययक को अंतिम रूप से श्रजमोदित oe 

संस्तुतियों सहित शिष्ट परिषद्‌ को प्रस्तुत करेगी । 
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arit 
(८ ) वार्षिक लेखे ओर आय AAR पर शिष्ट परिषद्‌ अपने वार्षिक श्रधिवेशन में 


बिचार करेगी शरीर इसके संबंध में शिष्ट परिषद संकल्प पारित कर सकेगी ah उसकी 
सूचना कार्यकारिणी परिषद्‌ को दे सकेगी 
fea प्रतिबंध ae दे कि यदि उपधारा ( ३ ) के श्रधीन aa समिति को ग्रमिदिष्ट 
व्यय की किसी मद के संबंध म॑ कार्यकारिणी परिषद्‌ ait wa समिति म॑ मतभेद हो, तो 
उसके संबंध में शिष्ट परिषद्‌ का निर्णय अंतिम होगा | 


(६) उस दशा को छोड़कर जब धारा २३ की उपधारा ( १) के खंड ( घ ) 
के धीन उपलब्ध किसी निधि में से उपयुक्त प्रकार का कोई व्यय किया जाय, उपकुलपति 
या कार्यकारिणी परिषद्‌ के लिये यद्व वेध न होगा कि कोई ऐसा व्यय करे जिसकी 
ma व्ययक में स्वीकृति न दी गई हो । 
३७--विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना-- 

( १ ) शिष्ट परिषद्‌ कार्यकारिणी परिषद्‌ के दो तिहाई से श्रन्यून सदस्यों की 
fafa पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातक पंजी ( रजिस्टर श्राफ ग्रेडण्ट्स ) में से 
इटा सकती है | 

(2) fre परिषद्‌ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की सदस्यता से किसी मी 
ब्यक्ति को इस आधार पर हटा सकती है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे श्रपराच के लिये सिद्ध 
दोष ( कनविक्टेड ) हुआ है जो शिष्ट परिषद्‌ के मतानुसार नेतिक पतन ( मारल 
aege ) संबंधी कोई गंभीर अपराध है या वह अपवादजनक श्राचरण ( स्कैडेलस 
eS ) का दोषी है ग्रथवा उसने किसी ऐसी रीति से व्यवहार किया दै जो विश्व- 
विद्यालय के सदस्य के लिये श्रशोभनीय दै | शिष्ट परिषद्‌ इन्हीं आधार पर किसी व्यक्ति 
से विश्वविद्यालय या संस्कृत कालेज इक्जामिनेशन्स, बनारस के रजिस्ट्रार द्वारा प्रद या 
स्वीकृत कोई उपाथि, उपाख्या या प्रमाणपत्र भी वापस ले सकती है। 
रैप--विश्वविद्यालय प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं के संघटन के संबंध सें विवाद-- 

यदि ऐसा कोई प्रदन उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या. 
दैन्य संस्था का यथावत्‌ सदस्य निर्वाचित, नियुक्त अथवा अनुमेलित ( saree ) 

श्रा है या नहीं, या वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, WAN यह प्रस्न 
ठे कि विश्वविद्यालय का अथवा उसके किसी प्राधिकारी का कोई जि इस ह अधिनियम, े 
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परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं तो वह विषय कुलपति दो 
दिष्ट किया जायगा ग्रोर उसपर उनका निर्णय अंतिम होगा | ah 


वारा 


३६--आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति - 


( १ ) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी ( एथारिटी ) थवा ग्रन्य dem} 
सदस्यों ( पदेन सदस्यों से भिन्न ) के पदों के संबंध में होनेवाली सभी श्राकरिमक रिति 
की पूर्ति सुविधानुसार यथासंभव शीघ्र उस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की जायगी बिल 
उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित श्रथवा ग्रनुमेलित क्ल | 
हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या श्रनुमेलित किया गया ब्यक्ति छे / 
प्राधिकारी श्रथवा संस्था का उस कार्यकाल की ्रवशिष्ट ञ्रवघि के लिये सद्स्य वना 
रहेगा, जिसके लिये पद रिक्त करनेवाला व्यक्ति सदस्य रहता | 


(२) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी शरन 
संस्था के प्रतिनिधि के रूप में हो, तब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के पद पका ॥ ` 
रहेगा जत्र तक वह उस संस्था का सदस्य रहे जिसके द्वारा वह नियुक्त waa निर्वाचित 
किया गया था और तत्पश्चात्‌ उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसा 
उत्तराधिकारी यथावत्‌ नियुक्त न हो जाए | 

४०--कुछ दशाओं में विश्वविद्यालय की संस्थाओं की कारखाइ्यो ग | 
अवैध न किया जाना-- | 

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी ग्रथवा श्रन्य संस्था का कोई कार्य zA Í 
काररवाई केवल इसी कारण से ग्रवेध न होगी कि उसके सदस्यों के स्थानों में श 
रिक्ति थी तथा इस कारण से भी अवैध न होगी कि काररवाई में किसी ऐसे व्यक्ति ने मा 
लिया था जिसके संबंध में बाद में यह पता चला कि वह ऐसा करने का afi 
नहीं था | " 


४१-विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध महाविद्यालयों के र्याप री 
नियुक्ति-- 
विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध महाविद्यालयों के श्रध्यापक नियत की जाने वाढी | 
atl + 
रीति से नियुक्त किए जायेंगे, तथा ऐसी शर्तों पर पदासीन रहेंगे जो नियत E है 
विश्वविद्यालय अध्यापकों को परिनियमों में उल्लिखित रीति से अभिज्ञात करेगा | i 
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४२-पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें-- 

( १) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वेतनमोगी अ्रधिकारी तथा श्रध्यापक लिखित 
संविदा (FÈ ) के अधीन नियुक्त किया जायगा, जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी 
तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित ग्रधिकारी श्रथवा श्रव्यापक को दे दी जायगी | 

(२) विश्वविद्यालय तथा उसके किसी श्रधिकारी श्रथवा श्रध्यापक के बीच किए 
गए संविदे के संबंध में कोई विवाद उठ खड़ा होने पर, संबंधित अध्यापक श्रथवा श्रधिकारी 
की प्रार्थना पर अथवा विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर उसे एक ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण 
( ट्रिव्युनल आफ mages ) को श्रमिदिष्ट किया जायगा, जिसमें कार्यकारिणी परिषद्‌ 
द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी श्रथवा श्रध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक 
सदस्य, तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निणंता ( श्रसायर ) होंगे श्रौर ऐसे न्यायाधि- 
करण का निर्णय अंतिम होगा | 

४३--निवृत्ति-वेतन तथा भविष्य निधि-- 

हि १ ) विश्वविद्यालय अपने ग्रधिकारियो, श्रभ्यापकों, लिपिक वर्ग ( क्लरिकल 

स्टाफ ) तथा सेवकों के लाभ के लिये ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के श्रधीन, जो नियत 
की art, ऐसे frafa वेतन ( पेंशन ), बीमें तथो भविष्य निधि (प्राविडेंट फंड) का संघटन 
करेगा, जिन्हें वह उचित समभे । 


(२) यदि भविष्य निति को ऐसी योजना का पूर्वोक्त प्रकार से संघटन किया गया 
हो श्रथवां यदि भविष्य निधि की ऐसे किसी योजना का संत्रटन किसी daa महाविद्यालय 
ने, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के wala, किया हो तो राज्य सरकार घोषित 
कर सकती है कि प्राविडेंट फंड Tez, १९२५ के उपबंध ऐसी निधि पर उसी प्रकार प्रत्रच 
होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निति ( प्राविडेंट फंड ) हो । 


४४- संबद्ध मद्दाविद्या्ञय— 


(१) संबद्ध महाविद्यालय वें होंगे जिनके नामों का उल्लेख परिनिथमों में 
किया जाय | 


-° (2) किसी संबद्ध महाविद्यालय के लिये यह वेध होगा कि वह उसी स्थान. 7 
१ स्थित अन्य किसी संबद्ध महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय यवा विश्वविद्यालय के 2 
साथ = ees 

य शिक्षण कार्य में सहयोग करने का प्रबंध कर ले । Z 


ती, 
a 
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(३ ) किती संत्रद्ध महाविद्यालय की संत्रद्धता ( एफिलिएशन ) की शें ४ 
जो नियत की जायैँ अथवा जो कार्यकारिणी परिपद्‌ द्वारा आरोपित की जा | y 

(४ ) इस श्रधिनियम में की गई व्यवस्था को छोड़कर, संत्र महाविद्ात् 
प्रबंधक महाविद्यालय के कार्या का प्रबंध करने ओर उनपर नियंत्रण रखने के तिये साई | 
होंगे तथा उसके संघारण तथा सुव्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक ऐसे Tala, | 
लय का श्राचाय (प्रिंसिपल) उसमें समुचित ्रनुशासन बनाए रखने के लिये THA 
होगा । 

( ५ ) किसी संबद्ध महाविद्यालय का समय समय पर ( ऐट इंटरवल्स ) निर 
रीति से निरीक्षण किया जायगा तथा उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिम 
दिया जायगा | 

(६ ) कायकारिणी परिषद्‌ राज्य सरकार की पूर्व स्त्रीकृति से किसी सब्द मह | 
विद्यालय की संबद्धता ( एफिलिएशन ) वापस ले सकती है यदि प्रबंधकों द्वारा दिए गर 


स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्‌ उसको संतोष हो जाय कि महाविद्यालय ने श्र |) ` 


4 एफिलिएशन ) की शर्तों को पूरा करना बंद कर दिया है ग्रथवा RT 
अधिनियम के श्रधीन अपने कत्तव्यों का पालन करने अथवा अपने कार्यों के संत्रे 
कार्यकारिणी परिषद्‌ द्वारा बताई गई जुटिया दूर करने में बराबर चूक ता | 
रहता है | 
४५--सरकारी पदाधिकारियों के प्रति अभिदेश का अर्थ उनके पद गा | 
( डेजिगनेशन , के परिवर्तित होने की दशा में इस प्रकार क्षगाया जायगा मागो | 
अभिदेश तदनुरूप ( करेसपांडिंग ) पदाधिकारियों के लिये हों - 
यदि इस अधिनियम aaa परिनियमों, अ्रध्यादेशों अथवा विनियम के fis 
उपबंध में किसी सरकारी श्रधिकारी का श्रभिदेश ( रेफरेस ) उसके पदनाम से किया ग! 
हो तो उस पदनाम के परिवर्तित हो जाने ग्रथवा उस पद के तोड़ दिए जाने की. 
उक्त श्रभिदेश का ग्रथ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उक्त अ्रभिदेश परिवर्तित पदन 
लिये थवा यथास्थिति, ऐसे तदनुरू ( करेसपांडिंग ) अधिकारी के लिये हो, बिते 
सरकार श्रादिष्ट करे | 

६-- संक्रमणकालीन उपबंध-- 

इस श्रधिनियम; परिनियमों तथा अध्यादेशों में किसी बात के होते हए मी, 
मेंट संस्कृत कालेज, बनारस श्रथवा गवनसेंड संस्कृत कालेज की परीक्षा्रो के तिये $ 
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ii किसी श्रन्य मद्दाविद्यालय के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के तत्काल 
| उक्त संस्कृत कालेज की BIA या शास्त्री परीक्षा के लिये श्रव्ययन कर रहा हो या 
mi उनमें बैठने का पात्र हो, उक्त परीक्षाओं की तैयारी के लिये श्रपना पाठ्यक्रम पूरा करने 
की अतुमति दी जायगी ओर विश्वविद्यालय उक्त परीक्षाग्रो के निमिच wea नियमा- 
कः | बली ( प्रासपेक्टस आफ स्टडीज ) के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रचलित 


रही हो, ऐसे छात्रों की परीक्षा के लिये व्यवस्था करेगा | 

४७-गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो 
नि जायगा और उसमें अंतर्निहित ( ASS ) हो जायगा | 
ae गवर्नमेट संस्कृत कालेज, बनारस, सरस्वती भवन नामक पुस्तकालय सहित AA- 
विद्यालय को हस्तांतरित तथा उसमें विलीन हो जायगा | 

„ ४८--प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति-- 

इस अधिनियम या परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्यसरकार के लिये 

यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात्‌ 


३ xd a 
si किसी भी समय एक उपकुलपति नियुक्त करे ओर इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कुल तीन | 
a वर्ष से अनधिक ऐसी ्रवधि के लिये पदासीन रहेगा, जिसे राज्य सरकार श्रादिष्ट करे | 
शर वह इस अधिनियम के अधीन उपकुलपति के सभी श्रधिकारों का प्रयोग तथा 
= उसके समस्त कृत्यों का संपादन करेगा | 
Ei ४६-विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृ द की प्रथम नियुक्ति 
जब तक विश्वविद्यालय के एतदर्थ अधिकृत प्राधिकारी यथावत्‌ संघटित न हो 
gi ~i श्रधिकारी 
ग जोय और जब तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के श्रधिकारी तथा श्रध्यापक नियुक्त न कर 
न लिए हों उस समय तक-- 
í % 
Fe = (क ) गवनंमेंट संस्कृत कालेन इक्जामिनेशंस का रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का 
(A वा होगा; 
( ख ) सरस्वती भवन पुस्तकालय का लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय का ग्रन्या- 
ब्‌ होगा; 
बः | ` नल ( ग ) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस के अध्यापक विश्वविद्यालय के श्रध्यापफ | 
पि श और > छः. ; 
£ ५ २ ग्रधि०-श्क 
oe १ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३४ अधिनियम ] वाराशसेय संस्कृत विश्वविदा op 
|| 


घ ) कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 
be होगा | e k ù 
४०--कठिनाइयों का निवारण-- 
राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में तथा विशि 
लय के किसी अधिकारी या प्रधिकारी की नियुक्ति या संघटन में होनेवाली i 
कठिनाइयों के निवारणाथ सरकारी गजट में प्रकाशित श्राज्ञा द्वारा श्रादेश दे समती | 
कि यह अधिनियम ऐसी अवधि में जो उक्त श्राज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे रनको 
( एडेपटेशंस ) के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या श्रकरण के स्म में है 
( हृ दर बाई वे श्राफ माडिफिकेशन, एडिशन आर श्रोमिशन ) जिन्हें वह श्रावक 
at उचित समके, प्रभावी होगा श्रौर वह ऐसी किसी कठिनाई के निवारणाय छे 
श्रन्य अस्थायी उपबंध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे; 
किंतु प्रतिबंध यह है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से ग्रट्टारह मात ३ 
पश्चात्‌ ऐसी कोई श्राज्ञा नहीं दी जायगी | 


Adz 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E विधि पत्रिका १६५७ 
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विधिक अगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह 


अँगरेजी शब्द्‌ 
Acute problem 
Acute shortage 
Adapt 
Adaptation 
Adjustment 
Alteration 
Amendment 
Modification 
Mutation 
Variation 
Adaptation of Laws order 
Ad curiam 
Addition 
In addition to 


Additional 
Complementary 
_ Supplemental, supple- 
mentary 
Additional benefit: 
Additional commissioner 
Additional condition 
Additional copy 
Additional courts 
Additional Custodian 
Additional District Judge 
ditional District Magistrate 
ditional evidence = 


a 
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हिंदी पयोय 
विकट समस्या 
श्रत्यधिक न्यूनता 
श्रनुकूलन ( संविधान ), श्रनुकूल करना 
श्रनुकूलन 
समायोजन; बराबर करना, TATA 
परिवर्तन 
संशोधन, सुधार 
संपरिवर्तन 
उत्परिवर्तन 
फेरफार, विभिन्नता 
विधि श्रनुकूलन आदेः 
न्यायालय में 
बृद्धि, जोड, संकलन, बढ़ती 
के श्रतिरिक्त, के साथ साथ, 
से अधिक ( संविधान ) 
अधिक; श्रतिरिक्त, AR 
पूरक 


श्रनुपूरक 
अतिरिक्त वा अधिक लाभ; श्रंधिक उपकार 
श्रतिरिक्त श्रायुक्त S£ 
श्रतिरिक्त या और प्रतिबंध 
अतिरिक्त प्रति 

अतिरिक्त न्यायालय 

अतिरिक्त afar 

श्रतिरिक्त मंडल न्यायाधीश 
अतिरिक्त मंडल दंडाधिकारी. | 
अधिक साच्य, श्रौर प्रमाण _ 
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अँगरेजी शब्द 
Additional expense 
Additional facility 
Additional fine 
Additional functions 
Extra work 
Additional Government 
; Advocate 
Additional Government 
Pleader 
Additional grant 
Additional imprisonment 
Additional instructions 
Additional Judge 
Additional Judicial Commi- 
ssioner 
Additional month 
Additional particulars 
Additiona] pay 
Additional period 
Additional Polling Officer 
Additional powers 
Additional precautions 
Additional Public Prosecutor 
Additional Secretary 
Additional Sessions Judge 
Additional staff 
Additional Under Secretary 
Additions and alterations 
Address 


Allocution 
Lecture - 
Speech . 
Talk 
Address ( vb ) 


e 
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विधि पत्रिका १६५७ 


] पयोय 
श्रतिरिक्त व्यय 


अतिरिक्त या श्रधिक सुविधा 
श्रतिरिक्त श्रथ दंड 

अधिक कृत्य 

अतिरिक्त कार्य 


अतिरिक्त शासन श्रधिवक्ता 


अतिरिक्त शासन ्रभिमाषक 


व्यतिरिक्त अनुदान 

अतिरिक्त कारावास 

श्रतिरिक्त श्रनुदेश ( संविधान ) 
अतिरिक्त न्यायाधीश 


अतिरिक्त न्यायायुक्त 
अतिरिक्त या अधिक मास 
अतिरिक्त या अधिक विवरण 
अतिरिक्त वेतन 

अतिरिक्त अवघि 

अतिरिक्त मतदान श्रधिकारी 
अतिरिक्त शक्तियाँ 
अतिरिक्त सावधानी या सतर्कता यां पोष | 
अतिरिक्त लोक अ्रभियो क्ता j 
श्रतिरिक्त सचिव 

श्रतिरिक्त सत्र न्यायधीश 
अतिरिक्त कर्मचारी, और कमचारी 
अतिरिक्त उपसचिव ee 
qaga ओर परिवतन 

पता, अभिभाषण, श्रमिनंदन पत्र 
अधिभाषण 

व्याख्यान 

भाषण . 
ERIT संबोधन या निवेदन ऋ” | 
लिखना si 
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श्ँगरेजी शब्द x p हिंदी पर्याय 
Addressed संबोधित ( विधान ) 
Addressee पाने वाला, प्रेषिती ५ 
Addressee’s receipt पाने वाले या प्रेषिती की प्राप्ति 
Adduce प्रस्तुत करना, उपस्थित करना 
Adduced प्रस्तुत, उपस्थित 
Adduce evidence साक्ष्य प्रस्तुत करना 
Adduce proof प्रमाण प्रस्तुत करना 
Adeem खंडन करना 
Quash श्रमिखंडन 
Rescind उपखंडन 
Ademption खंडन 
Ademption of legacy रिक्थ खंडन; उत्तरदान खंडन 
Adequacy पर्याप्तता 
Adequacy of consideration प्रतिफल की पर्याप्तता 
Adequate : पर्याप्त, समुचित 
Adequate evidence पर्याप्त साक्ष्य 
Adequately पर्याप्त रूपेण, पर्याप्त रूप से 
Adequate opportunity समुचित अवसर 
Adequate personal security समुचित वैयक्तिक प्रतिभूति 
Adequate proof समुचित प्रमाण 
Adequate reasons समुचित कारण 
Adequate security समुचित प्रतिभूति 
Adhere ( vb ) लगा रहना, अनुसरण करना, पालन करना 
To Adhere to a rule too rigidly नियम का शब्दशः श्रनुसरण करना 
Adherence श्रनुपक्ति ( संविधान ) 
Adherence to के प्रति श्रनुषक्ति 
Adherent ( adj ) श्रनुषक्त, लगा Eat, मिला हुश्रा, संयुक्त, 
श्रनुगामी 
Adherent powers संयुक्त अ्रधिकार 
dhering ( adj ) श्रमिलग्न 
न अमिलाग, चिपकना 
Sive श्रमिलागी, चिपकनेवाला, संलग्नशील 


Adhesive courtfee stamp 'संलग्नशील न्यायालय शुल्क युद्राकि, मिः 
लागी न्याय मुद्रांक ४ 


° 
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अँगरेजी शाब्द 
Adhesive label 
Adhesive stamp 
Ad hoc 
Ad hoc committee 
Ad hoc grant 
Ad interim 
Ad interim injunction 
Ad interim replies 
Ad interim report 
Adjacent 
Adjoining 
Subjacent 
Adjacent house 
Adjacent land 
Adjacent owner 
Adjacent property 
Adjective ( adj ) 
Adjective law 
Adjoin ( vb ) 
Adjoining ( adj ) 
Adjacent 
Adjoining area 
Adjoining district 
Adjoining field 
Adjoining jurisdiction 
Adjoining land 
Adjoining municipality 
Adjoining part 
Adjoining village 
Adjourn ( Vb ) 
Adjourn a triel 
Adjourned ( adj; ). 
Adjourned hearing 
_ Adjourned meeting 


विधि पत्रिका १९१७ 


हिंदी पयाय 


अभिलागी नामपत्र 
अभिलागी मुद्रांक 

तदर्थं ( संविधान ), एतदर्थ 
तदर्थ समिति 

तदर्थ अनुदान 
अंतःकालीन, इस बीच में 


श्रंतःकालीन श्राज्ञा, श्रंतःकालीन निफेयश | 


श्रंतःकालीन उत्तर 
अंतःकालीन प्रतिवेदन 
संलग्न, Waa, समीपस्थ 
संलग्न 

PERSI 

श्रासन्न ग्रह 

आसन्न मूमि 

श्रासन्न स्वामी 

maa संपत्ति 

प्रक्रिया संबंधी 

प्रक्रिया विधि 

साथ में लगा. Val, संलग्न होना 
लगा हुश्रा, संलग्न 
समीमपस्थ 

संलग्न क्षेत्र 

संलग्न मंडल, संलग्न जिला 
संलग्न क्षेत्र 

संलग्न अधिफार क्षेत्र 
संलग्न भूमि 

संलग्न नगरपालिका 
संलग्न भाग 

संलग्न ग्राम 
स्थगित करना ( संविधान ) . 
adq स्थगित करना 
स्थगित 

स्थगित सुनवाई 


_ स्थगित सभा 
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अँगरेजी शाब्द 
» Adjourned sitting 

Adjourned gine die 
Adjournment 
Adjournment application 
Adjournment motion 
Adjudge ( vb ) 

Adjudicate 

Judge 

Determine 

Decide 

Arbitrate 

Mediate 
Adjudged ( adj ) 

Adjudged fit 
Adjudged or declared insolvent 


Adjudicable 
Adjudicate 
Adjudicated insolvent 
Adjudication 

Arbitration 

Mediation 
Adjudication of insolvency 
Adjudication order 
(Declaring a debtor bankrupt) 
Adjudicator 
Adjunct 
Adjuration 

Affidavit 

Asseveration 

Oath 
र Adjust ( vb ) 
है , 


Just discrepancies 


[ विधि पत्रिका १९५७ 
हिंदी पर्याय 


२१ 


स्थगित बैठक 

श्रनिश्चित तिथि तक स्थगित 
स्थगन, स्थगन काल 

स्थगन के लिये श्रावेदनपत्र 
स्थगन प्रस्ताव 

श्रभिनिणंय करना, समझना 
श्रधिनिणंय करना i 
निर्णय देना 

निश्चय कन्ना 

विनिश्चय करना 

पंच निर्णय देना 

मध्यस्थता करना, मध्यस्थ होना 
श्रमिनिर्णीत 

योग्य समभा जाय 
ऋणुपरिशोधनाच्तम अभिनिर्णीत श्रथवा 
घोषित 

श्रधिनिर्णय योग्य) अधि निर्शोय 
श्रधिनिर्णय करना 
ऋणपरिशोधनाच्तम श्रविनिर्णीत 
श्रधिनिणंय 

पंचनिणँय 

मध्यस्थ निर्णय 

gq परिशोधताचमता का श्रधिनिणंय 


az निघित्व mT 
श्रधिनिणायक 

उपासंग; AAAS 

अभिशपय 

शपथपत्र 

शपथोक्ति 

शपथ 

व्यवस्थित करना, ठीक करना | 
समायोज्य; व्यवस्थाप्य सह z 
श्रसंगतियों को ठीक करना ˆ” | 


tre 
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अंगरेजी शब्द्‌ 
Adjusted 
To be adjusted 
Adjusted provisionally 
Adjusting (1) 
Adjusting ( adj ) 
Adjustment 
Adjustment of account 
Adjustment of decree 
Adjustment of loss 
Adjustment of rights 
Ad litem 
Additional District Magistrate 
j Adminicle 
Adminicular 
Adminicular evidence 
Administer ( vb ) 
Administered ( adj ) 
Administered area 
Administer oath 
Administer poison 
Administer property 
Administration ; 
Administration action 
Administration bond 
Administration branch 
Administration charges 
Administration circular 
Administration of Evacuee 
Property 
Administration of Evacuee 
Property ( central ) rules 
Administration of federal 
affairs 
Administration of fund 


e 


Eo 
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हिंदी पर्याय 

व्यवस्थापित, समायोजित j 2 

समायोज्य 

अस्थायी रूप से समायोजित र 

व्यवस्थापन; समायोजन 

व्यवस्थापी 

समायोजन ( संविधान ), व्यवस्थापन 

लेखा समायोजन 

ग्राज्ञप्ति व्यवस्थापन 

हानि समायोजन 

अधिकार समायोजन 

वाद कालीन 

अतिरिक्त मंडल दंडाधिकारी 

उपलेख, पोषक या पूरक साक्ष्य 

सहायक, पोषक 

पोषक साक्ष्य, पूरक साक्ष्य हा 

प्रबंध करना, देना आप 

प्रशासित 

प्रशासित क्षेत्र पर 

शपथ दिलाना 

विष देना aS 

संपति का प्रबंध करना 

प्रशासन ( संविधान ), प्रबंध; देना (श 

प्रबंधन कारवाई संहि 

प्रबंधन बंध : 

प्रशासन शाखा ही 

प्रशासन प्रभार, प्रबंध प्रभा , साथ 

प्रशासन परिपत्र लेय 
स्वी 

निष्क्रात-संपचि-प्रबंध-श्रधिनियम विच 

निष्कांत-संपत्ति-प्रबंध (केंद्रीय) नियम , | . 5 

संघ कार्या का प्रशासन बिर 


निधि का प्रबंध . 7al 
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k विधि पत्रिका (प्रयाग उ० न्या०) २३ (Alo ऋ०६) 
न्यायमूर्ति श्री वी० जी० ओक 
आपराधिक पुनानिरीक्षण क्रमांक १०५८ सन्‌ १९५५ Fo -निर्णयदिनांक 
२६ अक्टूबर सन्‌ १६५६ Fo । 
बंदरुद्दीन'* `" "` “` 'प्रार्थी 
विरुद्ध 
आयशा बेगम''''* विरुद्ध पक्ष 
आपराधिक पुनर्निरीक्षण क्रमांक १३४ सन्‌ १६५४ के संत्रंध में कानपुर के श्रतिरिक्त 


«सत्र न्यायाधीश श्री खादिम अली के दिनांक ६ जून सन्‌ १६५५ ई० के आदेश के विरुद्ध 
आपराधिक पुननिरीक्षण | 
(१) दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८६८; धारा ४८८, उपधारा ३--मुसलमानों 
पर इसकी प्रयुक्ति का प्रश्‍न-सुसलिम पति द्वारा द्वितीय विबाह--प्रथम पत्नी का 
भरणपोषण का अधिकार | 
मुसलिम स्वीय विधि ( शरियत ) प्रयुक्ति श्रधिनियम [ मुसलिम पर्सनल ला 


( शरियत ) अप्लिकेशन ऐट ] सन्‌ १६३७ के पारित हों जाने के पश्चात्‌ भी दंड-प्रक्रिया- _ | 


संहिता की धारा ४८८ मुसलमानों पर भी लागू होती है । अतः दोनों पक्ष मुसलमान 

होने पर भी यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो प्रथम प्न द्वारा श्रपने पति के 

साथ रहने से श्रस्वीकार करने के लिये यह उचित कारण समका जायगा | व्यवहार न्यायाः 

लेय ( सिविल कोर्ट ) दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८८ में निर्धारित सिद्धांत मले न 

खीकार करे, किंतु दंड न्यायालय ( क्रिमिंनल कोर्ट ) भरणपोषण संबधी श्रावेद्नपत्र पर 

विचार करते समय दंड-प्रकिया-संहिता की धारा ४८८ में अ्रंतर्विष्ट उपबंध मानने को 
; विवश है। (पेरा १२) 


(२) दंड aa सन १८६८; धाराएँ ४८८ और ४८६- धारा ४८९ का 


र व्यवहार तथा दंड न्यायालयों के कार्य | - 
R प्रया०-२ ख[|४ क 
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२४ प्रयाग उ० न्या० | बदरुद्दीन वि० ्रायशा बेगम ( न्यायमूर्ति श्री श्रो) 

दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८६ के मूल में यह विचार है कि सक्षम या 
न्यायालय का निणंय दंड न्यायालय के आदेश से भिन्न हो सकता हे | ऐसी सिति 
दंड न्यायालय को सक्षम व्यवहार न्यायालय के निणंय को दृष्टि में रखते हुए श्रपने आदेश 
को संशोधित करना पड़ सकता है। किंतु व्यवहार न्यायालय के ऐसे किसी निर 
mia में दंड न्यायालय को दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८८ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया 


का श्रनुसरण करना होगा | ( पेरा १२) 

( 2) दूंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८९८; धारा ४८८-दोनों पक्ष के स्वीय विधि 
( पर्सनल ला ) पर विचार--किस प्रक्रिया का अनुसरण हो | 

यह सत्य है कि दंड न्यायालय ( क्रिमिनल कोर्ट ) को भी अपने ang दोनों प्‌ 
पर लागू स्वीय विधि पर विचार करना पड़ता हे किंतु इसका ध्यान रहे कि धारा ४८८३ 
अंतगत पत्नियों ओर बच्चों के भरणपोषण के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया ( समरी प्रोसीडियर) 


निर्धारित है। ऐसी daa काररवाई के लिये दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८८ द्राण | 


निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा | ( पेरा १२) 


(४ ) दुंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८९८; धारा १ (२)--संहिता की प्रयुक्ति का 
विस्तार-'विशेष विधि? ( स्पेशल ला ) का अथे--मुसलिम स्वीय विधि ( शरियत) 
प्रयुक्ति अधिनियम विशेष विधि नहीं । 

दंड-प्रक्रिया-संहिता जाति या संप्रदाय के भेदभाव के बिना समस्त भारत में 
लागू होती है | 

दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १, उपधारा २ में उल्लिखित विशेष विधि ( स्पेशल ला) 
वह विशेष विधि है, जो कतिपय विशेष मामलों के लिये दंडप्रक्रिया के विशेष ca 
निर्धारित करता है | मुसलिम स्वीय विधि ( शरियत ) प्रयुक्ति अधिनियम, सन्‌ १९२० 3 
दंड प्रक्रिया के कोई विशेष नियम नहीं निर्धारित करता । अतः goaf * 
थारा १, उपधारा र के श्रर्थातर्गत यह बिशेष विधि नहीं है । ( पेरा ११) 


(x) मुसलिम विधि-विवाह-पति के अपनी पत्नी के भरणपोषण 
कतेव्य की परिभाषा | 

( मुसलिम ) पति अपनी पत्नी का भरणपोषण तब तक करने के 
जब तक Tat उसके प्रति सची श्रोर उसकी उचित a ' का पालन करती हौं | 
वह जुस पत्नी का भरणपोषण करने को बाध्य नहीं है, जो उससे संपर्क wi हे अली 
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gam वेगम ( न्यायमूर्ति श्री श्रोक ) [विधि पत्रिका १९५७ २५ 


वि 


करे द्यवा अन्य प्रकारेण ्राज्ञोल्लंघन करे, जत्र तक कि यह अस्वीकृति या श्राज्ञोल्लंघन 


x a A 
aia स्त्रीधन (aiz डावर ) के न चुकाए जाने के कारण हो | ( परा < ) 

(६) भारत का संविधानः अनुच्छेद २५--धर्म के मानने ओर आचरण करने 
का मूल अधिकार (फंडामेंटल राइट डु प्रोफेस ऐंड प्रेक्टिस रिलीजन ) - एक gaa- 
मान का चार पत्तियों से विवाह करना मूल अधिकार नहीं-एक विवाह समर्थक 
विधि धार्मिक हस्तक्षेप नहीं। 

संविधान के Hata संरक्षण द्वारा केवल धार्मिक मत रखने की स्वतंत्रता ही 
रदित नहीं हुई है अपितु धर्मानुसार कार्य मी रक्षित किये गए हैं। यह बात श्रनुच्छेद 

E है A 
२५ में उल्लिखित धम के आचरण करने? पद से स्पष्ट कर दिया गया है। ( परा ४ ) 


2 


किंतु चार पत्नियाँ रखना एक मुसलमान का मूल ATR नहीं है। यह हो सकता 
है कि बुसलिम स्वीय विधि के zada एक मुसलमान के चार पनियाँ रह सकती है । किंतु 
एक पत्नी से अधिक होना धर्म का श्रंग नहीं है। श्रतणव इस आशय की विधायी श्राव- 
इयकता ( लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट ) कि एक मुसलमान को एक पत्नी से श्रधिक न हो, 
श्रंतःकरण की «स्वतंत्रता ( फ्रीडम श्राफ कांशस ) श्रथवा धर्म के मानने, श्राचरण 
करने और प्रचार करने के ्रधिकार ( राइट g प्रोफेस, प्रेक्टिस ऐंड प्रोपेगेट रिलिजन ) 
में हस्तक्षेप नहीं है। ma: एक विवाह समर्थक विधि के किसी उपबंध ( प्राविजन ) से 
भारत के संविधान के अनुच्छेद २५ का अ्रतिक्रमण ( वायलेशन ) नहीं होता । ( पैरा ५ ) 

श्री सैयद सादिक श्रली प्रार्थी की श्रोर से तथा श्री एस» सी० खरे विरुद्ध पक्त 
की ओर से वकील थे । ; 

न्यायमूर्ति श्री ओक - यह पुनर्निरीक्षण श्रावेदनपत्र दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 
४८८ के अंतर्गत काररवाई के परिणामस्वरूप है। श्रीमती ग्रायशा बेगम ने श्रपने भरण- 
पोषण के लिये अपने पति बदरुद्दीन के विरुद्ध एक श्रावेदनपत्र दिया । उसका मामला 
422 कि वह और उसके पति एक साथ ६ वर्ष तक रहे । जत्र वह बीमार पड़ी तो उसके 
पति ने उसका परित्याग कर दिया तथा दूसरा विवाह कर लिया । श्रतः श्रीमती श्रायशा 
वेगम ने अ्रपने पति से भरणपोषण की माँग की है । बदरुद्दीन ने श्रपनी पत्नी को अपने 
पर में रखने का प्रस्ताव किया तथा उसका भरणपोषण व्यय देने से श्रस्वीकार किया | 


_ पदान्‌ दंडाधिकारी ( मजिस्ट्रेट ) ने ag निर्णय किया कि श्रीमती आयशा बेगम को 


ह... पति से पृथक रहने का अधिकार दै तथा उसे पने पति से भरणपोषण व्यय मिलना 


° 
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२६ प्रयाग So Fato ] बदरुद्दीन वि० आयशा वेगम ( न्यायमूर्ति श्री ahs) 


चाहिए | श्रतः न्यायालय ने बदरुद्दीन को ग्रादेश दिया कि वह श्रीमती यशा बेग 


फो ६०) प्रतिमास की दर से भरणपोषण व्यय दे । बदरुद्दीन का पुननिरीक्षण रावेर । 


पत्र कानपुर के विद्वान्‌ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा निरसित कर दिया गया | ग्र, 
बदरुद्वीन ने इस न्यायालय में पुनर्निरीक्षण रावेदनपत्र दिया दै । श्रीमती ag 
बेगम बदरुद्दीन की प्रथम पल्ली थीं। बदरुद्दीन ने यह स्वीकार किया है कि मैंने ay 


विवाह कर लिया है । विद्वान्‌ दंडाधिकारी ( मजिस्ट्रेट ) ने यह निर्णय किया कि दबी 


के द्वितीय विवाह के कारण प्रथम पली को अपने पति से प्रथक रहने का अधिकार है| 
न्यायालय ने दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८८ की उपधारा ३ का ग्राश्रय लिया ग्रे 
निम्नलिखित है-- 


यदि पति दूसरा विवाह करे ग्रथवा रखैल रखे तो उसकी पत्नी का उसके ताय | 


रहने से इनफार करना उचित कारण समभा जायगा |’ मु 

(२) यदि यह उपबंध प्रभावी ( इफेक्टिव ) है, तो श्रायशा वेगम को सप्त 
अपने पति से पथक रहने का श्रधिकार है | 

(२) fea बदरुद्दीन के वकील श्री सादिक अली ने दंड-प्रक्रिया-संहिता की धार 
४८८ के उपबंध के उस खंड पर विभिन्न कारणों से आपत्ति की है। उन्होंने इस तक ए 
जोर दिया है कि उक्त उपबंध से मुसलमानों के मूल अधिकार का श्रतिक्रमण होता है! 
यह तर्क जोरदार ढंग से उपस्थित किया गया है कि उक्त उपबंध भारत के संविधान के शरु 
च्छेद २५ का ग्रतिक्रमण करता है। श्रनुच्छेद २५ का खंड ( १ ) इस प्रकार है- 

“सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे ST? 
श्रधीन रहते हुए, सत्र व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का तथा घमं के श्रवाष र 
से मानते, WAL करने ओर प्रचार करने का समान अधिकार होगा ।” 

(४) श्री सादिक अली ने कमिश्नर हिंदू रिलिजस इंडाउमेंटस, मद्रास वि 
श्रीलक्ष्मींद्र तीथे स्वामियर आफ शिरूर मठ नामक मुकदमे" का श्राश्रय लियी a उ 
मुकदमे में सर्वोच न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह निर्णय किया कि संविधान के 
संरक्ष्ण द्वारा केवल धार्मिक मत रखने की स्वतंत्रता ही रक्षित नहीं gee me 
धर्मानुसार कार्य, भी रक्षित किए गए हैं। यह बात अनुच्छेद २४ में उल्लिखित 
के आचरण करने! पद से स्पष्ट कर दिया गया हे । 


श्र 


(१) ए० आई० -_-- २ १९५४ ( सुप्रीम क्रोट ) २८२ 
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ग्र्धि। 
ग्र्थि। 
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बि० आयशा बेगम ( न्यायमूर्ति श्री रोक ) [ बिधि पत्रिका १९५७ २७ 
ब्र o 


(4) श्री सादिक अली का तर्क हे कि चार faa रखना एक मुसलमान का 
पूल-अ्षिकार दै। में इससे सहमत नहीं हुँ । यह हो सकता हे कि युसलिम स्वीय 
विधि के अंतर्गत एक मुसलमान क चार पत्नियाँ z सकती दै । किंतु में यह नहीं 
दमता कि एक पत्नी से अधिक होना धर्म का अंग हे । कोई प्रमाण यह दिखलाने 
के लिये उद्धुत नहीं किया गया है कि एक मुसलमान के लिये एक पत्नी से अधिक 
रखना अनिवार्य है । अतएव इस आशय की विधायी आवश्यकता ( लेजिस्हेटिब 
रिक्वायरमेंट ) कि एक मुसलमान को एक पत्नी से अधिक न हो; अंत:करण की 
स्वतंत्रता ( फ्रीडम आफ कांशिएंस ) अथवा धर्म के मानने, आचरण करने ओर 
प्रचार करने के अधिकार ( राइट | प्रोफेस, प्रैक्टिस ऐंड प्रोपेगेट रिलिजन ) में 
हस्तक्षेप नहीं है। अतः में नहीं समझता कि एक विवाह समर्थक विधि के किसी उपबंध 
( प्राविजन ) से संविधान के अनुच्छेद २५ का अतिक्रमण ( बायलेशन ) होता है । 

` (६) दूसरे श्री सादिक श्रली ने यह तर्क उपस्थित किया कि विचाराधीन उपबंध 
अधिनियम संख्या २६, सन्‌ १९३७ ई० [ मुसलिम स्वीय विधि ( शरियत ) प्रयुक्ति 
ग्रधिनियम सन्‌ १६३७ ] के प्रतिकूल है । उक्त श्रधिनियम की धारा २ इस प्रकार है-- 

“किसी रूढि ग्रथवा प्रथा के विपरीत होते हुए भी ( नाटविदस्टैंडिग एनी 
कस्टम आर यूसेज डु द कांद्रेरी ) सभी प्रइनों के, जिनमें भरणपोषण का प्रश्न मी 
संनिविट है, संबंध में निर्णय का नियम, जत्र दोनों पक्ष मुसलमान हो; मुसलिम afta विधि 
के श्रनुसार होगा ।? 

( ७ ) यह धारा awa: यह सिद्धांत निश्चित करती है कि भरणपोषण के मामले में 
मुसलमान मुसलिम स्वीय विधि द्वारा शासित होंगे | 
` (८) मुल्ला रचित 'मोहम्मडन ला? ( १० वाँ संस्करण ) की धारा २७७ में पति 
के अपनी पत्नी के भरणगोपण के कर्तव्य पर विचार किया गया दै। पति अपनी पत्नी 
का wud तब तक करने के लिये बाध्य है, जबतक पत्नी उसके प्रति सच्ची 
ओर उसकी उचित आज्ञाओ का पालन करती हो । किंतु वह उस पत्नी का भरण 
पोषण करने को बाध्य नहीं है, जो उससे संपक रखने से अस्वीकार करे अथवा AA 
प्रकार से आज्ञोल्लंबन करे जव तक कि यह अस्त्रीकृति या आज्ञोल्लंघन तुरंत स्त्रीधन 


(ait डाबर ) के न चुकाए जाने के कारण हो । 


इस धारा में उ छिखित भरणपोषण विधि (ला आफ मेंटिनेंस ) दंड-प्रक्रिया-सहिता 
a -«. बारा ४८८ में उल्लिखित मरणपोषण विधि ( ला आफ मेंटिनेंस ) से कुछ मित्र दै। 


a 
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२८ प्रयाग So न्या० ] बद्रुद्दीन fro आयशा वेगम (न्यायमूति श्री J | 
| 


अतः मैं श्री सादिक अली से इस बात पर सहमत हूँ कि भरणपोषण के संत्र पै 
प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८८ तथा मुसलिम स्वीय विधि में कुछ विरोध हे | प्र क 
कि उक्त विरोध के होते हुए क्या दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 
जानी चाहिए । 


नेवू 


(६ ) श्रधिनियम संख्या २६ सन्‌ १९३७ ई० की धारा ६ में उन रिन 
ate विनियमों (ra) की सूची है, जो उक्त श्रधिनित्रम द्वारा निए 
( रिपील ) किये गए हैं | उक्त ञ्रधिनियम की धारा ६ में दंड-प्रक्रिया-संहिता का 


xy Sd A . q 
नहीं हे | अधिनियम संख्या ५६ सन्‌ १९३७ में सुझाव की कोई ऐसी बात नही ११ 


दंड-प्रक्रिया-संहिता के मुसलमानों पर लागू किए जाने के संबंध में इसके संशोधन शर 
विचार था | 


( १० ) दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १, उपधारा २ संहिता केः विस्तार बाइ 
प्रकार वणुन करता हे - 


“यह समस्त भारत में a होती है'**'**किंतु किसी विशेष उपबंध के प्रतित १ 
होने की स्थिति में (इन gada आफ एनी स्पेसिफिक प्रविजन टु द कांटेरी) इसमें उहि 
खित कोई भी बात इस ana naa किसी विशेष या स्थानीय विधि ( एनी स्पेशल शरा 
लोकल ला नाऊ इन फोसं ) को ग्रथवा तत्समय प्रबृत किसी ग्रन्य विधि द्वारा ( बाई एमी 
अदर ,ला फार द टाइम वीइंग इन फोस ) प्रदत्त किसी विशेष श्रधिकार या शहि 
(एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन आर पावर ) को ग्रथवा उस श्रन्य विधि द्वारा विहित (Aa 
इब्ड ) प्रक्रिया के किसी विशेष रूप ( एनी स्पेशल फाम आफ प्रोसिडियर ) को प्रभावि 
नहीं करेगी ।? 

( ११) इससे यह प्रकट है कि संहिता जाति या संप्रदाय के भेदभाव 
बिना समस्त भारत में लागू होती हे | स्पष्टतः यह मुसलमानों पर भी लागू होती है| 
किंतु श्री सादिक ग्रली ने यह तर्क उपस्थित किया है कि दंड प्रक्रिया-संहिता की धार ४ 
उपधारा २ अभी प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि के ग्रथीन है। यह बात जोर. 
ढंग से रखी गई है कि अधिनियम संख्या २६ सन्‌ १९३७ fo एक विशेष विधि 
दंड प्रक्रिया-संहिता की धारा १, उपधारा २ द्वारा अपेक्षित है। में इससे सहमत alt 


दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १, उपधारा २ में उल्लिखित विशेष विधि ; 
ला) वह विशेष बिधि है जो कतिपय विशेष मामलों के लिये दंड 


e 
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४८८ प्रयुक्त शै । 


प्रक्रिया 
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बिशेष नियम निर्धारित करता हे। सझुसलिम स्वीय विधि ( शरियत ) प्रयुक्ति 
अधिनियम) सन्‌ १६३७ ३० दंड प्रक्रिया के कोई विशेष नियम नहीं निर्धारित 
करता । 


NO 


अधिनियम संख्या २६, सन्‌ १९३७ ई० मुसलमानों पर मुसलिम स्वीय विधि 
( मुसलिम पर्सनल ला ) की प्रयुक्ति के विषय में कतिपय नियम निर्धारित करता 2 । 
ग्रतः मेरा मत है कि अधिनियम संख्या २६ सन्‌ १६३७ ३० [ मुसलिम स्त्रीय विधि 
( शर्यत ) प्रयुक्ति अधिनियम | के पारित हो जाने के पश्चात्‌ भी दंड-प्रक्रिया- 
संहिता की धारा ४८८ मुसलमानों पर भी लागू होती है | 

(१२) श्री सादिक अली ने श्रागे यह तक उपस्थित किया कि यदि दंड-प्रक्रिया- 
संहिता की धारा ४८८ मुसलमानों पर लागू भी होती दो, तो न्यायालय को मुसलमानों 
पर लागू स्वीय विधि पर विचार करना ग्रनिवार्य 21 यह सत्य हे कि दंड न्यायालय 


(क्रिमिनल कोर्ट) को भी अपने समक्ष दोनों पक्ष पर लागू स्वीय विधि पर विचार करना 


[= | किंतु इसका ध्यान रहे कि धारा ४55 के अंतर्गत पत्नियों ओर बच्चों के 


भरणपोषण के लिये संक्षित प्रक्रिया ( समरी प्रोसिडियर ) निर्धारित हे । ऐसी 
संक्षिप काररबाई के लिये दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४55 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया 
का अनुकरण करना होगा | 
दूंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४८६ के मूल में यह विचार है कि सक्षम व्यव- 

हार न्यायालय का निर्णय दंड न्यायालय के आदेशा से भिन्न हो सकता हे। ऐसी 
स्थिति में दंड न्यायालय को सक्षम व्यवहार न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते 
हुए अपने आदेश को संशोधित करना पड़ सकता हे । किंतु व्यवहार न्यायालय 
के ऐसे किसी निर्णय के अभाव में दंड न्यायालय को दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 
४०३ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा | 

एक उपबंध यह हे कि यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो प्रथम 
न्नी द्वारा अपने पति के साथ रहने से अस्वीकार करने के लिये यह उचित कारण 
समका जायगा। व्यवहार न्यायालय ( सिविलकोटे ) दंड परक्रियासंहिता की धारा 
४:८८ में निर्धारित सिद्धांत भले न स्वीकार करे, किंतु दंड न्यायालय (क्रिमिनल कोटे) 


$ भरण ५ बि ७ 
` शाषण संबंधी आवेदनपत्र पर विचार करते समय दंडप्रक्रिया की धारा 


eS e a 
> मे अंतविष्ट उस उपबंध को मानने को विवश हे | - 
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३० प्रयाग उ० न्या० | बदरुद्दीन वि० आयशा बेगम ( छ| ओर 
अतः मैं विद्वान्‌ दंडाधिकारी ( मजिस्ट्रेट ) के इस मत से सहमत हूँ ह 


ग्रायशावेगम को अपने पति से पथक रहने तथा भरणपोषण व्यय न 


अधिकार १६ 
( १३ ) अंततः मुझे भरणपोषण की राशि ( एमाउंट ) पर विचार कग 
कानपुर स्थित माल (मुहल्ले ) में बदरुद्दीन की एक निर्माणशाला (वक) 
उसका कथन्न है कि इससे मेरी आय प्रतिमास १२५) है । दूसरे पक्ष से इस बात am) 
है कि बदरुद्दीन की आय प्रायः ४००) या ५००) प्रतिमास है । दोनों पक्ष द्वारा अह 
इन अंकों तथा दुकान की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए विद्वान्‌ दंडाधिकारी इस नि्काए | 
पहुँचने को स्वतंत्र थे कि बदरुद्दीन की मासिक आय प्राय; ३००) है | 
(१८ ) इस निष्कर्ष पर पहुँचने के उपरांत कि बदरुद्दीन की mham) 
प्रायः ३००) है, विद्वान्‌ दंडाधिकारी “ने श्रीमती श्रामशा बेगम को मासिक (नि) । 
ब्यय ६०) प्रति मास की दर से निश्चित करने की कारवाई की । इस fren ए शे | . 
में विद्वान्‌ दंडाधिकारी ने इस बात पर भी विचार किया कि बदरुद्दीन को दूसरी बी शास 
भी निर्वाह करना है । यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीमती श्रायशा वेगम को दिया अते घार 
वाला व्यय अधिक है | अधे 
; f अंत 
( १५ ) पुनर्निरीक्षण ग्रावेदनपत्र निरसित किया जाता है। २९ जून सन्‌ (९४४ | ताः 
का स्थगन श्रादेश समाप्त किया जाता है । विद्वान्‌ दंडाधिकारी ( मजिद्रेट) # || 
सितंत्रर सन्‌ १३५४ ई० का ्रादेश बना रहेगा | = 
श्रावेदनपत्र निर È 
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१६५७ विधिपत्रिका (प्रयाग Fo न्या०)३१( वा० ०७) 
न्यायमूर्ति श्री एम० एल० चतुर्वेदी 
व्यवहार विभित्र लेख याचिका क्रमांक १३८६, सन्‌ १६५६-निर्णाय 
दिनांक २ जनवरी सन्‌ १६५७ Fo | 
जयवोर fag ग्रार्थी 
विरुद्ध 
जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर तथा अन्य व्यक्ति' “विरुद्ध प्च 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, सन्‌ १९४७ धारा ४३ और अर्ध 
शासकीय पत्र ( डी० ओ० ) संख्या २६३-७०२।४५ दिनांक ७ BIA सन्‌ १६५६-- 
धारा ४३ के अंतर्गत विहित अधिकारी ( प्रेस्क्राइव्ड एथारिटी ) जिला मजिस्ट्रेट-- 
अधेशासकीय पत्र के पेरा २ ओर धारा ४३ में असंगतिं--अधे शासकीय पत्र में 


अंतर्विष्ट निदेशानुसार (इन एकार्डेन्स विद डिरेकशंस ses इन डी० ato ) 
न्याय पंचायत में व्यक्तियों की नियुक्तियाँ--नियुक्तिया अवध ( इनवैलिड ) | 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा ४२ के अंतर्गत विहित श्रधिकारी 
(प्रेस्काइब्ड एथारिटी ) जिले का जिला मजिस्ट्रेट है, न कि जिला मजिस्ट्रेट श्रथवा 
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई समिति | नियुक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी । 
किंतु ग्रर्ध शासकीय पत्र ( डी० ओ> ) संख्या _२६।३३-७०२।५५ दिनांक ७ श्रप्रैल 
सन्‌ १९५६ ई० के अनुसार अंतिम चुनाव ( फाइनल सिलेक्शन ) समिति द्वारा किया 
जायगा तया जिला मजिस्ट्रेट में नहीं ,अपिठु समिति में ही अधिभावी शक्ति ( ओवरराइडिंग 
पावर ) का निहित होना प्रतीत होता स प्रकार ग्रथ शासकीय पत्र का पैरा ३ उत्तर 
पंचायत राज अधिनियम की धारा ४३ तथा इतत अधिनियम के श्रेतगत रचित 


नो के विरुद्ध है, क्योंकि यह समिति को, जिठका जिला nfz केवल अध्यक्ष है) 


उक्ति का अधिकार देता है तथा इस बात की मी संभावना है कि समिति जिला 


हि... | की अभिलाषा के विरुद्ध निर्शय करे । अतः अप्रैल सन्‌ १९५६ के अघे शासकीय 
७ प्रया० ४ ख|५ क 
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३२ प्रयाग उ० न्या० ] जयवीर सिंह fro जि० मजिस्ट्रेट बुलंदशहर (ato श्री mak) 
पत्र में अंतर्विष्ट निदेशानुसार न्याय पंचायत में व्यक्तियों की नियुक्तियाँ अवैध समर 
जानी चाहिए | ( पेरा ५ और ६) 

प्रार्थी की ओर से श्री जे० पी० गोयल तथा विरुद्ध पक्ष की ओर से श्री ए७ io 
चौहान तथा ( राजकीय ) स्थायी परामशंदाता वकील थे । 

न्यायमूर्ति श्री चतुर्वेदी--प्रद श्रावेदनपत्र संविधान के ATIR २२६ श्र 

२२७ के श्रंतगत है | 

( २) प्रार्थ तथा उत्तरवादी संख्या ३ से ५ ( अन्य व्यक्तियों के साथ ) नबन 
सन्‌ १९५५ ई० में जिला बुलंदशहर के गाँव ब्रिसारा के गाँव पंचायत के सदस्य के खप 
निर्वाचित किए. गए | गाँव पंचायत के लिये व्यक्तियों के निर्वाचन के पश्चात्‌ गाँव पंचायत 
की न्यायिक शाखा ( जुडिशल ब्रांच ) के लिये, जो न्यायपंचायत के नाम से aay, 


ब्र 


नियुक्तियाँ करनी थीं। समस्त निर्वाचित समूह में से न्यायपंचायत के सदस्य के TH 
dal की नियुक्तियाँ करनी थीं aa डिवीजन मजिस्ट्रेट ने अपनी संस्तुति ( Rain) 
जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी तथा एक समिति ने, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, मंडलपातिका 
( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री रामचंद्र वकील 
थे, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित सूची में से तत्र sifaa चुनाव किया । इस समिति 
द्वारा नियुक्तियों की तिथि न तो आवेदनपत्र के साथ दिए गए शपथपत्र में ओर ग 
प्रतिशपथ पत्र ( काउंटर एफिडेविट ) में उल्लिखित है, fag उत्तरवादी. संख्या 3 
वकील श्री ए० पी० सिंह चौहान ने यह स्वीकार किया है. कि ये नियुक्तियाँ उस प 
गई जब WH शासकीय पत्र संख्या २६।३३-७०२।५५, दिनांक ७ अप्रैल सन 8 
लागू था | प्रतिशपथपत्र के पैरा ८ में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है। निय 
जाने के पश्चात्‌ प्रस्तुत आवेदनपत्र उपस्थित किया गया, जिसमें - नियुक्तियों की ata २ 
snafa की गई तथा यह प्रार्थना की गई कि समिति का आदेश रद्द किया जाग ” 
जिला मजिस्ट्रेट तथा सबडिवीजन मजिस्ट्रेट को प्रार्थी को न्याय पंचायत क 
चुनने के लिये परमादेश Sa ( रिट आफ मैंडेमस ) जारी किया जाय। ५ ह 

(३) प्राथी की ओर से विद्वान्‌ वकील ने मेरे समक्ष केवल यह त २ 
पंचायत राज अधिनियम तथा इसके ग्रंतगंत रचित नियमों के Aga जिल 


विहित प्राधिकारी ( प्रेस्काइन्ड एथारिटी ) हे और उन्हें गाँव पंचायत oe A 
व्यक्तियों में से न्याय पंचायत के लिये नियुक्तियाँ करने का -a दिया गया X 


i 
॥ 


इ कवी" 
शासकीय पत्र के अनुसार एक समिति संघटित की गई । नियुक्तियों सिति reia 
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सिंह fro जि» मजिस्ट्रेट बुलंदशहर [ Afà पत्रिका १६५७ ३३ 


बाली थीं) न कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा | aa मेरे समक्ष wa शासकीय पत्र की एकप्रति- 
लिपि उपस्थित की गई है तथा दोनों पक्ष के वकील इस बात से सहमत हैं कि यह aa 
प्रतिलिपि है और इसे साक्ष्य में लिया जा सकता है | 

(४) में समता हूँ कि प्रार्थी के विद्वान्‌ वकील के तर्क में सार है। उत्तर प्रदेश 
पंचायत राज अधिनियम की धारा ४३ में उल्लेख दै कि विहित प्राधिकारी कतिपय aeaii 
बलि व्यक्तियों ( पसन्‌स आफ सटन क्वालिफिकेशंस ) को न्याय पंचायत के पंच नियुक्त 
कर सकता है | धारा २ ( थ ) [ क्यू ] में उल्लेख दे कि विहित प्राधिकारी से ताय उस 
प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार सामान्यतः ग्रथवा किसी विशेष प्रयोजन से ऐसा श्रधि 
सूचित करे | अधिनियम के ग्रंतर्गत रचित नियमों से संलग्न अनुसूची १ @ जिसमें पंचायत 
राज श्रधिनियम की विभिन्न धाराओं ait पंचायत राज नियमों के ग्रंतर्गत नियुक्त विंद्वित 
प्राधिकारियों की act है । इस aaa के स्तंभ १ में धारा या नियम तथा स्तंभ २ में 
विहित प्राधिकारी का उल्लेख है | अधिनियम की धारा ४३ के सामने “विदित प्राधिकारी” 
जिला मजिस्ट्रेट बताया गया हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में दिनांक १ दिसंबर सन्‌ 
१६५५ की अधिसूचना ( नोटीफिकेशन ) भी प्रकाशित हुई थी, जिसके श्रनुसार उत्तर 
प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा ४३ के प्रयोजन के लिये जिला मजिस्ट्रेट "विहित 
प्राधिकारी! मनोनीत किया गया था । 

(4) अतः यह त्रिलकुल स्पष्ट है कि धारा ४३ के अंतर्गत “विदित प्राधिकारी' 
जिले का जिला मजिस्ट्रेट हे, न कि जिला मजिस्द्रट अथवा राज्य सरकार द्वारा 
नियुक्त कोई समिति | नियुक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा होती हैं, यद्यपि यह तक 
करना संभव है कि नियुक्तियाँ करते समय वह ऐसे व्यक्तियों से, जिनसे वह परामश करना 
उचित समझे, परामर्श कर सकता है। किंठु दिनांक ७ अप्रैल सन्‌ १९५६ ई० के श्रध 
शासकीय पत्र के agan स्थिति कुछ भिन्न प्रतीत होती है तथा श्रंतिम रूप से नियुक्त 
करनेवाल्म प्राधिकारी जिज्ञा मजिस्ट्रेट नहीं, अपिठु समिति प्रतीत होता दै । श्रध शासकीय 
पत के पेरा १ में यह उल्लेख में है कि सत्र डिवीजन मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के पास 
योग्यता क्रम से ५ नामों की तालिका भेजें । इसके पश्चात्‌ पैरा २ में यह उल्लेख है-- 

न्याय पंचायत के लिये पंचों का अंतिम चुनाव सबडिवीजन्‌ मजिस्ट्रेट द्वारा 
पित तालिका में से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रानुसार समिति द्वारा किया जाना चाहिए 
जिसमे ( १) जिला मजिष्ट्रेट ( ग्रध्यक्ष ), (२) मंडलपालिका के aa (२) 
ह 4 सभा का या के सदस्य, जो संबद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हाँ - तथा 


® 
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३४ प्रयाग So न्या० ] जयवीर सिंह वि० जि० मजिस्ट्रेट बुलंदशहर (aro of =a) 
(४ ) विधान परिषद्‌ का या के सदश्य--यदि कोई हों--जो संबद्ध निर्वाचन तर} 
निवास करते हों, रहेंगे | टर 

इस अधै शासकीय पत्र के अनुसार अंतिम चुनाव ( फाइनल सले 
इस समिति द्वारा किया जायगा तथा जिला मजिस्ट्रोट में नहीं, अपितु समिति T 
अधिभावी शक्ति ( ओवरराइडिंग पावर ) का निहित होना प्रतीत होता है। छ 
प्रकार अर्थ शासकीय पत्र का पेरा २ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धा 
४३ तथा इस अधिनियम के अंतर्गत रचित नियमों के विरुद्ध है क्‍योंकि यह समिति 
को, जिसका जिला मजिस्ट्रेट केवल अध्यक्ष है, नियुक्ति का अधिकार देता है ता 
इस बात की भी संभावना है कि समिति जिला मजिस्ट्रेट की अभिलापा के विर 
निर्णय करे | 

(६ ) श्रावेदनपत्र के साथ उपस्थित शपथपत्र के ११ वें पेरा में यह कहा गय 
है कि इस समिति ने उत्तरवादी संख्या ३ से ५ फी नियुक्तियाँ न्याय पंचायत के लिये ब | 


प्रति शपथपत्र में इस तथ्य को ग्रनंगीकार नहीं किया गया है, यद्यपि इस प्रतिशपथ पत्र के ' 


ad पेरा में यह कहा गया है कि समिति जिला मजिस्ट्रेट के सहायतार्थ संघटित कौ गई 
थी तथा नियुक्तियाँ स्वयं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई' | किंतु विद्वान वकील श्री चोक्ष 
ने यह स्वीकार किया है कि ७ श्रप्रेल सन्‌ १६५६ ई० Rad शासकीय पत्र में रंति 
निदेश के श्रनुसार ( इन एकाडँस विद डिरेक्शंस कंटेंड इन sto Ao) निगु 
की गई थों | 


अतः इत नियुक्तियां को अवैध समझना चाहिए, क्योंकि ये विहित प्राधि 


कारी द्वारा नहीं अपितु समिति द्वारा की गई थीं। 
2 (७) श्रावेदनपत्र स्वीकृत किया जाता है तथा न्याय पंचायत के लिये उता 
संख्या ३ से ५ की नियुक्तियाँ निराकृत की जाती हैं। जिला मजिस्ट्रेट विधि के श्रु 
न्यायपंचायंत के लिये dat को नियुक्त करने की काररवाई के लिये स्वतंत्र रहेंगे । 
इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि आवेदन पत्र का गंभीरतापूर्वक विरोध T 


किया गया, दोनों पक्ष श्रपना अपना व्यय वहन करेंगे | 
श्रावेदनपत्र स 
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१६५७ विधिपत्रिका (प्रयाग उ० न्या०)३५(वा० Fo ८) 
न्यायमूर्ति श्री मेहरोत्रा 
व्यवहार विमि लेख याचिका PARE, धनु १९५६--- 
निर्णय दिनांक ८ जनवरी सन्‌ १९4७३० 
जयप्रकाश शर्मा RPP AT न CAAS “ygi 
विरुद्ध 
रजिस्ट्रार, रुइकी विश्वविद्यालय, रुड़की तथा अन्य व्यक्ति “विरुद्ध पच्च 


भारत का संविधान; अनुच्छेद २९६ ओर १६ (१) (च ) [ एफ |-छात्र 
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पकड़ा गया-छात्र को अपने आचरण 
के स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रार द्वारा उसकी परीक्षा रह--आदेश 
द्वारा नैसर्गिक न्याय ( नेचुरल जस्टिस ) के सिद्धांतों का अतिक्रमण | 

यदि किसी छात्र को अपने श्राचरण के स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना उसकी 
परीक्षा रद्द की गईं हो, तो ऐसा aa ( सच ऐन डर ) नेसर्गिक न्याय के सिद्धांत 
का अतिक्रमण करता दै ( इज इन वायलेशन श्राफ द प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस ) 
तथा इसे रद्द कर देना चाहिए ( पेरा ४) 

प्रार्थी की ओर से श्री जे० पी गोयल तथा विरुद्ध पक्ष फी ओर से श्री विश्वमित्र 
वकील थे | 

न्यायमूर्ति श्री मेहरोत्रा-यह श्रावेदनपत्र संविधान के श्रनुच्छेद २२६ के 
अंतर्गत है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि रजिस्ट्रार, azh विश्वविद्यालय, रुड़की तथा 
चायं, हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ के उस आदेश को खंडित करते हुए कि प्रार्थी 
को सन्‌ १६५६ fo की परीक्षा रद्द कर दी जाय, उक्त विरुद्ध पक्ष के विरुद्ध उद्रेषण लेख 
(Re आफ सर्टियोरेरी ) जारी किया जाय 1 


` _ (२) शपथपत्र में उलिखित तथ्य संक्षेप में ये हे कि प्रार्थी नवंबर, सच. १६५४४ 


३० में हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ की, जो रुड़की विश्वविद्यालय से संबद्ध दै, 
ee =. ~ = विश्वविद्यालय a=. 
Mae कक्षा में भर्ती किया गया । प्रार्थी जत सन्‌ १९५५ ई० में Gres tes 


a 
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३६ प्रयाग So rato ] जयप्रकाश शर्मा वि> रजिस्ट्रार रु० विश्व० (न्या० श्री kh | 
al 


द्वारा संचालित “प्रथम वर्षीय ओवरसियर कक्षा परीक्षा? में बैठा | किंतु TY da 
तथा विलंब से भर्ती होने के कारण प्रार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका ana ) 
सन्‌ १६५६ में किसी समय हुई प्रथम वर्षीय ओवरसियर कक्षा परीक्षा में Brat । 
अभ्यर्थी ( प्राइवेट केडिडेट ) के रूप में बठने की श्रनुमति दी गई | जिस समय mia | 
संख्या १ के भवन निर्माण १ संबंधी प्रश्नपत्र का उत्तर लिख रहा था, उस समय 1 | 
( इन्विजिलेटर ) ने प्रार्थी की कमीज के अग्रमाग की Sa में से एक डायरी h | 
इसपर उसनें इस मामले की सूचना परीक्षा के अधीक्षक ( सुपरिंटेंडेंट ग्राफ दि nah, 
नेशन ) को दी | प्रार्थी का वक्तव्य भी वीचक द्वारा ग्रभिलिखित किया गया बि 
प्रार्थी का कथन था कि मैं एक डायरी लाया था और मैंने अनुक्ृति के लिये (फा 
फापिइँग ) इसका प्रयोग नहीं किया । तप्पश्चात्‌ प्रार्थी को अन्य. प्रश्नपत्रों के उत्तर देने 
की श्रनुमति दे दी गई ओर उसे उत्तीर्ण हो जाने की ग्राशा थी किंतु परीक्षाफल तूची म | 
उसका नाम नहीं राया तथा जांच करने पर उसे पता चला कि उसकी हर्‌ | 
१६५६ ई० की परीक्षा रद्र कर दी गई ( वाज केसेल्ड ) | वीक्षूक का प्रतिवेदन, प्रार्थी का 
वक्तव्य तथा प्राथी की जेब से प्राप्त डायरी वीक्षक द्वारा परीक्षा के ग्रधीक्षक को सोप दी 
गई । परीक्षाधीक्षक ने वीक्षक के प्रतिवेदन, प्रार्थी के पास से प्राप्त डायरी तथा प्रार्थी 
वक्तव्य के साथ अपना प्रतिवेदन रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के रजिस्ट्रार के पास मे 
दिया | रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के रजिस्ट्रार को प्रतिवेदन भेजे जाने पर Rri 
एक आदेश द्वारा प्रार्थी की परीक्षा रद्द कर दी | प्रार्थी की रोर से मुख्य तक यह उपसित 
किया गया है कि उसके मामले में नेसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण gmt 
( द प्रिंसिपल ग्राफ नेचुरल जसटिस वाज वायलेटेड ) क्योंकि प्रार्थी का परीक्षापल ॥ 
करने का आदेश देने के पूर्व रजिस्ट्रार ने प्रार्थी को अपने श्राचरण का स्पष्टीकरण a 
का कोई ग्रवसर नहीं दिया | ; 
(३ ) Renta को ( इस वाद ) की सूचना दी गई | इस मामले में प्रतिश 
पत्र मी प्रस्तुत क्रिया गया है | प्रतिशपथपत्र के ११ वें पैरा में यह कहा गेया हैर 
ahad ( डिपोनेंट ) ने वीक्षक तथा miaa के प्रतिवेदन और ञी 
स्पष्टीकरण पर पूर्णरूपेण विचार करने के उपरांत इस निर्णय पर पहुंचा fe र a 
श्रभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी था और इसलिए sau ra 
दिया गया कि उसकी सन्‌ १९५६ की परीक्षा रद्द कर दी गई, जो उसे faz इंजीनिं 
स्कूल के आचार्य द्वारा यथावत सूचित किया गया ( ड्यूली कम्युनिकेटेड )। 
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(:४) इस शपथपत्र के ' शपयकतां श्री Tao सी पाल हैं, जो रुड़की विश्वः 
area के रजिस्ट्रार दै । विरुद पच संख्या १ के कथनानुसार वीक्ष॒क द्वारा ग्रभिलिखित 
र्थी के वक्तव्य, वीक्षक के प्रतिवंद्‌न, परीक्षाधीक्षक के प्रतिवेदन तथा प्रार्थी के पास से 
प्राप्त डायरी पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया गया था और इन gai पर विचार si 
रजिस्ट्रार ने आदेश दिया, जिसपर AA ने आपत्ति की यह स्वीकार किया गया है 
कि श्रादेश दिए जाने के पूव प्रार्थी को अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने का कोई 
अवसर नहीं दिया गया । श्रतः स्तः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण था 
(बाज ए. वायलेशन श्राफ द प्रिंसिपल श्राफ नेचुरल जस्टिस ) | घनश्यामदास गुप्त 
विरुद्ध बोर्ड ग्रा5 हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एड्यूकशान, यू? पी०, इलादावाद 
ह मुकदमे ( ए० ग्राई० आर० १६५६ इलाहाबाद ५३१ ) में इस न्यायालय के पूण 
न्यायमंडल द्वारा az निर्णय किया गया था कि यदि किसी छात्र को अपने आचरण क 
स्पष्टीकरण का अवसर दिए विना उसकी परीक्षा रद्द की गइ हा, ता एसा आदरा 
(सच एन आउडेर ) नैसर्गिक न्याय क सिद्धांत का आतक्रमण करता है ( इज इन 
वायलेशन आफ द्‌ (सिपल आफ नेचुरल जस्टिस) तथा इसे रद्द कर देना 
चाहिए । मेरे विचार से यह निर्णय प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर पूरी तरह 
लागू होता है | 

(५) विरुद्ध पक्ष ने परीक्षाधीक्षक को जारी किए गए श्रनुदेश ( इंसट्रक्शंस ) 
के, जो प्रतिशरथपत्र के परिशिष्ट ङ ( ई ) के रूप में प्रस्तुत किया गया है, १$ वे जला का 
आश्रय लिया है । अनुदेश का १५ वाँ परा निम्न लिखित दद 


८४ १७--जिस छात्र के पास पुस्तकें या कागजपत्र मिले या जो छात्र वार्ता, उत्तर 
aama का विनिमय या अ्रनुक्कति ( कापिइंग ) करता हुआ अथवा किसी भी प्रकार का 
अनुचित साधन प्रयुक्त करता हुआ पाया जाय, वह परीक्षा भवन से निष्कासित नि 
सकता है। ऐसी पुस्तकें और कागजपत्र अम्यर्थी से ळे लेने चाहिए तथा इन्हें उसकी 
उत्तर पुस्तिका और इस विषय में पूणं प्रतिवेदन के साथ रजिस्ट्रार को पंजीयित डाक से 
( बाई रजिस्टर्ड पोस्ट ) भेजना चाहिए 1” 


- मेरे मत से यह रजिस्ट्रार को परीक्षा रद करने का अधिकार नहीं देता । रजिस्ट्रार 


फा यह अधिकार उत्तर पुस्तिकाओं के एड पर मुद्रित उस श्रनुदेश में दे, जो इस प्रकार 
का उपबंध करता है-- ees 


° 
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“जो अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जायगा, उस 


परीक्षा रद्द कर दी जायगी तथा इसके अतिरिक्त वह भविष्य में विश्वविद्यालय पर्ष रे 
बैठने के लिये aad ( डिसक्वालीफाइड ) समभा जायगा |” १६ 


(६ ) इसमें संदेह नहीं कि रजिस्ट्रार को ऐसा अधिकार था | फिर भी नै | 
न्याय का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि छात्र को अपने श्राचरण का स्पष्टीकरण करे 
के लिये एक अ्रवसर दिया जाना चाहिए । इस मामले में प्रार्थी को जो सारा अर 
दिया गया वह यह था कि उसका वक्तव्य वीक्षफ द्वारा श्रमिलिखित किया गया | जैसा पढे 
कहा जा चुका है, १५वें पेरे में उल्लिखित सभी श्रनुदेशो की पूर्ति परीक्षाधीक्ष द्वारा शर 
की गई किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में प्रार्थी को श्रपने ग्राचरण आ 
स्पष्टीकरण करने के लिये अवसर दिया गया। 


(७ ) श्रतएव इस मामले में नेसर्भिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्टतः श्रतिक्रमण 


हुआ है । wa: में इस आवेदन को स्वीकृत तथा प्रार्थी की परीक्षा रद्द करने के EM | . प्रेषण 
के आदेश को खंडित करता हूँ । मुकदमे की परिस्थितियों पर विचार करते हुए मै बा ऐसे : 
के लिये कोई श्रादेश नहीं देता हूँ । 

श्रावेदनपत्र स्वीकृत विच 
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न्यायमूर्ति श्री एच० पी० aga 

आपराधिक विभिच वाद क्रमांक २०१०, सन्‌ १९५६ ई०-निणय दिनांक 
& नवंबर सन्‌ 2६५६ Fo | 
अंबा mare 'प्रार्थी 


` दुंड-प्रक्रिया;--संहिता सन्‌ १८९८; धारा ५२६ (१)-अरन्य न्यायालय में वाद 

fat आवेदनपत्र ( टौ सफर अप्लिकेशन )--उच्च न्यायालय ( हाइकोर्ट ) में 
ऐसे आवेदनपत्र के विचारार्थ नया कारण उल्लिखित - प्रक्रिया ( प्रोसिडियर ) | 

अन्य न्यायालय में वादप्रेषणार्थ आवेदनपत्र पर उच्च न्यायालय में ऐसे श्राधार पर 
विचार नहीं किया जायगा, जो सत्र न्यायाधीश ( सेशंस जज ) के समच न लिया पाला 
हो। यदि उच्च न्यायालय में नया आधार लेना हो, तो प्रार्थी को उच्च न्यायालय म॑ 
श्राने के पूर्व प्रथमतः सत्र न्यायाधीश को उस श्राधार के साथ आवेदनपत्र देना 
चाहिए । ( पेरा ३ ) 

प्रार्थी की ओर से श्री इकवाल अहमद वकील थे | 

न्यायमूर्ति श्री अछ्ठाना--दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ५२६ के अ्रंतगंत एक 
WA प्रसाद द्वारा ये दो आवेदनपत्र हैं, जो जिला अलीगढ़ स्थित कोइल के सन 
सजिस्ट्रेट के न्यायाल में उसके विरुद्ध दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १०७।११७ के श्रंतगत 
विचाराधीन दो मुकदमों को अन्य न्यायालय में प्रेषित करने के संबंध में हैं । 


> बिचारा कट 
(२) ये आवेदनपत्र इन आधार पर दिए गए हैं कि aa ये सुकदम ae 

शीन थे, विद्वान्‌ सबडिविजनल मजिस्ट्रेट ने प्राथी को were अनुञ्चसि eer 
दी ( सस्पेंडेड and लाइसेंस ) तथा इसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ सब्रडिविजनल, मजिस्ट्रेट 


हि... ls उ आदेश के विरोध में एक लेख याचिका 
SE शाख्रास्त्र- श्रनुञ्चति-स्थगन श्रादेश के विरोधि £ iia 
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( रिट अप्लिकेशन ) उपस्थित की गई और. इसके कारण विद्वान्‌ aaf 
मजिस्ट्रेट प्रार्थी से श्रप्रसन्न हो गए तथा उन्होंने मुकदमों की सुनवाई के समय कतिपय बाँ 
_ कहा जिनसे प्रार्थी को भय है कि उनके न्यायालय में निष्पक्ष अ्रन्वीक्षा (फेयर ai 
की संभावना नहीं है । प्रार्थी की ओर से दिए गए शपथपत्र में यह कहा गया है हि. 
प्रार्थी के प्रति विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट का रुख बहुत कड़ा था; प्रार्थी को विद्वान्‌ मनिस 
इलाहाबाद जाने, वहाँ एक बँगला किराए. पर लेने तथा उनके ( मजिस्ट्रेट के ) fiz 
जितनी लेख याचिकाएँ हो सकें देने को कहा; विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने संबद्ध थाने के afia 
-से प्रार्थी को उत्पीडित करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दंड सहिता श्रथवा दंढ-प्रकिया- 
संहिता के ziana मुकदमे चलाने को कहा; विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने प्रार्थी का जीवन नष्ट करने तथा 
उसे विवश कर जलाली गाँव ओर हरद्वारगंज थाना क्षेत्र छोड़वाने की धमकी दी; तया 
विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने थाने के अधिकारी से प्रार्थी का इतिवृत्तपत्र ( हिस्ट्री शीट ) लिखे बाने 
और उसके विरुद्धशीप्र ही ८ सादी लाने को कहा जिससे मजिस्ट्रेट मुकदमा ama क 


दे। प्रार्थी द्वारा दिए गए शापथपरत्र की एक प्रति. संबद्ध विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट के पास भेत्री , 


गई और उन्होने प्रार्थी के शपथपत्र में उल्लिखित सभी. बातों को प्रायः seta किया 
2) maa अनुश्प्ति के स्थगन के संबंध में उनका (मजिस्ट्रेट का) कथन था कि वह उने 
द्वारा नहीं, अपितु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थगित किया गया था तथा उन्होंने जिला 
मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस को प्रार्थी के शास्रास्न BA तथा उन्हें मालखाने में जगा 
करने की आशा दी थी | 

(३ ) मालूम होता है कि प्रार्थी ने श्रलीगढ़ के सत्र न्यायाधीश को इस रपर 
पर कि विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने बिना किसी कारण के मेरी gaara अनुज्ञति स्थगित कर दी, 
मुकदर्मो को अन्य न्यायालय में प्रेषित करने के हेतु श्रावेदतपत्र दिया । बिदा 
सत्र न्यायाधीश के निर्णय से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी ने मुकदमों को अन्य न्यायालय १ 
भेजने के लिये कोई दूसरा आधार ( ग्राउंड ) नहीं लिया था । विद्वान्‌ सत्र erat गै 
१७-७-१६५६ को इस आधार पर श्रावेदनपत्र अस्वीकृत कर दिए कि aaff 4 
मजिस्ट्रेट ने, जिनके समक्ष मुकदमे विचाराधीन थे, नहीं अपिठ जिला मजि्ट्रेट ने 
और अन्य सह अभियुक्त मूलचंद की Tera saat स्थगित की तथा 
डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार केवल कार्य क्रिया | 
इस आधार प्र, जिस पर उसने Mn न्यायालय में ्रावेदनपत्र दिया रै, x 
को दूसरे न्यायालय में भेजे जाने के लिये विद्वान्‌ सत्र न्यायाधीश के समर्थ 
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_ अविष्टियाँ वर्ष के केवल भाग के लिये नहीं मानी जा सकती । खसरा 
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| १६५७ विधि पत्रिका ( ३० प्र० राजख मंडल ) २१ 
( वा० Fo ६) 


श्री सप्र और श्री जहीर, कनिष्ठ सदस्य गण 
नसीरपुर, विस्वाँ, सीतापुर 


द्वितीय पुनरावेदन सं० २ सन्‌ १६५३-५४-नि्य दिनाक /६ दिसँवर, सन्‌ PENG ई०। 


नौनिहालसिंह ठाकुर आदि'" `" "पुनरावेदक 
विरुद्ध 
बाजी और अन्य व्यक्ति '''**' उत्तरवादी 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमिं व्यवस्था श्रधिनियम की धारा २३२ के 
मुकदमे में लखनऊ कमिइनरी के श्रतिरिक्त कमिइनर के दिनांक ८ ग्रप्रेल सन्‌ १६५४ के 
आदेश के विरुद्ध द्वितीय पुनरावेदन ( सेकंड श्रपील ) | 

(१) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम सन्‌ 
१६४१; धारा २० ( ख ) (१)--धारा से लाभ--१३४६ फसली में आधिपत्य सारवत 
बात ( मटेरियल कंसिडरेरांन ) नही -१३५६ फसली में व्यक्ति का अध्यासी 
(amia ) लिखा जाना आवेश्यक-वंष समाप्त के पूवे प्रविष्टि ( इंद्री डवडे स 
क्लोज आफ इयर ) संपूर्ण वर्ष के लिये प्रविष्टि सममी जानी चाहिए । 


राजस्व मंडल (बोड ग्राफ रेवेंन्यू ) का यह निश्चित मत है कि सन्‌ १३१६ फसली में 
श्राबिपत्य ( पाजेशन ) घारा २० (ख) ( १) के श्रंतर्गत लाम का अधिकारी होने के a 
सारवत बात नहीं है तथा इसके लिए ग्रावश्यक बात यही है कि 22% pee 
श्रभिलिखित हो । ग्रमिलिखित अध्यासी की प्रविष्टि ( दि इंद्री आफ ते pid 
पारा २० द्वारा अपेक्षित है, संपूर्ण वर्ष के लिए प्रविष्ट दै किंठ ख adu की 
डड कड श्र खतीनी में किसी 
वर्षे के लिये प्रविश्ियाँ दो.बार ade और रबी यें की जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति का 


ही -_- मई सन्‌ १९५६ fo के बाद लिखा गया हों, तो सन्‌ (२५६ फसली की रबी में सकी 
` go go— RMF 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 9 


Digitized by Arya Samaj Foundation i and eGangotri 


२२ Te Yo Uo मंडल ] नौनिद्दाल सिंह वि० बाजी ( श्री सप्रू कनिष्ठ सद्स्य 


) 
a 


नाम लिखा जाना समभना चाहिए | यद्यपि वर्ष समाप्ति के श्रति निकट प्रविष्टि की गई 
क. हे 6 १ 
तो भी इसे संपूण वष के लिये प्रविष्टि समझना चाहिए | ( पेरा ४) 


त 


४६५६ रेवेन्यू डिपिजंस २६५ से मतभेद प्रकट किया गया | 


(२) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम a, 


१६५१ ३०; धाराएँ २३२ और २० (ख) (१ )-व्यक्ति सन्‌ १३५६ फसलीओं 


अध्यासी अभिलिखित--सन्‌ १३५५ फसली या सन्‌ १३५६ फसली में आधिपल 
रहते या न रहते हुए बह व्यक्ति पुनरधिष्ठापन का अधिकारी ( इंटाइटिरह टु 
रीइंस्टेटमेंट ) | 

कोई व्यक्ति सन्‌ १३५६ फसली में केवल ्रभिलिखित भ्रध्यासी होने के कारण, 
चाहे उसका आधिपत्य हो या न हो, श्रधिवासी हो जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी 
विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की केवल धारा २३९ के पढ़ने से यह प्रकट है कि 


ऐसा व्यक्ति पुनरधिष्ठापन का अधिकारी है श्रर्थात्‌ कोई व्यक्ति जो सन्‌ १३५६ फसली | 


श्रभिलिखित ्रध्यासी था, चाहे उस वर्ष उसका ग्राधिपत्य रहा या न रहा हो | उत्तरप्रदेश 
जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अयिनियम की धारा २३२ के अनुसार पुनरपिष्ठापन 
के लिये आवश्यक शर्त के रूप में सन्‌ १३५५ फसली में आधिपत्य न होने का ग्रथ लगाते 
का कोई चित्य नहीं है | ( पेरा ६) 


१8५5 रेवेन्यू डितिजंस १५६ से मतभेद व्यक्त किया गया । 


(३) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाशा तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम सर्व 
१६५१ $o; धारा २०, व्याख्या १-“३० जून सन्‌ १६४८ Fo के बाद भूमि से ate 
निष्कासित ( इविक्टेड )” का निर्वेचन ( इंटरप्रेटेशन ) | 

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धाऱा १५ 
व्याख्या १ में उलिखित शब्द--३० जून सन्‌ १६४८ ई० के बाद भूमि से अधिनिष्कारित 
( इविक्टेड )' शब्दों को (किसी आदेश या श्राशप्ति ( feat) के रहते हुए भी! श 
के साथ पढ़ना चाहिए.। यहाँ उल्लिखित अधिनिष्कासन का तालय किसी न्याया ` 
श्रादेश द्वारा श्रधिनिष्कासन प्रतीत होता है तथा व्याख्या का यह अथ है कि 


£ हो 4 
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द्वा 
व्यक्ति ३० जून सन्‌ १९४८ ई० के पश्चात्‌ विधि श्रादेशिका ( प्रोसेस श्राफ ला) 


ग्रधिनिष्कासित. कर दिया गया हो, तथापि बह्‌ अधिवासी हो जाता है जिसे भूमि" ; 
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पुनरथिष्ठापित होने का अधिकार दै । उसे ऐसा आधिपत्य उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश 
तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२के ziada प्राप्त होगा । (पैर ६) 

(४) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम सन्‌ 
१६५९; धारा २३९--इसके अंतर्गत पुनरविष्ठापन ( रीइंस्टेटमेंट )--न्यायालय द्वारा 
अधिनिष्कासन आवश्यक | 2 
वादी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि ब्यवस्था श्रधिनियम की धारा 
२३२ के ग्रंतर्गत पुनरधिष्ठापित नहीं हो सकता जव कि न्यायालय द्वारा श्रधिनिष्कासन का 
ना तो श्रमिकथन किया गया है ale न उसे प्रमाणित किया गया दै ( नो इविक्शन थू 
ae हैज ्राइद्र बीन अलेज्ड आर शोन ) | ( पेरा ७) 

१६५६ go gao जे० ( एच० Me) fof | प्रयाग उच्च न्यायालय | में 
प्रतिकूल मत व्यक्त किया गया है | 

श्री शंभुनाथ अग्रवाल पुनरावेंदर्कों की ओर से ग्रधिवक्ता थे। उत्तरवादियों की 


त 


श्रोर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था किंतु बाजी स्वयं उपस्थित था | 


श्री सप्रू ( १४ दिसंबर सन्‌ १६५६ )--यह पुनरावेदन उत्तरप्रदेश जमींदारी 
विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २० (ख)(१) के 
अंतर्गत आनेवाले एक ग्रधिवासी के पुनरधिष्ठापन के लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश 
तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२ के अंतर्गत एक वाद के संबंध में है | 
प्रतिवादी ने यह द्वितीय पुनरावेदन निम्न न्यायालयों के समान fadat के विरुद्ध, जिनमें 
बादी का वाद aaa ( डिक्रीड ) gut है, किया है | 

(२) यह वाद १० भूमिखंडों ( प्लाटस ) के संबंध में है तथा ये भूमिखंड ७ 
मार्च सन्‌ १९४९ ई० के एक समभौते द्वारा वादी को दिए गए ये । AA न्यायालय 
की उपपन्ति ( फाइंडिंग ), जो अतिरिक्त कमिइनर द्वारा श्रमिलिखित किसी भी उपपत्ति से 
अधिक ue है, यह है कि वादी प्रतिवादी-पुनरावेदक द्वारा मई सन्‌ १६४६ ई० के बाद 


१९ 
सित 


Al किसी समय अर्थात्‌ सन्‌ १३५६ फसली फी समाप्ति के श्रतिनिकट श्रवेध रूप से आधिपत्य- 
3 उत कर दिया गया था ( वाज डिसपाजेस्ड इछीगली )। समझीते की. शर्तों के अनुसार 
ae Tet को ३ मई सन्‌ १९४९ ई० को श्राधिपत्य मिल जाना चाहिए या | प्रतिवादियों ने 
Mo). पह तथ्य अनंगीक्ृत किया कि वादी का कमी श्राधिपत्य हुआ था तथा उनका यह दावा है | 
हि... र” ! उक्त भूमि हमारी खुदकाइत होने के कारण हम भूमिधर दो गएहँ। = ` 
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) 


(३) पुनरावेदक के विद्वान्‌ वकील ने प्रश्‍न उठाए हैं, निन पर म हकवा; ' 
नीचे विचार करता हूँ । वादी-उत्तरवादी की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं ह | 


स्वयं वादी-उत्तरवादी उपस्थित था और उसने न्यायालय की सहानुभूति प्राप्त करने के हि 
जो थोडे से शब्द कहे उन्हे मैंने सुना | 


(४) पुनरावेदक के विद्वान्‌ वकील ने प्रथमतः १९५६ रेवेन्यू डिसिजंत ३६५३ 
श्राधार पर यहद कहा कि ग्रध्यासी की प्रविष्टि ( दि इ ट्री आफ श्राकूपेंट ) को, बिस 
वादी द्वारा ग्रविवासी के अधिफार की माँग की जा रही है, स्वीकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि वह प्रविशि सन्‌ १३५६ फसली की समाप्ति के अतिनिकट की गई थी । इस मुके 
में स्वर्गीय श्री अमजद अली ने यह निर्णय किया था कि धारा २०(ख)(१) श॑ 
शब्दावली से यह सुझाव मिलता है कि अध्यासी की प्रविष्टि सन्‌ १३५६ फसली के aq 
वर्ष के लिये होनी चाहिए, न कि वर्ष के एक भाग के लिये। उन्होंने यह मत ग्रहण के 
हुए निर्णय किया कि जहाँ प्रविष्टि से वस्तुतः यह प्रकट हो कि एक व्यक्ति केवल रबी (१९६ 


फसली में ग्रध्यासी था, तो इस प्रकार की प्रविष्टि से उसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश | ` 


तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २० ( ख ) (१) के अंतर्गत अधिवासी सब 
का लाभ उठाने का अधिकार नहीं मिलता | इस मत के प्रति आदर प्रकट करते हुए 
मुझे इसे स्वीकार करने में कुछ कठिनाई है। जो प्रविष्टियाँ होती हैं, वे संपूर्ण वर्ष के हि 
होती हैं पुनरावेदक के विद्वान्‌ वकील स्वयं यह स्वीकार करते हैं-नियम श्रौर व्यवहार 
देखते हुए यह प्रश्‍न शायद ही विवादग्रस्त हो--कि खसरा और खतौनी में किसी वर्ष १ 
लिये प्रविष्टियां दो बार, खरीफ और रबी में, की जाती हैं। यदि वादी का नाम 
सन्‌ १६४६ के बाद लिखा गया हो तो सन्‌ १३५६ फसली फी रबी में उसका ताग 
लिखा जाना समझना चाहिए । यद्यपि वर्ष समांप्ति के अति निकट प्रविष्टि की गई 
तो भी इसे संपणे वर्ष के लिए प्रविष्टि समझना चाहिए । : 

इन तथ्यों पर यह तक किया जा सकता है कि यदि केवल ग्राधिपत्य का 
araa ( भैटेरियल ) हो, तो अधिवासी स्वत्व वादी के पक्ष में नहीं प्रोदूमूत हुए | 


a | 
किंतु use मंडल ( बोर्ड आफ रेवेन्यू ) का यह निश्चित मत we । 
१३५६ फसली में आधिपत्य ( पाजेशन ) धारा २० (ख ) (१) के अंतर्गर्त 


कि व्यक्ति अवश्य अध्यासी अभिलिखित हो । में इस बात से सहमत ह 
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Afaa faz विश ब ( ०. $ ) [ 


लिखित अध्यासी की प्रविष्टि ( दि इ ट्री आफ रेकड आफुपेँट ), जो थास २० द्वारा 


अपेक्षित है; संपूर्ण वर्ष के लिये ये प्रविष्टि हे किंतु में यह समभने में असमर्थ हूँ कि 
ख़तोनी ओर खसरा की प्रविष्टियाँ वर्ष के केवल भाग के लिये मानी जा सकती हैं । 


A 


(५) पुनरावेदक के विद्वान्‌ वकील का दूसरा तर्क १६५६ के रेवेन्यू डिसिजंस के g3 


A A e Gs 
१५६ पर प्रकाशित राजस्व मंडल के भूतपूर्व सदस्य ato वी० dto शर्मा के एक निणय के 


परिणामस्वरूप है छ 
jaia पुनरधिष्ठापित होने का दावा करता है, वह केवल ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए 


| इस मुकदमे में यह मत व्यक्त किया गया था कि जो व्यक्ति धारा २३१ के 


जो सन्‌ १३५६ फसली के खसरा या खतौनी में ग्रध्यासी श्रमिलिखित हो afta उसका 
सन्‌ १३५५फसली में आधिपत्य होना चाहिए | जैसा में समभता हूँ, यह मत मुख्य रूप d- 

a RN aie, 
= संपूर्ण रूप से TART २० की व्याख्या १ पर AIA दै, जो इस प्रकार हू 


_ “जो व्यक्ति, जिसका उल्लेख खंड ( ख ) में हुआ है, ३० जून सन्‌ १६४८ ई० के 

बाद भूमि से अधिनिष्कासित कर दिया गया हो, वह किसी श्रादेश या श्राशति में किसी 

~ दि पुछे $ 

बात के होते हुए भी भूमि पर पुनः आधिपत्य पाने का अधिकारी व्यक्ति समझा जायगा | $ 
> 


(६) इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए श्री शर्मा ने यह मत प्रकट किया कि - 
किसी व्यक्ति को अधिनिष्कासित करने के लिये यह श्रावश्यक दै कि उसका श्रायिपत्य होना 
चाहिए | यहाँ तक यह सिद्धांत अविवाद्य ( इंकांटेस्टिबल ) है। श्री शर्मा के मतानुसार 
यह आवश्यक नहीं है कि ्रधिनिष्कासित व्यक्ति का श्राथिपत्य १ जुलाई सन्‌ १९४८ ई० 
से प्रारंभ सन्‌ १३५६ फसली में होना चाहिए किंठ यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति हो 
जिसका आधिपत्य ३० जून सन्‌ १६४८ ई० को था और नो उक्त दिनांक के बाद श्रधि- 


निष्कासित किया गया | 


मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि राजस्व मंडल द्वारा FA घारा २० के किये गए 
निर्वचन* इंटरप्रेटेशन ) के अनुसार घारा २० (a) ( १ ) के अंतर्गत श्रविवाली स्वत्व 
प्राप्त करने के लिये सन्‌ १३५६ फसली में वास्तविक श्राधिपल्य ( ऐक्चुअल पजिशन ) 
आवश्यक नहीं है | यदि उक्त मुकदमे में व्यक्त मत ठीक है, तो. इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि यद्यपि घारा २० ( ख ) (१) के अ्ंतगंत अधिवासी स्वत्व का दावा करने के लिये 


सन्‌ १३५६ फसली में श्राधिपत्य आवस्यक नहीं है, तथापि कोई व्यक्ति घारा २३२ के. 


अनुसार तब तक पुनः श्राधिपत्य दिलाने का अधिकार न करे जब तक उसका सन्‌ १२६% | 
फसली में आधिपत्य न रहा हो । इसका बह ग्रथ हुआ कि यद्यपि घारा २० (= 
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Jo रा० मंड नोनिहाल सिंह वि० बाजी ( श्री ४ 
२६ Jo To रा० मंडल | ह्‌ ह्‌ t (श्री सपू कनिष्ठ सद्य 


अंतर्गत अधिवासी स्वत्व प्राप्त करने के लिये आधिपत्य का विचार असंगत है, तथापि Se 
२० ( ख) ( १) के अंतर्गत श्रधिवासी का दावा करनेवाले व्यक्ति के पुनराधिष्ठाप ३ 
लिये यह आवश्यक शर्त दै । इस मत के प्रति अधिक आदर प्रकट करते हुए भी Has 

९ 


कहूँगा कि मुझे यह ठोस या तकसंगत नहीं मालूम होता | 


कोई व्यक्ति सन्‌ १३५६ फसली में केवल अभिलिखित अध्यासी होते ३ 
कारण, चाहे उसका आधिपत्य हो या न हो, अधिवासी हो जाता हे । केवल धा 
२३२ के पढ्ने से यह प्रकट है कि ऐसा व्यक्ति पुनरधिष्ठापन का अधिकारी है शर्‌ 
कोई व्यक्ति जो सन्‌ १३५६ फसली में अभिलिखित अध्यासी था, चाहे उसका 
उसका आधिपत्य रहा या न रहा हो । जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अपि 
नियम की धारा २३२ के अनुसार पुनरधिष्टापन के लिये आवश्यक शते के रूपमे 
सन्‌ १३५५ फसली में आधिपत्य होने का अर्थ लगाने का में कोई aha 
नहीं देखता । 

इस विचार के लाने का यह परिणाम होगा कि जहाँ एक व्यक्ति सन्‌ १३५६ पसी ' 
में केवल श्रभिलिखित ग्रथ्यासी होने के कारण अधिवासी हो जाता है, वहाँ वह पुनरपि 
छापन अधिकार प्राप्त करने के लिये सन्‌ १३५५ फसली में अपना आधिपत्य मी प्रमाणित 
करे | मुझे यह प्रतीत होता दै कि धारा २० की व्याख्या १ का विभिन्न प्रकार से निर्वेचन 
होना चाहिए तथा यह भिन्न निर्वचन, जिसका मैं उल्लेख करता हूँ, विधान मंडले 
घ्रधिक अनुरूप है | 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २० 
व्याख्या १ में उल्लिखित शब्द “३० जून सन्‌ १६४८ ई० के बाद भूमि से अवि 
सित ( इबिक्टेड )' शब्दों को “किसी आदेश या आज्ञप्ति में किसी बात के होते हुए 
भी बह? शब्दों के साथ पढ़ना चाहिए । यहाँ उल्लिखित अधिनिष्कासन की 
किसी न्यायालय के आदेश द्वारा अधिनिष्कासन प्रतीत होता हे तथा हि 
यह अर्थ है कि यद्यपि कोई व्यक्ति ३० जून सन्‌ १६४८ ई० के पश्चात्‌ विधि थाल 
( प्रोसेस आफ ला ) द्वारा अधिनिष्कासित क़र दिया गया हो, तथापि वह e 
हो जाता है जिसे भूमि पर पुनरधिष्ठापित होने का अधिकार è \ 
आधिपत्य उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाशं तथा भूमि व्यवस्था अधिनियस 
२३२,के अंतगेत प्राप्त होगा। | | 
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"१६५७ विधि पत्रिका ( पटना उच्च न्यायालय ) १५ 
(alo mo ३) 
न्यायमूर्ति श्री बनर्जी तथा श्री कन्देया सिंह 
पुरुलिया के परगना अविकारी के दिनांक 22 मई १६५६ ई० के आदि के 
Geza आपराविक FUT क्रमांक ५५७) सन्‌ १३५६ go | 


जगदीश प्रसाद वर्षा तथा अन्य व्यक्ति "`` mat 
बिरुद्ध 
राज्य ००० eee eee विरुद्धपत्र 


( १)-दंङ-्रक्रिया-्संहिता सन्‌ १८६5; घाराएँ ११२ ओर ११७ (३ )— 
धारा ११२ के अंतर्गत आदेश के साथ ही थारा ११७ (2) के अंतर्गत मी आदेश । 

जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो अथवा न्यायालय के समच लाया Le 
हो तत्र मजिस्ट्रेट को विचार करना है कि तत्तृण उपाय करने के a bal ok 
उपस्थित हैं अथवा नहीं ओर जब उसको पूर्णत; संतोष हो जाय कि ऐसी पेरिदिकर्धिया % 
तभी वह अंतरिम data (ऐड इंटरिम बांड) के निष्पादन (एक्जिक्यूशान) केलिये शरदश 
सकता है, परंतु धारा ११७ ( ३) के अंतर्गत काररवाई करने के पूव उसको ऐसा = 
के लिये लिखित कारण व्यक्त करना चाहिए, | यह बिलकुल रुष्ट है कि धारा ११२ श्रार 


aoe ये भिन्न प्रक्रिया | 
धारा ११७ के दो भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं और उनकी पूर्ति के लिये दो मित्र 


बताई गई है। अतः मजिस्ट्रेट को धारा ११२ के अंतर्गत आदेश करने के साथ ही साथ 
धारा ११७ (३) के अंतर्गत आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं दै घारा ११७ iS 
के अंतर्गत आकस्मिक आवश्यकता आदेश ( इमजँसी आडर ) तमी दिया जा cae 
Wi मजिस्ट्रेट धारा ११७ ( १ ) के अंतर्गत ( दोषारोपण ) सूचना की सत्यता पर प 
करना आरंभ करता है और उस जांच (इंक्वायरी) केसिलसिले में वह तात्कालिक HITS 


की आवश्यकता समकता है । ( पेरा ६ ) 


(३) आदेश में कारण 
(२) दंडक्रिया-संदिता सन्‌ tees घार U (A ES 
उल्लेख नहीं। , ge 


E » 
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१६ TZAT उ० न्या० ] जगदीश प्रसाद वि० राज्य ( न्यायमूत श्री अँ] À 
यदि मजिस्ट्रेट ने आकस्मिक आवश्यक उपाय करने के लिये ग्रादेश मे Fifty रक 
कारण व्यक्त न किया हो, तो धारा ११७ ( ३ ) के ग्रंतगत दिया हुआ आदेश निल: i 
अनुचित है | प्रार्थी से ग्रंतरिम बंधपत्र के निष्पादन की मांग करते समय जहां मनि 
ई कारण न व्यक्त किया हो ओर अंतरिम बंधपत्र के निष्पादन के लिये निश्चित दां F 
पर मजिस्ट्रेट ने केवल यही लिखा हो कि पुलिस के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्राय म ग 
शांति भंग की ्राशंका है तो यह निणंय किया गया कि धारा ११७( ३) के gat, र 
ग्रादेश देने के लिये उपयुक्त कारण पर्याप्त नहीं हँ | मजिस्ट्रेट को स्पष्टरूपेण उन कारणों | 
को व्यक्त करना अनित्राय है जिनसे उसने मामले पर विचार करते समय यह धारणा कर ही 
थी कि प्रार्थित्रों से शांतिभंग की आशंका हे । ( परा ८ ) र 
(३) दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८९८; घारा १०७ क्षेत्र की अवस्था साधारण ; 
हा गई हो | G 
जहाँ तथा कथित ग्रशांत क्षेत्र की अवस्था साधारण हो गई हो, वहाँ काररवाई को f 
चाळू रखना ्रावश्यक नहीं है | (पेरा १० ) E 


प्रार्थी की ओर से सर्वश्री बी० सी० घोष, ग्ररुणंचन्ह्र मित्र तथा रनेनराय IK 
राज्य की ओर से श्रतिरिक्त स्थायी परामशंदाता वकील थे | 


Al 


न्यायमूर्ति श्री बनर्जी-प्रार्थी रेलवे कमचारी हैं श्रौर मानभूमि जिले के परगने 
के ग्रंतगंत भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य करते रहे । दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १५१ के 
अंतर्गत आद्रा सरकारी रेलवे पुलिस के अ्रधिकारी द्वारा प्रार्थी जतींद्र मोहन AA | 
पुरुलिया के हाकिम परगना के संमुख दिनांक ८-५-१६५६ को गिरफ्तार कर लाया ग्या | 
दिनांक ६-५-१६५६ को वह जमानत पर मुक्त कर दिया गया, परंतु दिनांक 1९-४४ 
को रेलवे आद्रा थाना के थानेदार के प्रतिवेदन का = करके विद्वान्‌ हा्रिमपरगना 
ने दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १०७ के अंतर्गत न केवल प्रार्थी जतीद्र मोहन GO 
के विरुद्ध प्रत्युत्‌ ३ ma शेष प्रार्थियों के विरुद्ध काररवाई की और उनको २२१४४ 
को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया और यह भी निदेश किया कि वें कार 
बताएं कि उनको एक वर्ष की अवधि तक शांति बनाएं रखने के लिये २०००) की qa 
निष्पादित का करने आदेश क्यों न दिया जाय | a 


| 


उन्होंने प्रार्थियों कों दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १०७ के अंतर्गत मामके निरा 
सं 
तक शांति वनाए रखने के लिये दो हजार रुपए का अंतरिम बंधपत्र दंड-प्रक्रियां 
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की धारा ११७ ( के gana निष्पादित करने का भी निदेश किया | उन्होंने श्रंतरिम 


बंधपत्र निष्पादित करने के लिये दिनांक १८-५-१६५६ निश्चित किया | 

(२) दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ११७ (३ ) के alata दिए गए, श्रादेश के 
Aaa के विरुद्ध दिनांक १८-५-१६५६ को प्राथियो की ओर से एक श्रवेदनपत्र दिया 
गया, परंतु वह प्राथना अस्वीकृत कर दी गई श्रोर यह श्रादेश दिया गया कि प्रार्थी निश्चित 
दिनांक को अंतरिम बंधपत्र ATA निष्यादित करें | 

(३) दिनांक २३-५-१९५६ को प्रार्थियों की ओर से यह तर्क उपस्थित किया गया 
क्रि agia क्षेत्र में परिस्थिति साधारण हो गई है तथा waka बंधपत्र देने की श्रब 
कोई आवश्यकता नहीं है । व प्राथना भी ग्रस्त्रीकृत कर दी गई तथा प्रार्थी इस न्यायालय 

दंड-प्रक्रिया-संदिता की धारा ११७(३) के श्रंतगत दिए गए श्रादेश को रद्द 
कराने तथा दंड-प्रक्रिया-पंहिता की धारा २०७ के Bama पूरी काररवाई गंग कराने के लिये 
ग्रार । 

( ४ ) प्रस्तुत मुकदमे के निर्णय के लिये तीन प्रश्न उपस्थित ald हैं 

(१ ) यह विचार करना है कि विद्वान, हाकिम परगना का दंड-प्रक्रिया-संहिता की 
धारा११२ तथा ११७ (३) के अंतर्गत एक ही साथ दोनों ्रादेश देना न्यायोचित था, (२) 
दंड-प्रक्रिया-संहिता at घारा ११७ ( ३ ) के अंतर्गत प्रार्थी को श्रंतरिम बंधपत्र निष्पादित 
करने का आदेश देते समय कारणों का उल्लेख फरना उसके (मजिस्ट्रेट के) लिये श्रनिवायं 
था; तथा (३) दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १०७ के अंतर्गत प्रस्तुत मामले की पूरी कार- 
रवाई भंग करने योग्य है । 

(५) धारा १०७, १०८, १०६ मा ११० के अंतर्गत-संहिता की धारा ११२ के 
अनुसार “कारण बताने ( शो काज्ञ )? के आदेश कें साथ ही साथ दंड-प्रक्रिया-संहिंता की 
| . ११७ (३) के अंतर्गत अंतरिम बंधपत्र की मजिल््रेट द्वारा मांग के श्रोचित्य को सम- 
भने के लिये दंड-प्रक्रिया-संहिता के ग्रध्याय ८ की एतद्विषयक धाराओं का निरीक्षण करना 
उचित प्रतीत होगा | 

अध्याय ८ शांति तथा asg आचरण बनाए रखने से संबंध रखता हैं। दंड- 
प्रक्रिया-संहिता की घारा १०७ में उलिखित श्रेणी के मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार उस धारा 


_. के अंतर्गत तब उतपन्न होता है जत्र मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती दै कि किसी व्यक्ति की 


ओर से शांति भंग की या सार्वजनिक अशांति फैलाने की श्राशंका है या, ऐसे दोषपूण 


काये करने की संभावना है जिससे शांति भंग की या सार्वजनिक श्रशांति फैलने की-श्राशंका 
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aia ॥ * 
हो । यदि मजिस्ट्रेट को संतोष हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति f रुद ate 


केरे 
लिये पर्यास्त कारण हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति के विरुद्ध यह आदेश देना चाहि a | ‘ 
हये किक 
कारण बताए कि विशेष श्रवधि के लिये शांति बनाए रखने के हेतु वह या प्रतिमूति ती 
ददित 2 
या रहित बंधपत्र क्यो न निष्पादित करे। यतः दंड-प्रक्रिया-संहिता फी धारा १०८ १०६१ ( 
) ॥ 


११० से प्रस्तुत मामले से संबंध नहीं है, अतः में उन धाराओं का उल्लेख नहीं कलँगा | 


( ६ ) किसी व्यक्ति से कारण पूछुने के पूव, इसका प्रमाण होना नितांत श्राव 

दै कि उसकी ओर से शांति भंग की या सार्वजनिक श्रशांति sea होने की ग्राशंका है 
श्रथवा ऐसे दोषपूणं कम करने की संभोवना है , जिससे शांति भंग की या arate कि 
अशांति उत्पन्न होने की श्राशंका हो सकती है । दूसरी धारा दंड-प्रक्रिया-संहिता की घार या 
११२ है जो यह बतलाती है कि मजिस्ट्रेट को कैसा आदेश देना चाहिए और उस व्यक्त एः 
पर, जितके विरुद्ध काररवाई की गई है, उसका निर्वहण ९ सर्विस ) केसे होना चाहिए। कि 
यह धारा निम्न लिखित शब्दों में है -- 5 af 
“वारा १०७, १०८, १०६ या धारा ११० के ग्रंतर्गत कार्य करता हुन्रा मनिष्रेः |, T 

जब किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी धारा के stata कारण बताया जाना MIAR समझता है, 
तब वह एक लिखित ग्रादेश देगा जिसमें प्राप्त सूचना का सारांश लिखा रहेगा और यह a 
भी लिखा रहेगा कि कितने की, कितनी ग्रवधि तक और कितनी संख्या तथा किस प्रकार सी 
की जमानतें ( यदि हों ) उसको देनी होंगी 1” . 
प्रः 


यदि कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया हैं, न्यायालय में उप 
स्थित हो, तो धारा ११३ निर्देश करता है कि वह आदेश उसको पढ़ कर सुना दिया जाग 
या उसके इच्छानुसार उसको उसका सारांश समझा दिया जाय । धारा ११४ में ù 
व्यक्ति के विरुद्ध कारवाई करने का उल्लेख है जो न्यायालय में उपस्थित न हो। ॐ 
मामलों में उपस्थित होने के लिये वह ( मजिस्ट्रेट ) उस व्यक्ति के नाम श्राह्वानपत्र जारी 
करेगा, WATT जत्र वह व्यक्ति निरोध (कस्टडी) में हो तब उस व्यक्ति को न्यायालय में उ 
स्थित करने के लिये उस अधिकारी के नाम, जिसके अधिकार में वह हो, विपत्र वि 
जारी करेगा, | यदि मजिस्ट्रेट के मत से शांति भंग होने का पूरा भव हो और उस AT 
axa गिरफ्तारी के बिना उसका निवारण नहीं हो सकता है, तत्र धारा ११४ की SAM 
मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि केवल शांति भंग को रोकने के उद्देश्य से वह उ 
गिरफ्तारी के लिये अ्रधिपत्र जारी न । 
न्यायालय में. उपस्थित व्यक्ति, को या ऐसे व्यक्ति को, जो धारा ११४ के शंत 
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grga तत्र या अधिपत्र द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो या लाया गया हो, वारा ११३ 
के'शंतर्गत धारा ११२ का आदेश पढ़कर सुनाने या समभाने के बाद ( श्रारोष की) 
सूचना की सत्यता पर विचार आरंभ होता है | जब्र धारा ११७, उप-धोरा (१) के ग्रंतगत 
( श्रारोप की ) सूळना की सत्यता पर विचार आरंभ होता है, तब और साक्ष्य लेने के लिये 
nagz अधिक्त है, जिसकी आवश्यकता उसको प्रतीत हो। धारा ११७, उप-धारा (३) 
निम्नलिखित टे-- j 
“उपधारा १ के अंतर्गत जांच की समाप्ति तक यदि मजिस्ट्रेट की यद्द धारणा होती है 
क्रि शांति भंग के, या सार्वजनिक शांत्यथ, या किसी श्रापराधिक कार्यके निवारण के हेतु 
था सार्वजनिक सुरक्षा के लिये तात्कालिक उपाय की ग्रावश्यकता दै, तो वह कारण सहित 
एक लिखित aria उस व्यक्ति को दे Rak विरुद्ध धारा ११२ की काररवाई की गयी दै 
कि शांतिरक्षार्थ ae आचरण सहित रहने के लिये जांच के श्रंतिम समथ तक जमानत कें 
सहित saat sah बिना बंधपत्र लिख देवे और जब तक वह वंधपत्र न लिखें अथवा 
जप्तानत न दे तथा जाँच समाप्त न हो जाय, उसको निरोध में रखे |? 

47 HIZA पड़ता है कि धारा ११७ (२) के ग्रंतगंत MAA ARN का प्रयोग 
असाधारण परिस्थिति के समय करना चाहिए और उस उद्देश्य के साथ वह ( श्रादेश ) 
सीधा संवंद्ध हो जिसके लिये काररवाई की जाती हो । उपरि लिखित dia धाराश्रो के 
पुनरवलोकन से स्पष्ट होगा कि दो प्रकार की असाधारण परिस्थितियाँ हो सकती हैं-- 
प्रथम अत्र मजिस्ट्रोट के समच उपस्थित होने के पहले धारा ११४ की उपधारा के At 
Ma काररवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध की गयी हो और दूसरे ज्र वह न्यायालय में श्राह्मन- 
पत्र या श्रधिपत्र द्वारा उपस्थित हो या लाया गया हो । दोनो श्रताधारण परिस्थितियों के 
प्रकार बिलकुल भिन्न भिन्न श्रौर एथक प्रथक हैं | 

जब वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो अथवा न्यायालय के समक्ष 
लाया गया हो तत्र मजिस्ट्रेट को विचार करना है कि तसक्षण उपाय करने के लिये 
परिस्थिति उपस्थित हैं. अथवा नहीं और ta उसको पूर्णतः संतोब हो जाय कि ऐसी 
परिस्थितियाँ हैं, तभी वह अंतरिम बंधपत्र के निष्पादन ( एक्जिक्यूरान ) क लिये 
आदेश दे सकता है, परंतु घारा १९७ (३) के अंतर्गत काररवाई करने के पूव उसको 


जा करने के लिये अपनां लिखित कारण व्यक्त करना चाहिए । यह विलकुल स्पष्ट दै 


: धारा १९२ और धारा १२७ के दो भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं और उनकी पूर्ति के लिये 
की व भिन्न भिन्न प्रक्रिया बताई गई है । अतः मजिस्ट्रेट को घारा ११२ के अंतर्गत 
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आदेश देने के साथ ही साथ धारा ११७ (३) के अंतर्गत आदेश देने का त्रा 

नहीं है, जैसा प्रस्तुत मामले में किया गया हे। सँ 
उस समय, जबर कि उन्होंने धारा ११७ (३) के अंतर्गत श्रादेश दिया, वे af 4 

जिनके विरुद्ध फाररवाई की गयी थी, उनके सामने उपस्थित नहीं थे और उस ( रार) उत 

की सूचना की सत्यता की जच उन्होंने प्रारंभ नहीं की थी जिप्तके आधार पर कारखाई लि 

की गई ati धारा ११७ (३) के अंतर्गत आकस्मिक श्रावश्यक आदेश तमी fey 

जा सकता है, जत्र कि मजिस्ट्रेट धारा ११७ (१) के अंतर्गत ( दोषारोपण की ) aa हि 

की सत्यता पर विचार करना आरंभ करता है ग्रौर जांच के सिलसिले में वह a 7 

S 
उपाय करना श्रावश्यक TAMA है | 3 


(७) प्रार्थियों की ओर से विद्वान्‌ एडवोकेट ने “'बेंकट gag) के ame 
में? ए० ग्राई० आर० १९५५ आंध्र ९६ नामक निर्णय उद्धृत किया है जिसमें aia उच्च: हि 
न्यायालय के एकाकी न्यायमूर्ति ने “रंगनाथ मुदालियर विरुद्ध सम्राट? १६३४ 
मद्रास वीकली नोट्स १९४३ नामक मुकदमे के निर्णय से अ्रसहमति प्रकट करते हुए | , (: 
यह निर्णय किया कि ग्रंतरिम ग्रादेश का देना तभी उचित है, जब न्यायालय में दोगे 
qa उपस्थित हों और मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई प्रारंभ कर दी हो । 

विद्वान्‌ एडवोकेट ने अपने तक के समर्थन में निम्नलिखित निरयों को भी se संर 
किया है--( १ ) जसवंत सिंह विरुद्ध रणछोड़ नंद धाकड़” To mo Ale १५१ से 
मध्यमारत ३६ तथा ( २ ) “सम्राट्‌ विरुद्ध यूसिफ्‌ जूमो” ए ० श्राई० श्रार० tei 


सिंध १७५ | इनपर विस्तृतरूप से विचार करना श्रावश्यक नहीं है, क्योंकि ये मुझे उचित त 

प्रतीत होते हैं | E 

ii 3 तगत यह 

(८) यदि आदेश लिखित कारणों से युक्त न हो तो धारा ११७ (३) के छ : 

R हे ~ ` उ के 

feat ZAT ग्रादेश निश्चित रूपेण ग्रनुचित है क्योंकि मजिस्ट्रेट arate AAA A E 

० © J we - 

का प्रयोग करना चाहता है | स्मरण रहे कि धारा ११७ (३) के AT AÈ a 
प्रति के आदेश नहीं हैं जो पुलिस अविकारी के प्रतिवेदन पर देना पड़ता हो | | 

aora 
आकस्मिक आवश्यक आदेश देने का विचार करने के पूर्व a 2 = 
धार १ ३ 
ध्यान रखना श्रावश्यक है कि कौन-सी असाधारण परिस्थिति है जिसके मा a 
लिक और AA उपाय का प्रयोग में लाना oe हो गया है । ऐसे ART pa 


उप “उद्देश्य से प्रत्यक्ष हो, जिसके लिये कारवाई की जाती हो । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यदि धारा ११७ (३) के ग्रंतर्गंत श्राकस्मिक श्रावश्यक उपाय करने के लिये लिखित 
pied वह व्यक्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के लिये यह समझना 
किन हो जायगा कि धारा ११७ ( १) के अंतर्गत विचार करते हुए कौन-सी परिस्थिति 
gaa हो गई जिससे विवश होकर मजिस्ट्रेट ने अंतरिम आदेश देने का विचार कर 
लिया था | 

इस उपधारा के tana जिस विवेक का प्रयोग किया गया हो, उसपर यह 
जानने के लिये सदा विचार करना पड़ता है कि वह न्यायपूर्वक हुआ दै AA मनमानी 
तथा लिखित कारण के ग्रभाव में उसपर विचार करना असंभव है । प्रस्तुत मामले में 
विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने अंतरिम बंधपत्र की मांग प्राथी से करते हुए किसी प्रकार का 
कारण नहीं व्यक्त किया । वाद में अंतरिम बंधपत्र के निष्पादन के लिये निश्चित 
दिनांक-पर उन्होंने केवल यही कारण उल्लिखित किया कि पुलिस के प्रतिवेदन से स्पष्ट 
है कि विरुद्ध पक्ष के सदस्यों से शांति भंग की आशंका हे । मेरे बिचार से धारा ११७ 
(३) के आदेश के लिये यह कारण पर्याप्त नहीं है । 

मामले की कारवाई के समय उन व्यक्तियों से शांति भंग की आशंका हे, 
इसके लिये कारण का उल्लेख करना मजिस्ट्रेट के लिये अनिवार्य 2 । अतः मुके पूर्ण 
संतोष हो गया है कि धारा ११७ ( ३) के अंतर्गत दिया हुआ आदेश विधि की दृष्टि 
से अनुचित हे । 
विद्वान्‌ अतिरिक्त स्थायी परामशंदाता ने इनपर हम लोगों के सामने बहस नहीं 
की तथा धारा ११७ (३) के ग्रंतर्गत दिए गए कारण सहित ग्रादेश तथा ऐसे मिश्रित 
श्रादेश से प्रार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, इस पर वें बहस भी क्या करते । 
R निर्णय करना कठिन है क्रि प्रार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ा है 
कि अंतरिम बंधपत्र के निष्पादन के लिये निश्चित दिनांक पर प्रार्थी को यह जानने का 
अवेसर ही नहीं मिला कि किन तथ्यों और परिस्थितियों के कारण मजिस्ट्रेट ने ऐसा 
आदेश दिया | 

(६ ) २३५-१९५३ को, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रार्थी-की ओर से यह 
Te उपस्थित किया गया था कि तथाकथित शांत क्षेत्र में अवस्था साधारण हो गई दै और 


` लिये दड-प्रक्रिया-संहिता के अध्याय ८ के Baad उनके विरुद्ध कारवाई करने की 


SE - आवश्यकता नहीं हे | Re सब इंस्पेक्टर ने इसका प्रतिवाद नहीं किया, परंतु 
छै 
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कर दी गई कि विपक्ष के सदस्य न्यत्र हडताल करने श्रौर TH बाँटने के fa 
उत्तरदायी थे | 
वे पर्च क्या थे , हम लोगों को उनका ज्ञान नहीं है। यह स्पष्ट है कि उक्त दिन 
पर जिस हड़ताल का उत्तरदायित्व विरुद्ध दल के सदस्यों पर डालाजाता है वह उग 
मजिस्ट्रेट के, जिसके यहाँ कररवाई चल रही है, क्षेत्राधिकार के बाहर है। 
~ aN A N / wy A 
( १० ) इसलिये सत्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रार्थियों के बि 
काररवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है । श्रतः काररवाई निरस्त क 


दी जाती है और दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ११३ (३ ) के ग्रंतर्गत दिया हुरा श्रे | 


भी खंडित कर दिया जाता हे) ्रावेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तथा श्रादेश ग्रति 
कर दिया जाता है | 


( ११) न्यायमूर्ति श्री कन्हैया सिंह--में सहमत हूँ | 
आदेश अंतिम 
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प्रार्थी की प्रार्थना उनके ( कोट सब इंस्पेक्टर ) इस कथन के आधार पर Tein | 


Ay oa 
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| विधि पत्रिका ( मध्यभारत उच्च न्यायालय ) १५ 
i (वा०क्र ३) 

इंदौर न्यायमंडल--न्यायमूर्ति श्री नेवस्कर तथा श्रो संवत्सर _ 
आपराधिक पुनरावेदन कमांक १०१ सन्‌ ४९५४ई०-- निर्णय दिनांक 2६ fadar 


4 
सन्‌ १8५५ १० | 
1 नानजी'******* ****पुनरावेदक 


; विरुद्ध 
राज्य 9०००० 2००००० 'उत्तरवादो 

(९) दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८६८; थारा १६४-स्वेच्छया अपराध स्त्री 
कृति का स्वरूप--विशिष्ट विधिक आवश्यकता - मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को अपना 
परिचय तथा उसे पुलिस की हिरासत में न भेजने का आश्वासन नहीं दिया-- 
साक्ष्य की मान्यता का प्रश्‍न--( साक्ष्य अधिनियम सन्‌ १८७२; धारा ९६ )। 

दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १६४ का जो कुछ मंतव्य है, वह यह दै कि श्रपराघ 
स्वीकृति अभिलिखित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट श्रभियुक्त को समका दे कि वह स्वीकार करने 
के लिये वाध्य नहीं है और यदि वह स्वीकार करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त 
किया जायगा | विवेकबुद्धि से तथा स्वेच्छया स्वीकृति के स्वरूप को बल प्रदान क्क. के 
लिये ग्रमियुक्त को निस्संदेइ यह बताना चाहिए कि वह किसके संमुख श्रपराध स्त्रीकार 
कर रहा है और उसे पुनः पुलिस की हिरासत में भेजे जाने का भय नहीं a 

किंतु दंड-प्रक्रिया-संहिंता की धारा १६४ द्वारा निर्दिष्ट maara में से ये 
विशिष्ट विधिक श्रावश्यकताएँ नहीं है | ये बातें केवल स्वेच्छया श्रपराध स्वीकृति से set 
रखती हैं और जहां स्वेच्छया - अपराध स्वीकृति का खल्प अन्यथा SE है, स्वीकृति में 
केवल इन तथ्यों का न रहना उसे साक्ष्य में श्रमान्य नहीं बनाता | ( पैरा १४ और १५ ) 

(२) दंड-्रक्रिया संहिता सन्‌ (८९८ धारा ५०६--चविकित्सक साक्षी 
न्यायालय में उपस्थितप्रेबक मजिस्ट्रेट (कमिर्टिंग मजिस्ट्रेट) के न्यायालय में लिया 
गया उसका बयान मान लिया गया--मान्यता वैध । 


.` जहां चिकित्सक साक्षी ( श्रन्वीबा ) न्यायालय में उपस्थित रखा गया हो और 


तथ प्रेषक मजिस्ट्रेट के ही. . लिया गया उसका बयान ग्राह्य मान लिया गया हो तो ऐसी 
मान्यता ग्रवैध न पै 7." E 
परा १६ ~ 
pe ह मध्य०-२ खाश्क 
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(३ ) दंड-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १८६८, धारा २८६-साक्षियों का परीक्षा... 
अभियोगपक्ष का कतेव्य | र 

श्रभियोग पक्ष इसके लिये बाध्य नहीं है कि किसी प्रश्‍न पर वह सभी सादि ज्ञ 
बयान दिलाए, चाहे वे प्रत्यक्षदर्शी क्यों न हों । ( पेरा २१) 

श्री Alto ARo जोशी पुनरावेदक की श्रोर से तथा राजकीय अधिवक्ता राप्य 

और से वकील थे | 

न्यायमूर्ति श्री नेवस्कर-श्रभियुक्त के free, जो पूंजा भील का पुत्र है, भारतीय दड 
संहिता की धारा ३०२ के अपराध में रतलाम के सत्र न्यायाधीश के संमुख मुकदमा चला 
गया, जिन्होंने उसका दोष सिद्ध पाकर उसे श्राजीवन निर्वासन का दंड दिया | 

(२) अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध श्रभियुक्त द्वारा यह पुनरावेदन है | 

(२) अभियोग पक्ष यह है कि दिनांक ८-४-५४ को अभियुक्त नानजी, मृत 
रामला, पूना, मंगतिया ओर श्रन्य ग्रामवासी थावरिया की झोपड़ी के निर्माण में सहायता 


करने के लिये प्रातः काल एकत्र हुए थे। इस श्रवसर पर अभियुक्त ने रामला को एक ' 


कुल्हाड़ी से उसके सिर ओर बाएं गाल पर ऐसी चोट मारी कि क्रमशः ३ इंच ५१३ 
इंच > १ इंच तथा २३ इंच % १ इंच > ३।४ इंच के गहरे घाव हो गए | चोट से हर 
के बाम माग की हड्डी टूट जानेसे, जिससे मस्तिष्क की झिल्ली प्रभावित हुई तया मस्ति 
का कोमल Ba ( गूदा ) विदीणं` हो गया, जो रक्तस्राव हुआ, उससे उसकी पृथु 
हो गई | 

(४) घटना की सूचना श्रभियुक्त नानजीने थाना खवासा पर लगभग ११ aa 
उसी दिन कर दी | पुलिस कानस्टेबल | बेग ने, जिसने प्रतिवेदन लिखा, रत 
को थाना ठांडला ले गया जिस पर सत्र इन्सपेक्टर पुलिस श्रीकन्दैयालाल शर्मा ने ११ 
प्रारम्भ की | वे घटनास्थल पर गए, कुल्हाड़ी प्राप्त की, घटनास्थल at मृतशरीर भ 
पंचनामा तैयार कराया । मृत शरीर शवपरीक्षण के लिये भेजा गया, जिसे डाक्टर 
शंकर ने संपादित किया | श्रभियुक्त, जो ८-४-५४ को बंदी किग्रा गया) जेल 
में उसके दूसरे दिन भेज दिया गया । उसे श्री दवे मैजिस्ट्रेट ठांडला, के सम 


अपराध स्वीकृति अमिलिखित करने के लिये दिनांक १२-५-१४ क्को उपस्थित हि 7 


> तिउसोदिनलिखी। = = = of 
गया । मैजिस्ट्रेट ने उसकी अपराध स्वीकृति उ 2 a 


इस स्वीकारोक्ति में अभियुक्त ने स्वयं तथा साथ के अन्य साथि 


के पश्चात्‌ रामला को कुल्हाडी से मारना स्वीकार किया । इस dnt 


= * 
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जी विर राज्य ( न्यायमूर्ति श्री नेंवस्कर ) [ विधि पत्रिका १६५७ १७ 
दावी वि? 


q जो श्रभियुक्त ने जो बतलाया वह यह था कि रामला का उसकी पत्नी घपुदी से 


ककार 80 गक... 
उसने पंचायत जुटाई थी और पंचों द्वारा यह श्राश्वांसन दिए जाने 


qafa संबंध था | 
कि रामला ऐसा FEA फिर न करेगा, उसने उसे चमा कर दिया था । फिर भी मृत 
पर 4 


कि का वैसा ही आचरण रहा । जब उन लोगों ने मदिरा पान कर लिया तो मृत व्यक्ति 
ate? [पण रह A ae 
उसकी आँखों के सामने प्रमुख रूप से स्पष्ट हो श्राया शरोर उसने उंसे 


Y 


का यह श्राचरणु 
gazt से मारा | 2 क ® >> 

(५ ) इन्हीं तथ्यों पर श्रभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चला। प्रारंभिक, परीक्षण मं 
मख्य साक्षी धपुदी ( श्रमियोग साक्षी २ ), अभियुक्त का साला पूना (Ao सा० ३ ) 
लिया (ग्र ato ४ ) तथा थावर ( Ae सा० ७ ) थे। - 

(६) धपुदी ने बयान दिया कि मेरे पति नानजी को संदेह था कि मेरा रामला से 
(aga ) मैत्री संबंध था, परंतु यह निराधार था । i 

. (७ ) पूना, मंगलया र थावर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । पूना क कथनानुसार 

ग्रमियुक्त को संदेह था कि उसकी स्त्री धपुदी और रामला में मैत्री संबंध है | a रागे 
यह मी कहा कि घटना के दिन थावर की झोपडी बनाने के लिये लोग एकत्र थे । Fel 
अ्रभियुक्त ने रामला फो कुल्हाड़ी से मारा | उसने एक सिरपर ale दूसरी गाल पर चोट 
मारी | रामला गिर पड़ा | अभियुक्त ने भागने का प्रयत्न किया किंतु पकड़ लिया गया | 
इसपर उसने कहा कि खवासा के पुलिस के यहाँ जाकर वह घटना की सूचना लिला देगा | 
तदनुसार वह गया और सूचना लिखाई | उसके साथ मैं श्रौर मंगलया भी याने गए | 
मंगलया और थावर ने पूना का इस संबंध में समर्थन किया कि श्रभियुक्त ने मृत व्यक्ति 
को दो चोटें एक सिर और एक गाल पर पहुँचाई | 

e ८) इन afai के श्रतिरिक्त कुल्हाड़ी, जिससे चोट पहुँचाई गई, वह रक्त से 
रंगी थी । इसपर रक्त चिन्द थवा मानव-रक्त था, इस संबंध में रासायनिक विश्लेषक 
शयत्र राजकीय लसी वैज्ञानिक ( इंपीरियल सिरालोजिस्ट.) का कोई प्रतिवेदन नहीं मा 

(९) प्रेपक्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिया gat अभियुक्त का वयान श्रन्वाचा 
(ama ) के समय उपस्थित किया गया । अभियुक्त ने श्रपने- बयान में स्वीकार किया 
कि उसको रामला और अपनी पत्नी के बीच अनुचित संबंध का संदेह था AK 
इव संबंध में एक पंचायत भी हुई थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने Pee 
TIN से sak सिर में दो चोटे, मंगलया, यावर श्रादि साक्षियों की उपस्थिति में, जत 
कि वे थावर की झोपड़ी aad के लिये जुटे ये, मारी जिससे वह वहीं मर गया-। उसने यह 


» > 


७ 
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भी स्वीकार किया कि प्रस्तुत कुल्हाड़ी वही कुल्हाड़ी हे जिससे उसने मारा mas 
बयान दिया कि वह क्रोध में था ओर नशे में भी था ग्रतः मारा | ! 

( १० ) इन तथ्यों के परीक्षण से विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड पा 
की धारा ३०२ के अंतर्गत उसका दोष सिद्ध पाया | | 

( ११ ) प्रस्तुत पुनरावेदन में श्री आर० ग्रार* जोशी ने, .जो श्रमियुक्त बी st 
से हैं, निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कतिपय ग्राधारो पर आपत्ति की है-- 
प्रथम--- 

उनका विवाद है कि श्रमियुक्त की स्वीकारोक्ति, जो साक्ष्य में उपस्थित की गई 
ग्राह्म नहीं है, कारण कि विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने, जिन्होंने स्त्रीफारोक्ति लिखी है, a 
अपना परिचय (मजिस्ट्रेट होना) नहीं बतलाया और न यही श्राइवासन दिया कि बह पुत 
हिरासत को फिर नहीं भेजा जायगा | इस संबंध में सनातन बढ्चट विरुद्ध सरकार 
( Zo श्राई० आर १९५३ उड़ीसा १४६ ), और फिंडल विरुद्ध सरकार (० me 
१६५४ हिमाचल प्रदेश ११) के निर्णय का आश्रय लिया È | 
वूसरे-- 

उनका कथन है कि प्रेषक मजिस्ट्रेट ने डाक्टर का जो बयान दंड-प्रक्रिया-संहिता 
की धारा ५०६ के stata लिया था उसका मान लिया जाना नियम विद है 
जब कि डाक्टर स्तयं बयान देने के लिये न्यायालय में उपस्थित था। इस संब मे 
रंगरप्पा गुंडन विरुद्ध सम्राट ( ए० श्राई० आर० १६३६ मद्रास ४२६ ) का भाष 
लिया गया है | 
तीसरे-- 

यह भी कहा जाता है कि ्रभियोग पन्च ने आवश्यक साक्तियों को यथा 
फूलजी, रामसिंह और सुकिया को, जिनका घटनास्थल पर उपस्थित होना निर्विवाद हग 
देने से रोक रखा | sa 

(१२ ) मृत शरीर तथा कुल्हाड़ी की प्राप्ति की वेधता पर भी इस आधार” 
्रापत्ति की गई थी कि उस समय पुलिस अधिकारी वहाँ उपस्थित था | 

( १३ ) इन विवादों में से किसी विवाद में कोई सार नहीं है। ड 

(४) जहाँ तक प्रथम विवाद का संबंध है, मजिस्ट्रोट द्वारा विशेष 
युक्त को अपना en न देना तथा पुलिस at हिरासत में फिर न 
आश्वासन उसे न देना केवल स्वेच्छया अपराध स्वीकृति से सुसंगति Su èl 


रंग जी 
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ए रेलिवेंसी ओनली डु द वालंटरी कैरकटर आफ द कंफेशन ) । किंतु प्रेषक मजिस्ट्रेट 
के न्यायालय में लिए गए अभियुक्त के बयान को, जो स्वतः सारभूत साक्ष्य है, दृष्टि 
में रखते हुए जहाँ स्वेच्छया अपराध स्वीकृत का स्वरूप संदेह रहित हो वहाँ इस तक 
में विशेष सार नहीं रह जाता । इसके अतिरिक्त दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १६४ 
द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं में से ये विशिष्ट विधिक आवश्यकताएँ नहीं हैं । जो कुळ 
उस धारा का मंतव्य है, वह यह्‌ है कि अपराध स्वीकृति अभिलिखितं करने के पूर्व 
मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सममा दे कि वह स्वीकार करने के लिए वाध्य नहीं दै और 
बृदि वह्‌ स्वीकार करेगा तो वह उसके बिरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त किया जायगा | 

( १४ ) इसमें संदेह नहीं कि मजिस्ट्रेट को स्वेच्छया स्वीकार क स्वरूप कं 
dig में अपने को संतुष्ट कर लेना चाहिए | विवेक बुद्धि से तथा स्वच्छया स्वीकृति क 
स्वरूप को बल प्रदान करने के लिये अभियुक्त को निस्संदेह यह वताना चाहिए कि 

किसके संसुख अपराध स्वीकार कर रहा हे ओर उसे पुनः पुलिस की हिरासत में 

भेजे जाने का भय नहीं है | 

fag जहाँ स्वेच्छया अपराध स्वीकृति का स्वरूप अन्यथा स्पष्ट दे, स्वीकृति 


का खंडन डो जाता है | 
Salis की ART 900 
25 दंढ-परक्रिया-संहिता की 
का BAK. a id र 
पर्य ४£ के ऊतम 


ल) द्वारा लिवा आव वदद इस Sigal के अतगत फित aa, ऋभ्वा 
ये खाद्य में लिया जा सकळा दे ANI अदात तवाच समी की 


{44 कमे, दी देडे थाळी को उक अता के विय मे 
TE अदान ठे का है टी 
ar १ के dana निकिता काकी का केक, जी उक OT 
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गए नियमों की पूर्ति करते हुए प्रेपक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लिया गया हो, साच्ची 5 
गवाह के रूप में बिना बुलाए भी, साक्ष्य में लिया जा सकता है । इसका श्रर्थ यह है 
यह साक्ष्य केवल इसलिये मान्य नहीं है कि वह पोषक साक्ष्य दै , प्रत्युत्‌ यदि वह प्रयग 
न्यायालय में लिया गया हो तो वह स्वतः सारभूत साक्ष्य है। श्रभियुक्त रौर ग्रमियोग T 
के साथ न्यायोचित व्यवहार ada के लिये, जिन्हें ऐसे साक्षी से प्रश्न पूळुना हो, उपधारा २ 
न्यायालय को ऐच्छिक अधिकार प्रदान करती है कि वह ऐसे साक्षी को वयान के विषम 
बयान देने के लिये बुलाकर साक्षी ले सकता दे। इसका उद्देश्य ऐसे साक्षी की gy 
बातों के स्पष्टीकरण के लिये है। 

( १८) अतः यदि बयान दिया गया हो aie दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा १०६, 
उपधारा २ के उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्रकारण विलंब से बचने के हेतु साच्ची को बुलाकर 
उपस्थित रखा गया हो, तो इसमें कोई ग्रवेधता नहीं है । 

(१६ ) ए० आई० आर० १६३६ मद्रास ४२६ और भरोसे विरुद्ध सरकार 
Wo आई० आर० १६४७ अवध ४१ में यह मत कि जहाँ 4 साक्षी न्यायालय 
में उपस्थित रखा गया हो और तब प्रेपक मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया उसका 
बयान ग्राह्य मान लिया गया हो, तो ऐसी मान्यता अवैध है, उस धाराकी शब्दावली 
को देखते हुए उपयुक्त कारणों के अनुलार, उचित नहीं जानपड़ता। O 

( २० ) हशमत बनाम सरकार To ग्राई० श्रार० १६४७ लाहौर ३७७६०१ 
उपर्युक्त ग्रवध निर्णय मान्य हुआ È | ~ : 

(२१) तीसरे विवाद के संबंध में जो कुळ मुझे कहना दै वह यह है कि 
प्रथमतः अभियोग पक्ष इसके लिए बाध्य नहीं है कि किसी प्रश्म पर वह सभी 
साक्षियों का बयान दिलाए, चाहे वे प्रत्यक्षदर्शी ही क्‍यों न हों। यह प्रिवी pr 
के मलक खां विरुद्ध छरकार ए० आई? आर० १६४६ पी० सी० ९३ में E 
निर्णय से स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त इस मुकदमे में श्रमियुक्त ने सभी बात मार T 
जो अभियोग पक्ष के गवाहों ने, जिसका बयान हुआ था, Ge थे | मृत शरीर श्रौर आ 
की प्राप्ति की वैधता के संबंध में कोई सारगर्भित तर्क नहीं उपस्थित किया गया 214 : 
श्रधिनियम की धारा २७ ऐसी प्राप्ति की ग्रनुमति प्रदान करंती है । 

(33 ) wea इन विवाद में से किसी में कोई सार नहीं है | रति 

( २३ ) aana अभियुक्त स्पष्ट रूप से रामला की हत्या के लिये या ae 

( २४ ) इस बात पर ध्यान देते हुए कि कुल्हाड़ी से दो z a ath 
शरीर के मार्मिक अंग पर र्यात्‌ सिर श्रौर गाल पर किए गए, जिस z ‘ani 
श्रमियुक्त धारा ३०२ के अंतर्गत उचित रूप से दोषी सिद्ध पाया गया श्र | 
उसके साथ उदारता का व्यवहार किया गया है | A 

( २१ ) aa: पुनरावेदन निरसित किया जाता दै | 

( २६ ) न्यायमूर्ति श्री संवत्सर मैं सहमत हू | 


(OTIC, 


पुनरावेदन निर 7 
= ey 


= - = l 
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पछि | १६५७ विधि पत्रिका ( राजस्थान उच्च न्यायालय ) 


रार ( वाद क्रम ३ ) 
पपर क 3 
e न्यायमूर्ति श्री वांचू ( मुख्य न्याया० ) तथा श्री दवे 


निर्णय दिनांक २३ नवंबर सन्‌ १६५६ ३० 


छ मंगल सिंह +o "`` प्रार्थी 

विरुद्ध 
गा सागरमल तथा अन्य व्यक्ति '"" eR पच 
उसका . बलोट्रा के सिविल जज के दिनांक ३० जनवरी सन्‌ १९५३ ई० के श्रादेश के 
rr | _ विरुद्ध व्यवहार पुननिरीक्षण क्रमांक १९५३ ई० | 
oT व्गवहार-प्रक्रिया-संहिता सन्‌ १६०८ ६०; धाराएँ १०५ तथा ११५ ओर आदेश 
६, नियम ७--आदेश 8, नियम ७ के अंतर्गत आवेदनपत्र निरसित-पुननिरीक्षण | 
हैकि | जहाँ आवेदन पत्र आदेश ६, नियम ७ के sada निरसित कर दिया गया हो; वहाँ 
सभी | प्रतिवादी को यह अधिकार है कि वह धारा १०५ के अंतर्गत पुनरावेदन में, जो वाद में 
iss हुई आज्ञप्ति से उच्च न्यायालय में अंततोगत्वा आएगा, श्राश्रय ले । ग्रत; श्रादेश ६, नियम 
ae} ° के अंतर्गत जो ग्रावेदनपत्र निरसित हो गया हो, उसके श्रादेश का पुनर्निरीक्षण नहीं 
हाडी होता है। (पेरा २७) 
शक प्रार्थीकीशरोरसे श्री महावीरचंद और विरुद्ध पक्ष की शरोर से श्री सी» एम० 

लोधा तया श्री किशनसिंह वकील थे | 
(हैं|: | “न्यायमूर्ति श्री ary ( मुख्य न्यायाधिपति ) = विद्वान्‌ एकाका न्यायमूति के 
र्ते निर्देश पर इस न्यायाधीश मंडल ( बेंच ) के समक्ष यह विषय उपस्थित हुआ है । उन्होंने 
s9 किसी प्रश्न को सूत्रित नहीं किया है, जिसका उचर इस मंडल को देना है। इसलिए हम 
x लोग उन परिस्थितियों को संक्षेप में देंगे, जिनके कारण यह निर्देश उपस्थित हुआ दै, और 
5 उससे उसन्न प्रश्‍न को सूत्रित करेंगे । 


(२) वादियों ने, जो इस पुनर्निरीक्षण में विरुद्ध पक्ष हैं, तीन प्रतिवादियों के विरुद्ध | 
acted रक वाद उपस्थित किया था, be अल er spe 4 
i > यह gar क्तिरित य की कॉक -२'क 


e 
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शी) 


कठिनाई के कारण श्राह्वानपत्र कई बार भेजे गए | तिथियों में १६ जुलाई सन्‌ ११५ 
भी एक तिथि निश्चित थी । उस तिथि के लिये मंगल सिंह प्रतिवादी के विरुद्ध are 
पुनर्निरीक्षण में प्रार्थी है, श्राह्वानपत्र जारी किया गया था । आदेशिका निवह ने र 
वेदन किया कि मंगलसिंह ने श्राह्वानतत्र लेने से स्वीकार कर दिया हे | श्रत; या 
ने दिनांक १६ जुलाई सन्‌ ५१ को ग्रादेश दिया कि मंगलसिंह पर निवहण पर्याप्त श्र 
उसके विरुद्ध एक पक्षीय काररवाई फी जाय । आगे स्थगन के बाद, वाद में ८ mH 
सन्‌ १९५२ तिथि निश्चित की गई । इस तिथि पर मंगलसिंह उपस्थित हुश्रा श्रौर zh 
श्रादेश ६, नियम ७ के अंतर्गत शपथपत्र सहित एक आवेदनपत्र एक पक्षीय ग्रा 
निरसित करने के लिये दिया । इस विषय पर विचार हुआ और दिनांक २० जनवरी छ्‌ 
१६५३ ईसवी को प्रारंभिक न्यायालय ने आदेश ६, नियम ७ के अंतर्गत adea he 
सित कर दिया | इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनर्निरीक्षण NIAAA È | 

(३) विद्वान्‌ एकाकी न्यायाधीश के समक्ष ज्र मामला सुनवाई के लिये उप 


eat, विरुद्ध पक्ष की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति की गई कि इस न्यायालय के ae , 


नारायण विरुद्ध गोपीनाथ ग्राई० एल० igo ( १९५३ ) ३ राजस्थान ४८३ (ए० 

ई० Mito १९५३ राज० १३७) के निणय के आधार पर पुनर्निरीक्षण विचारणीय गँ 
है | उस मुकदमे में यह निर्णय किया गया था कि जहाँ किसी पक्ष को मुकदमे के दोरान 
में किसी ग्रादेश के संबंध में हुई अंतिम सि या आदेश के विरुद्ध व्यवह/रप्रहिया' 
संहिता की धारा १०५ के अ्रंतर्गत पुनरावेदन का आश्रय लेने का अधिकार हो, वहाँ उस 
परिस्थिति में व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा ११५ में उल्लिखित 'जिसमें उसका कोई 
पुनरावेदन नहीं होता है? शब्दों के = पुनरावेद्न उच्च न्यायालय Ñ होता र शो 
मुकदमा या कारररवाइ के दौरान में दिए गए आदेश के विरुद्ध पुनर्निरीक्षण विचारण 


- नहीं होगा । 


Y 
विरुद्ध पक्ष का यह तक था कि उस आदेश को, जिसके द्वारा श्रादेश ६) निम 


al 
के अंतर्गत ग्रावेदनपत्र निरसित किया गया था, चुनौती द्वितीय पुनरावेदन म॑ 
तत 
सकती है, जो व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा १०५ के श्रंतर्गत आधार लेकर e है 
उच्च न्यायालय में, आएगा और इसलिये पुनर्निरीक्षण अविचारणीय था। श्र 


जा 8कता है-- | 
प्रकार सूत्रित किया हे act 


A 
“जहाँ व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के श्रादेश ६ नियम ७ के अंतर्गत 


di 
क्र oe 
निरद्धित कर दिया गया हो, वहाँ क्या प्रतिवादी निरसन का पा 
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(ह अना क्या उसके लिये मयपद मकि मार रित वि 
sda ब्राक्षय लेना संभव है जा अंततोगत्वा मुकदमे में हुई ग्राज्ञप्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय 
ने प्रति. मै होगा. ay ee ‘Se 

af विद्वान्‌ न्यायमू। लिए यह निदेश प्रस्तुत किया हे कि उनको ग्रन्य उच्च 
a त्यायालयो के निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए इस न्यायालय के एकाकी न्यायमूर्ति के कुळ 
अकू निर्णयों के श्रोचिव्य पर श्रम हो गया हैं । a 
‘ca (४) प्रारंभ में इस न्यायालय के an पर इ ee लोग विचार करें | 
ae _ (8%) पहला ee agaa fae) विरुद्ध प्रेमचंद श्राई० Tao श्रार० 
: ( १६५३ ) ३ राज» १७६ का है | इस न्यायालय के समक्ष वड द्वितीय पुनरावेदन ग्राधि- 
Ee प्रत्य के लिये वाद के dia में था | उस मुकदमे में न्यायमूर्ति वापना ने ag faga किया 
bs था कि वदि प्रतित्रादी ये एक पक्षीय oa के निरसन के लिये ट्रावेदनपत्र नहीं दिया 
है तथा-अपने विरुद्ध दिए गए निर्णय के विरुद्ध पुनरावेदन किया हो, तो ऐसी स्थिति में वह 
| एस ग्राधार पर कि उस पर आह्वान पत्र का निवहण नहीँ ga था, पुनः प्रेषण के लिये 
| Mf प्रार्थना नहीं कर सकता है, तथा asa में उपस्थित वाद तथ्य और विधि के श्राधार पर 
ह न के कारण ( ग्राउंडस ग्राफ ata ) सीमित रहेंगे । जो विचारणीय प्रश्‍न हम 
लोगों के समक्ष उपस्थित है, ठीक उसी विचारणीय प्रश्‍न का उल्लेख इस मुकदमे में नहीं 
क्रिया gat है । परंतु यह आग्रह किया जाता है कि इस वाद के पर्यवेक्षण से हम लोग 
zA निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि एक पद ने ब्यवह्वार-प्रक्रिया-संहिता के आदेश ९, नियम 


७ अथवा पुनरावेदन से dag आदेश ५१, नियम २१ के श्रतुसार काररवाई नहीं को तो 


फा कोई a ee X डे कि 
T हे पक्ष एक पक्षीय mate के विरुद्ध इस श्राधार पर श्रापखि नहीं कर सकता है कि उस 
| 

ग पर आह्वान पत्र का निवे श्रा 
चारण उपर च 


(६ ) दूसरा मुकदमा जिसका निर्णय हममें से एक ने किया दे, परंतु जो प्रका- , 
Na नहीं है, हजारीमल विरुद्ध पूनमचंद का दै, जिसका निर्णय १२ नवंबर सन्‌ १९४४ ई० 


नियम ९ 

aa को किया गया था। उस मुकदमे में प्रतिवादी ने आदेश ६, नियम ७ के iaia श्रावेदनपत् 
aa a था और उसका श्रावेदनपत्र निरसित कर दिया गया था | तत्यश्रात्‌ उच्च न्यायालय 
ल उसने पुनर्निरीक्षण उपस्थित किया । प्रारंभिक आपत्ति यह की गई कि स्वरूप नारायण 


सदये में निर्णय के आधार पर पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। परंतु वह 
शपति इस आधार पर आमान्य कर दी गई कि प्रतिवादी के लिये न्यायालय में आने का 


और लिखित बयान देने का द्वार बंद कर दिया गया और द्वितीय पुनरावेदन में उसके | i 
११ राज० WA F 
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लिये उस प्रश्न को प्रस्तुत करना संभव नहीं था। इस मत के समर्थन में कोई निए 


उपस्थित नहा किया गया | 


(७) हम लोगों के समक्ष इस विषय पर पर्याप्त वादविवाद हो चुका bk 
सूत्रित प्रश्‍न पर भी हम लोगों ने ध्यान पूर्वक विचार किया 21 विचारणीय = 
fata देने के पूर्वं यह बतला देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि प्रिवी कौंसिल और उच्च 
न्यायालयों ने यह मत प्रकट किया है कि विधि में जहाँ दो उपाय बतलाए गए हैं, बिन 
एक अंतर्वादीय आदेश और दूसरे मुकदमे में दी गई ज्ञप्ति के संबंध में हो, वहाँ अंत 
रवादीय आदेश के विरुद्ध-यदि पुनरावेदन के लिए sada (प्राविजन) मी हो-पुनरावेदन करा 
आवश्यक नहीं हे तथा उसके लिये Mala का पुनरावेदन करना पर्याप्त होगा और ऐसे 
पुनरावेदन में वह ग्रंतर्वादीय आदेश के श्रौचित्य पर भी आपत्ति कर सकता है (ak 
उसने इसका पुनरावेदन न मी किया हो ) | इस संबंध में महाराज महेश्वर सिंह विरद 
बंगाल राज्य ७ मूर्स इंडियन ग्रपील्स २८३ ( प्रिवी कोंसिल ) का श्राश्रय लिया गया है 
जहाँ निम्नलिखित निर्णय किया गया है — 

“अंतर्वादीय आज्ञसियो के विरुद्ध पुनरावेदन के लिये कोई विनियम नहीं है तया 
जुडिशिल कमेटी के समच पूरे मुकदमे में दी गई श्राञ्चसि के विरुद्ध किए गए पुनरावेदन 
में ग्रंतर्वादीय आदेश के प्रश्‍न पर भी विवाद किया जा सकता है, भले ही उस समय उ 
पर मौन सम्मति दी गई हो ओर उसे स्वीकार भी कर लिया गया हो ।? 

प्रिवी कौंसिल के इस निय के कारण पुनः प्रेषण आदेश (arse श्राफ रिमांड) 
पुनरावेदन के संबंध में घारा १०५ में उपधारा २ को संनिविष्ट किया गया कि यदि feat 
पक्ष ने निर्धारित समय पर पुनः प्रेषण AS का पुनरावेदन न किया हो तो वह a 
श्रौचित्य पर आपत्ति नहीं कर सकता । | 

(८) प्रयाग उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायमंडल ( फुल बेंच ) ने शिवनाथ सि 


विरुद्ध रामदीन सिंह के मुकदमे में ( श्राई० एल० MiTo १८ इलाहाबाद १६) aR 


faqa किया कि-- 

८“व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के sana दिए गए ग्रादेश का, जिसका: 
उस संहिता की धारा ५८८ के अंतगत हो सकता है परंतु उसके अंतर्गत कोई am 
नहीं किया गया है, धारा ५६१ के अंतर्गत मुकदमे में आज्ञति के विरुद्ध पुनरावेदन | ) 
प्रश्‍न पर विचार किया जा सकता है [ यदि a | ज्ञापन ( मेमोरेंडम AF H ु 
में उस संबंध में आपत्ति कर दी गई हो । ] 


~ 


qnt 


न ~ 
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- (६) पुनः मुहम्मद नजी बुज्जमन विरुद्ध शिवशंकर ( ए श्राई० श्रार० 
१३४३ aaa २-८) के मुकदमे में यद निणंय-किया गया था कि प्रत्येक ग्रंतर्वादीय श्रादेश 
के विरुद्ध, जिससे वादी परिवेदित ( ऐग्रीब्ड ) हो, वादी (सूटर ) के लिये पुनरावेदन 
उपस्थित करना आवश्यक नहीं है, भले ही वह az समझता हो कि यदि वह पुनरावेदन 
नहीं करता तो सदा के लिये वह पुनर्विचार न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लाभ से 
बंचित रहेगा | 

( १० ) ग्रतः सिद्धांत ( प्रिसिपल ) यह माठूम पड़ता दै कि ग्रतर्वादीय श्रादेश के 
Sag पुनरावेदन के लिए उपबंध होते हुए भी यदि पुनरावेदन उपस्थित न क्रिया 
गया हो, तत्र भी सुकदमे की mats के विरुद्ध किए गए पुनरावेदन में अ्रंतर्वादीय 
ग्रादेश के औचित्य पर कोई पक्ष श्रापत्ति उठा सकता 21 

, ( ११ ) इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वास्तविक प्र-न पर 
विचार करना चाहिए | ग्रादेश ६, नियम ७ में यह उपबंध है कि यदि प्रतिवादी उपस्थित 
होकर ञ्रपनी पूर्व अनुपस्थित के लिये संतोषजनक कारण प्रकट करता है तो वह एक 
पक्षीय आदेश को निराकृत “करा सकता हे | जब न्यायालय एक पक्षीय श्रादेश को 
निराकृत करने से ग्रस्वीकार करता है और श्रादेश ६, नियम ७ के अंतर्गत श्रावेदनपत्र 
श्रस्वीकृत कर देता है, तत्र क्या हो ? क्या प्रतिवादी इस ma को कि ग्रादेश ६ नियम 

७ के अंतर्गत उसका ावेदनपत्र अनुचित रूप से श्रस्वीकत कर दिया गया है, उम 
पुनरावेदन में उठा सकता दै जिसे उसने श्रपने विपक्ष में दी गई maa के विरुद्ध 
उपस्थित किया हो ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर हम लोगों के विचार से स्पष्ट है। यदि श्रादेश का प्रभाव 
मुकदमे का निर्णय करने में पड़ता हो तो मुकदमे की काररवाई के मध्य में दिए गए ऐसे 
श्रादेश के विरुद्ध धारा १०५ के ग्रंतर्गत सदैव श्रापत्ति की जा सकती दै । श्रव जो आदेश 
` प्रतिवादी का द्वार ही बंद कर देता है, उसका प्रभाव मुकदमे का गुणानुसार (ma मेरि- 
ta) निर्णय करने में ग्रवस्य ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण प्रतिवादी मुकदमे का जवाब 
देने के लिये लिखित वादोत्तर देने और साक्ष्य देने से वंचित दो जाता है | इस पर आगे 


` विचार करने पर हम लोग इस परिणाम पर पहुंचे हैं किं हजारीमल के मुकदमे में जो यद 


उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पुनरावेदन में प्रतिवादी इस प्रश्न को प्रस्तुत नहीं कर 


to .. वह उचित नहीं है । as hae 
> 5 
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( १२ ) इसलिये यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं हे । जिस प्रटिवादी का mR 
श्रादेश ९, नियम ७ के अंतर्गत निरसित कर दिया गया हो, उसका प्रतिकल प्रभाव उत 


पर अवश्य ही पड़ता हृ तथा Ale उसके विरुद्ध एक IQA Alala मुकदमे में हुई हे ते 


करने से 
वंचित कर दिया गया है, ग्रौचित्य का प्रतिवाद इस आधार पर सदैव कर सकता है हि 


मुकदमे के गुणानुसार निर्णय पर प्रभाव पड़ा है | परंतु इस प्रकार के वाद में एक gees 
( कांप्लिकेशन ) यह उपस्थित हो जाती है कि आदेश ६, नियम ७ के ग्रंतर्गत दिए गए 
आवेदन4त्र के निरसित होने के पश्चात्‌ एक पक्षीय आज्ञप्ति प्रतिवादी के विरुद्ध oe 
ही होगी [ हम लोग इसे मान लेते हैं ( एश्यूम ), क्योंकि यदि वाद निरसित हो जाता है, 
तो प्रतिवादी को कोई कर नहीं होगा । ] इस एक पक्षीय ग्राज्ञप्ति को निराक्रृत कराने के 
लिये श्रादेश ६, नियम १३ में एक विशेष उपबंध है । 


वह धारा १०५ के ग्रंतर्गत उस आदेश के, जिसके द्वारा वह मुकदमे में काररवाई 


क्या विशेष उपबंध की उपस्थिति, Sar हम लोगों ने ऊपर कहा है, पुना- 
वेदन में धारा १०५ के अंतर्गत इस प्रश्‍न को उठाने के लिये प्रतिवादी के ग्रधिकार प ` 
किसी प्रकार का प्रभाव डालती है ? आदेश ९, नियम १३ के अंतर्गत देश का पुत्राः 
वेदन हो सकता है ओर यतः श्रादेश ६, नियम १३ के saa काररवाई ( आदेश ) मुक 
दमे के दौरान के समय नहीं हुई है, wa उसका पुनर्निरीक्षण उच्च न्यायालय में म 
होगा और स्वरूप नारायण के मुकदमे का निणेय उसमें बाधक नहीं होगा, क्योंकि १६ 
( निर्णय ) केवल उन आदेशों से संबद्ध है, जो मुकदमे या काररवाई के दौरान में किए 
गए हैं। ग्रादेश ६, नियम १३ के अंतर्गत ग्रादेश मुकदमे के दौरान का ग्रादेश नहीं है। 
इसलिये पुनरावेदन में आदेश ४३, नियम १ के sada दिए गए आदेश का पुनर्निरीषए 
होगा । 

( १३ ) श्रतः जो प्रश्‍न उठाया गया 2, वह यह है— 

यह अनुमान करते हुए कि आदेश ६, नियम ७ के अ्रंतगत आवेदनपत्र Aad 
कृति के बाद एक पक्षीय staf हो, क्या प्रतिवादी श्रादेश ६, नियम १२ के रंत 
विशेष उपबंध रहते हुए, आदेश ६, नियम ७ के wana निरसित श्रादेश पर आपत्ति % 
सकता है ? यह निर्णय किया जा चुका है कि एक पक्षीय थ्राज्ञत्ति होने के बाद med & 
नियम ७ के अंतर्गत आवेदनपत्र का अस्वीकृत होना श्रादेश ६, नियम १३ के 
श्रवेदनयत्र के लिये प्रतिबंध नहीं । ( देखिए न विरुद्ध लेहरा ग्रा” 
ete फलफत्ता .२७२; शंकरलिंग मुदाली विरुद्ध रलसभापति मुदाली श्राई० एल” 4 


a 


ad 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A मंगलसिंह Pro सागरमल ( न्यायमूर्ति श्री वांचू ) [ विधि पत्रिका १९५७ १५ 


२१ AKIT ३२४; काशीराव विरुद्ध रामचंद्र Wee एल० Alo १६४८ नागपुर २५२ 


य उत (९० श्राई० आर० १६४८ नागपुर ३६२ dite 
हे, तो यह उचित मी प्रतीत होता दे, क्योंकि यदि अ्रंतर्वादी ग्रादेश पर, जिसका पुनरा- 
mr वेदन होता है, परंतु जिसका पुनरावेदन नहीं किया गया है, श्रापत्ति करना संभव 
Teh है जव कि ARa श्राजञसि के विरुद्ध पुनरावेदन किया गया है, यह विचार करना कठिन है 
Sa क्रि केवल इसलिये कि एक पन्च का श्रावेदनपत्र श्रादेश ६, नियम ७ के stata निरसित 
ए, गए कर दिया गया है, वह पक्ष आदेश ६, नियम १३ के ada श्रावेदनपत्र नहीं उपस्थित 
i कर सकता | यह उल्लेख किया जा सकता है कि श्रादेश ६, नियम ७ के wana निरसित 
a i; । ग्रावेदनपत्र का पुनरावेदन नहीं होता दै यद्यपि श्रादेश ६, नियम १३ के श्रंतगत श्रादेश 
22 का पुनरावेदन करने का उपबंध है | 
aa इसलिये ग्रादेश ६, नियम १३ के sana श्रावेदनपत्र का जो भी परिणाम 
ae प्रारंभिक न्यायालय में हो, वह पच्च श्रप्रत्यक्ष रूप से श्रादेश ६, नियम ७ के श्रंतगत श्रादेश 
sat ` को पुनर्विचार न्यायालय में आदेश ६, नियम १३ के श्रंतगंत श्रावेदनपत्र उपस्थित करके 
ie ले जा सकता है । इसलिये प्रतिवादी के लिये, जिसका श्रावेदनपत्र ग्रादेश ६, नियम ७ के 
| में भी ziada निरसित कर दिया गया है, दो उपाय हैं, जब कि उसके विरुद्ध एक पच्चीय वजा 
त्त हो जाती है | वह ग्रादेश 2, नियम १३ के अंतर्गत श्रावेदनपत्र दे और ऐसी परिस्थिति में 
किए बह उसका प्रतिवेदन उपस्थित करे श्रौर उसके पश्चात्‌ उपयुक्त मामले में उच्च न्यायालय 
ai में पुनर्निरीक्षण करे श्रथवा एक पक्षीय maf के विरुद्ध श्रादेश ६, नियम १३ 
‘aaa ` अंतर्गत आ्रावेदनपत्र उपस्थित न करके, एक पक्षीय maA के विरुद्ध पुनरा- 
IT करे | 

(१४) तत्र प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि mafa के विरुद्ध ऐसे पुनरावेदन Ñ- 
aa कया प्रद्िवादी आदेश ६, नियम १३ के Bald उलिखित ग्राधार पर एक THT MAT के 
sats AUT पर आपत्ति कर सकता है, जब कि उसने उस श्रादेश के श्रंतगत कोई श्रावेदनपत्र 
त्ति कर या हो । भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में इस विषय पर विचार किया गया है श्रोर यह 
देश ७ निर्णय किया गया है कि यदि आदेश ६, नियम १३ के अंतर्गत कोई कारवाई नहीं की 
iait, t : RR हे, तव उस प्रतिवादी के मार्ग में, जो एक पक्षीय ग्रादेश के बिरुद्ध पुनरावंद्न करता 
ए" है, आदेश e नियम ७ के अंतर्गत उल्लिखित श्राधार पर उसके श्रौचित्य पर आपत्ति करने 
ग लिये कोई बाधा नहीं श्राती दै । RS ¥ 


ə 
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महाराज मोहेश्वर सिंह के मुकदमे का सिद्धांत इस मुकदमे में भी लागू किया गा 
है, यद्यपि आदेश ६, नियम १३ के अंतर्गत काररवाई अंतर्वादीय काररवाई नहीं शरो 
maf के बाद ही यह अस्तित्व में आती 21 इसका यह कारण प्रतीत होता है हि 
यदि विधानमंडल का उद्देश्य यह होता कि ऐसे प्रश्‍न न उठने दिए जांय, जबकि श्रादेश 
६, नियम १३ के अन्तर्गत कोई काररवाई नहीं हुई हो तो धारा १०५ की उपधारा ३% 
भांति एक उपबंध श्रादेश ६, नियम १३ की काररवाइयों के लिये भी किया गया होता। 

( १५ ) इस संबंध में हमलोग जेठालाल गिरधर विरुद्ध वरजलाल भाई 
शंकर ए० ग्राई० श्रार० १६२२ वंबई २६७; ato dag साहेब विरुद्ध अमीन 
Ko mo ao १६२४ मद्रास १०७; ज्ञानेन्द्रमोहन wget विरुद्ध प्रफुल्ल 
गोस्वामी Lo श्राई० ञ्रार० १६२८ कलकत्ता ८१२ का उल्लेख कर सकते हैं। 

यद्यपि ये मुकदमे पर्या कारण के धार पर स्थगन के अस्वीकार करने के संबंध 
में थे, तथापि यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि यदि आदेश ६ नियम ११३ 
अंतर्गत कोई कररवाई नहीं की गई हो, तब भी ग्रंतिम श्राज्ञसि के विरुद्ध पुनरावेदन में . 
स्थगन स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध आपत्ति की जा सकती है | ्रागे रामलाल गोप 
विरुद्ध कालीप्रसाद ए० ग्राई० mo १६२६ पटना ६०६ में निम्नलिखित विचार 
प्रकट किया गया— 

«प्रतिवादी के लिये एक पदीय आदेश के विरुद्ध पुनरावेदन करने का तथा ग्रादेश 
६, नियम १३ के अंतर्गत आवेदनपत्र भी देने का, और तत्र श्रादेश ४३ नियम १ खंड प 
(डी) के अंतर्गत पुनरावेदन करने का मार्ग प्रशस्त है | यदि वह ्रादेश ६ की विशेष प्रति 
का अनुसरण करता है, तो उसको न्यायालय के ang समी तथ्यों को रखने का श्रवण 
प्राप्त होगा कि वह उस तिथि को क्यों नहीं उपस्थित रहा जब कि मुकदमे में एक पी 


पुनरावेदन में ग्राता है, तो इसमें उसको कुछ ्रसुविधा उठानी होगी, क्योंकि a 
विंचार न्यायालय के समच वे तथ्य प्रस्तुत नहीं रहेंगे जिनके कारण वह उपस्थित d 
सका | यदि प्रतिवादी यह दिखला सकता है कि उस समय आवेदन श्र J 
करते समय जो आदेश दिया गया, उसमें भूल, नुटि ae श्रनियमितता है Be ee | | 
के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है तब कोई कारण नहीं है कि उसको सफलता क्यों न pad | | 
भले ही ae मुकदमे के प्रतिष्ठापन के लिये विशेष प्रक्रिया न करे श्रौर  ) १ 


mes सकता èl 
पुनसवेदज में आवे जब्र तक कि वह धारा १०० की व्याति के अंतगत वाद ला f 


a 
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सलिये उच्च न्यायालयों के यही विचार माळूम पड़ते हैं कि यदि श्रादेश ६, 


z 
era १३ के अंतर्गत कोई कारवाई न भी हुई हो, तत्र भी lala के पुनरावेदन द्वारा 


आदेरा ६, निम १३ में उल्लिखित आधार पर एक पद्दीय ग्राजति पर श्रापत्ति की जा 
सकृती हैं। ऐसी दशा में प्रतिवादी को कुछ ग्रसुविधा हो सकती दै । परंतु यह संकट वह 
स्वयम्‌ अपने ऊपर लेता है । यदि वेरिसल सिंह के मुकदमे का निर्णय इस श्रथ में समभा 
जाय कि अमिलेख में तथ्यों को उपस्थित करने के उद्देश्य से वह पक्ष पुनः प्रेषण की 
मांग नहीं कर सकता, ओर अभिलेख में उल्लिखित तथ्यों पर ही प्रश्नौं को 'ग्रादेश ६, 
fan १३ के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है, तो उस स्थिति > उसको ( निर्णय को) 
ठीक समझ लेना चाहिये। परंतु यदि आगे यह भी at निकलता हो कि वदृ पच्च 
ग्रमिळेख में उल्लिखित तथ्यों पर आदेश ९, नियम १३ के अंतगत zaa होने वाले प्रश्नों को 
प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ओर पुनर्विचार न्यायालय का निर्णय इस श्राधार पर नहीं प्राप्त 
कर सकता है कि आदेश ६, नियम १३ के ग्रंतर्गत कोई कारवाई नहीं की गई है तो उस 


स्थिति में वह निर्णय उस सीमा तक गलत है | 
( १६ ) ma: जिस निष्कर्ष पर हमलोग पहुँचे हैं, वह यह है-- 


azi आदेश ६, नियम ७ के अंतर्गत आवेदनपत्र निरसित कर दिया जाता है 
और एक पक्षीय श्राति उसके वाद होती हो, वहां प्रतिवादी के लिये दो उपाय है । 
वह आदेश € नियम ११ के ania आवेदनपत्र दे सकता है | ऐसी स्थिति में वह 
पुनरावेदन करने का अधिकारी हो जाता है और इस न्यायालय में पुननिरीक्षण में ग्रा 
सकता है | यदि वह उसका अ्रनुसरण करता है तो यह युक्तिसंगत है कि रासि के विदद्ध 
पुनरावेदन में उसी प्रश्‍न पर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। 


` 


परंतु आदेश ६, नियम १३ में दिए गए उपाय का अनुसरण करने के बदले में , 
यदि वह.सीचे एक पक्षीय आाशप्ति के विरुद्ध पुनरावेदन में आना पसंद करता दै तो धारा 
१०५ ( १ ) को दृष्टि में रखते हुए वह एक पक्षीय श्राज्ञप्ति के ओचित्य पर आदेश ९, 
नियम १३.में उल्लिखित कारणों सहित किसी कारण पर इस शर्त पर श्रापत्ति करने से 
नहीं रोका जा सकता है कि वह अमिलेख में उलिखित तथ्यों पर ही न्यायालय 
े निर्णय की मांग करता है और पुनः प्रेषण की मांग वह नहीं करता है जिससे वह 

` अभिलेख में उन तथ्यों को उपस्थित कर सके जिनको वह आदेश ९, नियम १२ के stata 
पुष्ट करने के उद्देश्य से उपस्थित कर सकता था | परंतु इससे यह निष्क frag है 


Ca 
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आदेश ६, नियम ७ के अंतगंत आदेश के श्रौचित्य के संबंध में एक कारण ( ग्राइड 
धारा १०४ के श्रंतगत पुनरावेदन में उठाया जा सकता है जो इस न्यायालय मेज coll 
पक्षीय maA के विरुद्ध प्रस्तुत हो और जो आदेश ९, नियम ७ के अंतर्गत mma | ‘ 
अस्वीकृत होने के बाद हो | 


( १७ ) इसलिये सूत्रित प्रश्न का. उत्तर यह है कि -- 


जहां आदेश & नियम ७ के अंतर्गत आवेदनपत्र निरसित कर दिया गया 
वहाँ प्रतिवादी को यह अधिकार है कि वह उस पुनरावेदन में व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता 
की धारा १०५ के अंतर्गत कारण का उल्लेख करे जो मुकदमे मे ई | 
गई AÀ के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अंततोगत्वा आएगा और इसलिये खस्न 
नारायण के मुकदमे के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आदेश ६, नियम ७ के अतत 
जो आवेदनपत्र निरसित हो गया हो, उसके आदेश का पुनर्निरीक्षण नहीं होता है। 


( १८ ) संबद्ध न्यायाधीश को यह उत्तर प्रेषित किया जाए | 


n = k क 
क 
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बिधि पत्रिका के नियम 
*(१) “विधि पत्रिका? का वार्षिक, पाण्मासिक और त्रैमासिक शुल्क क्रमशः १०), 
ail) श्रौर २॥) दै; एक प्रति का मूल्य १) दै | शुल्क मनीश्राडर या वी० पी० द्वारा देय 
है| वी० पी० से मँगाने में डाकव्यय अतिरिक्त लगेगा | 
(२) शुल्क मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका” विभाग, वाराएसी-१ 
के पते से ग्राना चाहिए | ; 
( ३ ) “विधि पत्रिका” प्रत्येक सौर मास के aftr सप्ताह में ग्रर्थात्‌ प्रत्येक 
अँगरेजी मास के दिनांक १५ तक प्रकाशित होगी | 
¬ (४) “विधि पत्रिका” में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, पुस्त्को 
ग्रादि की समालोचनाएँ भी प्रकाशित होंगी । समालोचनाथ पुस्तकों की दो प्रतियों श्रानी 
चाहिए | लेख, समालोचनार्थ पुस्तकें ग्रादि संपादक, “विधि पत्रिका”, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराणसी --१ के पते से भेजनी चाहिए | 


z 


भिखारीदास ग्रंथावली 
संपादक--श्री पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
मिखारीदास रीतिकाल के ग्रंतिम श्राचार्यों में विशिष्ट श्राचायं श्रौर कवि हो गए 
हैं। इनके दो ग्रंथ काव्यनिर्णय ae Garda बहुप्रचलित ग्रंथ रहे हैं। फिर मी इन प्रथा 
के वैज्ञानिक और समीक्षात्मक संस्करण नहीं ये । श्राकर-अंथमाला के ग्रंतगंत मिखारीदासजी 
के चारो साहित्यिक ग्रंथ रससारांश, श्रङ्वारनिणंय, छुंदाणंव तथा काव्यनिणय का वेज्ञानिक | 
संपादन श्राधुनिक पद्धति पर प्रस्तुत किया गया है । इंसमें प्रत्येक ग्रंथ के पाठांतर पाद 


में प्रत्येक ग्रंथ के छंदों की प्रतीक सूची और प्रत्येक में प्रयुक्त शब्दों के श्रयों oF विर 
कोश मी दिया गया हे । संपादक ने आरंम में संपादन-सामग्री और | 


अनुसंधानपूर्ण विवेचन किया है । पहले खंड में लगभग चार सो शडे 


निर है | मूल्य प्रथम खंड vil), द्वितीय खंड प्रस म॑ | 
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विधिविषयक छेखों, केंद्रीय राज्य अधिनियमा आदि से युक्त भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण अँगरेजी निणंग्रों का हिंदी 
रूपांतर प्रकाशित क्ररनेत्राळी हिंदी जगत्‌ की एकमात्र मासिक पत्रिका 


विषय प्रूची 
Sane i २७-३३ 
वादतालिका--विषयानुक्रमरिका १-४ | उत्तर प्रदेश राजस्व मंडल 
| लेखखंड . ` २५-२८ | पटना उच्च न्यायालय २३-२७ 
| अधिनियम ३५-५२ | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ह s 
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परामशदात समिति 


(१ ) श्री कमलाकांत वर्मा, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, 
प्रयाग । 

(२) श्री बलराम उपाध्याय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, प्रयाग | 

(३) श्री कन्हैयालाल मिश्र, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, प्रयाग | 

(४) श्री गोपालचंद्र सिंह, विशेष अधिकारी, सचिवालय, उत्तर प्रदेश 
सरकार, लखनऊ । 

(५) श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्राध्यापक हिंदी विभाग, काशी हिंद 
विश्वविद्यालय | 


उच्च न्यायालय, 


संपादक मंडल 


(१) श्री गिरिजाभूबण जोशी,आचाये ला कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय! 
(२) श्री त्रजरत्नदास, वकील, वाराणसी | 
(३) श्री प्रतापनारायण सिंह, राजकीय अधिवक्ता, वाराणसी | 
(४) श्री गोरीनंदन उपाध्याय, ऐडवोकेट, वाराणसी | 
(४ ) श्री देवीनारायण, ऐडवोकेट, वाराणसी । 
(६) श्री केलासपति त्रिपाठी, ऐडवोकेट, वाराणसी | 
(७ ) श्री गोपीकृष्ण, बार-ऐट-ला, वाराणसी | 
(5) श्री चतुभुजदास पारिख, ऐडवोकेट, वाराणसी | 
(९ ) श्री राघवराम वर्मा, वकील, वाराणसी | 
(१०) चौधरी शुकदेव सिह, वकील, वाराणसी | 
(११) श्री मोतीलाल बापुली, ऐडवोकेट, वाराणसी । 
संपादक ( संयोजक )--सिद्धनाथ सिंह बी० ए०, एल-एल? बी” वकील 
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| प्रक्रिया संहिता, सन्‌ १६०८ ; 
जिस अवस्था में किसी पक्ष को धारा १०५ व्य० go सं० के श्रनुसार वाद के 
चलते समय पुनर्विचार का श्राधार उठाने का श्रधिकार प्राप्त दै तो' धारा ११५ 
व्य० प्र संहिता के श्रनुसार उ० न्यायालय में पुनर्वाद विधानित दै | राज० १६ 
विशिष्ट साहाय्य अधिनियम ( स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ) 

सन्‌ १८७७ धारा ५४--प्रक्रिया बाहुल्य रोकने के लिये निषेधाजञा | धारा ५५ 
स्पे० fio ए० के अनुसार वदी को वाद व्यय“ वाद-व्यय न्यायालय के स्वविवेक 
र पर है यह स्त्रविवेक मनमौजी ढंग से वतन योग्य नहीं दै | वाद-मूल का कारण 
बनने पर वाद ब्यय देय होगा Ho Yo १ 
काश्तकारी अधिनियम, एक्ट १७ सन्‌ १६३६ 

धारा २७० के agar जत्र तहसीलदार ने निष्कासन की श्राज्ञा दी तब वे श्रसि- 
स्टेंट कलक्टर द्वितीय श्रेणी के थे पर श्रधिकार ग्रहण की mat देते समय 
ग्रसिस्टेंड कलक्टर प्रथम श्रेणी के हो गये ये। धारा २७० के अ्रंतगंत जिल्लाधीश 
के यहाँ पुनरावेदन न दो सकेगा राजस्व मं०२७ 

भारतीय विधान धारा २२६ के अनुसार लेख ( रिट ) 

श्रधिकाराभिलेख में नाम चढ़ाने के संबंध में उच्च न्यायालय राजस्व मंडल के _ 
निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता | प्रयाग 3० न्या० बि पत्रिका ६४ 

भाडा नियंत्रण तथा निष्कासन अधिनियम, १६४७ 

Get भूमि उक्त अधिनियम की धारा ० (श्र) के श्रनुसार स्थान की 
परिभाषा में नहीं आती | Aa: खुली भूमि का पट्टा कराकर पीछे मकान बनाने में 
श्रधिनियम लागू नहीं दै | एला० पः ६६, 

साह्य अधिनियम ( १८७२ ) | 


` धारा १०१ तथा १०४ के अनुसार वस्तुतः वादी प्रतिपच्षी की दुबलता का लाम 


नहीं उठा सकता | उसके साक्ष्य के बलपर ही उसका बाद स्थिर रह सुकता है गिर 
सक्षता है। विधिपत्रिका पटना २३ EN 
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¥ विषयानुक्रमणिका विधि पत्रिका मार्च-अ्रप्रेल १६४७ 
सा० Ho धारा ११४-ऐसी धारणा नहीं है कि oft की संपति निश्चय ही उसे 
पति फी है। र 
हिंदू विधि-- 


मुस्लिम स्त्री का हिंदू धर्म में परिवर्तन उसके मरने के पश्चात्‌ उसके स्री घन क 
उत्तराधिकारी उसके बच्चे | प्रयाग--४८ 

अपराध प्रक्रिया संहिता-- 
लोक सेवक की मानहानि के लिए वर्ग के विरुद्ध श्रम्यारोप | यदि श्रम्या रेप 
किसी वर्ग के लिये हो तो वह श्रतिव्यापक होने के कारण किसी व्यक्ति विशेष 
के लिए ्रहानिकर है। मध्य--प्र० ३, i 

स्टास्प अधिनियम 
स्टाम्प अधिनियम की धारा २(५.) 4 ब ) तथा अनुसूची १ श्रनुच्छेद १५ तथा 
२३ । जब लेख्य ( डाकूमेंट ) में ale के सब प्रतिबंध पूरे होते हैं रौर उसका 
यथावत प्रमाणकरण भी हो गया है तो वह श्रनुच्छेद १५ अनुसूची १ के श्रनुसार 
प्रभाय है--एला० ९५ | 

पंचायत राज अधिनियम, १६४७ 
पंचायत रा० अ० में कोई aada ऐसा नहीं है कि मोटर-गाड़ी व्यापार पर 
करारोपण किया जाय | महत्तम कर जो किसी जीविका या व्यापार पर लगाया बा 
सकता है। वह ६) प्रतिवर्ष है । एला० ६८ | 
Go रा० mo धारा १२ (स ) में प्रगनित आधारों पर प्रार्थना पत्र उपस्थित रने 
के अभ्यर्थी के निर्वाचित घोषित होने के पश्चात्‌ जिला मैजिस्ट्रेट की कोई mala 
का पारित होना न्यायविरुद्ध है एला? ४२ Fe 
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संपादकोय 


हिंदी राज्य भाषा घोषित हो चुकी है तथा न्यायालय में संपूर्ण कार्यो के लिये हिंदी 

मापा की घोषणा हो चुकी है। पर श्राज यह कहने में संकोच नहीं कि हिंदी भाषा का 
समुचित प्रयोग नहीं हो रहा दै | एक प्रतिशत भी निणंय हिंदी में नहीं हो cer है न हिंदी 
में निणय देने के लिये किसी की प्रेरणा ही प्रतीत हो रही दै | देवनागरी लिपि का प्रयोग 
है पर न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हिंदी कहना श्रनुचित होगा | 
व्याकरण भी हिंदी भाषा के नियमों के श्रनुकूल नहीं होता । उदाहरण के लिये “वास्ते 
TH करने जरूरियात” “बगरज पेश करने शहादत? इत्यादि वाक्य प्रयोग किये जाते R 
जहाँ कहीं व्याकरण ठीक है वहाँ पचास प्रतिशत शब्द हिंदी माषा में नहीं होते | इस 
माषा में सुधार नहीं हो रहा है। कोई न्यायकर्ता हिंदी में निर्णय देना भी चाहता 2a 
उसे व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता दै । पग पग पर हिंदी पर्यायवाची 
शब्दो,को चयन करने के लिये बारबार कोश उठाना पड़ता है। कदाचित्‌ हिंदी भाषा 
में निर्णय लिखा भी गया तो भाषा और भावों में एकरूपता नहीं हो पाती | उस निर्णय 
को समभने के लिये भी बारवार कोश उठाना पड़ता है। उसमें एक धारा नहीं होती 
न मधुर गति । उभड़-खाबड़ भाषा होती है। मार्वो को व्यक्त करने के लिये शब्दों का 


“गला दबा दिया जाता है और शब्द तथा भाव दोनों कराइ उठते हैं। इन व्यावहारिक 


कठिनाइयों की ओर श्रमी तक लोगों का ध्यान नहीं श्राकृष्ट हुआ दै न उसके समाधान 
S लिये ञ्रभी तक कोई ठोस प्रयास ही हो पाया है | निर्णयों के लिये "येई पय प्रदशन 
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करने के लिये पत्रिका भी नहीं है। श्रतः कोई एकाध बार निर्णय लिखने का प्रयास भी 
करता है तो उसकी भावना मर जाती है । एक ओर यह कहना कि न्यायालय में श्र 
से शीघ्र हिंदी को स्थान मिले दूसरी ओर इसे स्थान दिलाने के लिये समुचित प्रयास न 
हो, दो विरोधी तत्व हैं जिसका परिमार्जन होना श्रावश्यफ है | इस समय न्यायालये गे 
अंग्रेजी छाई हुई है। निर्णय संबंधी जितनी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं वे अंग्रेजी में | 
विधि पुस्तकें मी प्रायः अंग्रेजी में ही हैं । 

वकालत या मुंसफी की परीक्षामें अंग्रेजी में होती हैं। जब परीक्षायें, विधि पुस्तक, 
पत्रिकायें, निर्णय सबके सत्र अंग्रेजी भाषा ही में पूर्ववत बने रहेंगे तो हिंदी ग्राज या कभी 
भी केसे न्यायालय के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में प्रवेश करेगी, यह कल्पना के बाहर की 
वस्तु है | न्यायालय के क्षेत्र में हिंदी की प्रगति के लिये उदासीनता है । यदि कोई Wa 
निर्णयसंबंधी पत्रिका प्रकाशित हो तो ग्राहकों का इसमें आकर्षण नहीं होता | इसके 
कई प्रमुख कारण हैं। सर्व प्रथम इनके निणुयों का उद्धरण न्यायालयों के लिये माय 
नहीं होता क्योंकि ग्राज की परिस्थिति में ये अंग्रेजी के श्रनुवादमात्र होंगे क्योकि मूल 
निणंय अंग्रेजी भाषा में ही दिये जाते हैं जत्र इनकी उद्धृति नहीं होगीतो कोई भी पत्रिका का 
ग्राहक क्यों बनने जायगा | इसलिये आज उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में 
निणंयों को हिंदी भाषा में दिये जाने की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिये । हिंदी में पतिक 
प्रकाशित करने वाले लोगों के लिये वाधा यही है कि उसके ग्राहक कैसे बनें । 

दूसरी बाधा यह है कि न्यायालयों के निर्णय प्राप्त करने के लिमें निर्णय या 
दृशंतों की प्रति प्राप्त करने के लिये शब्दों के अनुसार शुल्क देना पड़ता है | यह शुल्क की 
धनराशि weet तक पहुँच जाती 21 जो इस परिस्थिति में जब ग्राहकों का 
पत्रिकाओं में आरक्षण नहीं, यह एक भार बन = | है इसका परिमार्जन किया जाना 
ग्रावश्यक है । इस प्रकार संपूर्ण उच्च न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियाँ प्राप्त करते 
के लिये दस age रुपये से कम व्यय न पड़ेंगे । जो प्रारंभ में किती के लिये असम 
है। न्यायालयों का पुनीत कर्तब्य है कि हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये, हिंदी भाषा 
में प्रकाशित होने वाली विधि पत्रिकाओं के लिये यह शुल्क न लें सरकार को श्रध्यादेश या 
कानून द्वारा भी ऐसा नियम बना देना सर्वथा उचित है | जहाँ विभिन्न विषयों न 


लेखकों को ग्रच्छी पुस्तकों के लेखन पर पुरस्कार दिये जाते हैं, वहाँ इस दिशा म sr. 
` वादको के लिये कोई प्रेरणा नहीं | अतः इस टेक्निकल क्षेत्र में भी श्रन॒वा 


दको को प्रोत्साहन 


मिलना आवश्यऋ-है | साथ ही ag भी आवश्यक है जो न्यायकर्ता हिंदी भाषा मे निर्णय 
आ 
aS 


° 
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लिखें; उनके कार्यों की प्रशंता की जाय तथा इसके लिये सम्मान दिया जाय | इसके क्षेत्र 
हिदी को ATT करने वाले दूसरे लोगों को भी सरकार द्वारा सम्मान मिलना चाहिये 
यह संमान किस ढंग का हो, यह एथक्‌ वस्तु दै । श्राजतक के श्रावश्यक निर्णयों का हिंदी 
में ग्रलुवाद हो जाय । ग्रमिभाषक (वकील गण) से इस कार्य में श्रात्यधिक सहायता प्राप्त 
हो सकती है । न्यायालयों में हिंदी भाषा में ही “श्रागगूमेंट” करने के लिये उपदेश होना 
चाहिए | रेडियो, छोटी-छोटी पुस्तिकायें, तथा दूसरे ढंगों से इस कार्य की प्रगति के लिये 
प्रचार किया जाय | समय समय पर न्यायकर्त्ताओ्ों, वकीलों तथा aa लोगों का संमेलन 
क्ररके इस दिशा में तीव्रता की जाय | 

पर विधि पुस्तकों का जत्र तक अनुवाद न हो, इस कार्य की प्रष्ठभूमिका नहीं 
तैयार हो सकती | इन पुस्तकों का अनुवाद हो जाने से कायं ela सुगम हो जायगा 
रौर हिंदी शब्दों का श्रमाव न रह जायगा । इन कार्या के संपादन पर ही हिंदी भाषा को 
न्यायालयों में समुचित स्थान प्राप्त हो सकता है। इन कठिनाइयों के रहते हुए कोई एक 
व्यक्ति या संस्था हिंदी में विधि संबंधी पत्रिकार्य प्रकाशित करने फा साहस करे तो सरकार 
द्रा सहयोग मिलना चाहिए | 


| उँ 
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( महत्वपूर्ण केंद्रीय एवं राज्य अधिनियम ), 


| अधिनियम संख्या २ 
_राज्य अधिनियम सत्या S 


उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
अधिनियम सन्‌ १६५६ go & 
( उ० yo अधिनियम संख्या ६, 7६५७ ) 


उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित कृषि क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा के विनाश तथा 


ऐसे क्षेत्रों मै कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के श्रधिकार, आगम ओर स्वत्व (राइट्स 


A 
“4 
Ay 
Sy 
ap 
24. 
p: 
Fy 
ay 
4 
4 


यह ञ्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्री में स्थित ऋषिक्षेत्रों में जमींदारी 
प्रथा का विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों मै कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के श्रधिकार, 
आगम और स्वत्व ( राइट्स, टाइटिल ऐड इंटरेस्ट ) का श्रजेन तथा वहाँ भूमि सुधारों 
की व्यवस्था की जाय, 

maga भारतीय गणतंत्र के a वर्ष में निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया 
जाता हे--- 

अध्याय १ - 

= Spats प्रारंभिक 
१-संक्षिप्त शीषेनाम, प्रसार ओर प्रारंभ-- 

(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश रर भूमि व्यवस्था 
अधिनियम, १६५६ कहलाएगा | 


= (२ ) इसका'प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो-- | 
St OS पट त ति म 
* राष्ट्रपति द्वारा ७ माचे, १९५९७ fo को स्वीकृति प्रदाने तथा उत्तर प्रदेशीय “सरकारी गजट के 
t रे 7 पकर ai “ 
१२ माचे १६५७ के असाधारण अंक में प्रकाशित । al 
रै 2 श्रधि०- AIRS 
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( क ) अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्यक्षेत्र ( टेरिटरी ) की द्शा है 
जून, १६५४ को किसी म्युनिसिपेलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया ग्रथवा be 3 
के, वहाँ saa विधि के श्रधीन, अंतर्गत थे, और कु 

(ख़) उत्तर प्रदेश के शेषभाग की दशा में ७ जुलाई, १६४६ को, Fo प्र० म्युनिसिपैतिग 
ऐक्ट १०१६ ( संख्या २, १६१६)के अधीन किसी म्युनिसिपेलिटी या नोटीफाइड ए 
अथवा केट्नमेट ऐक्ट, १९२४ (संख्या २, १६२४) के ग्रधीन किसी कैंट्रनमेंट के अथवा zi 
To टाउन एरियाज Daz, १९१४ ( संख्या २, १६१४ ) के अधीन किसी टाउन एरिया 
के अंतर्गत थे | r 

(३) यह ata प्रचलित होगा किंतु श्रनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में ऐसे दिनांक . | 
पर और ऐसे श्रपवादों श्रथवा परिष्कारों के साथ प्रचलित होगा जिनसे कोई मौलिक 
अंतर न पड़ता हो और जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में गजर में विज्ञप्ति प्रकाशित 
करके निश्चित करे, तथा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न भिन्न दिनांकों और मित्र मित्र 
अपवादों अथवा परिष्कारों ( डिफरेंट एक्सेप्शंस आर माडीफिकेशंस ) की व्यवस्था की | 
जा सकती है। 


२--परिभाघाएँ-- 


विषय या प्रसंग ( सबजेक्ट आर काटेक्स्ट ) में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, 
इस अधिनियम में-- 

(१) “कृषि क्षेत्र” ( ऐग्रीकल्चरल एरिया ) का तात्पर्य, जहाँ तक इसका संबंध 
'किसी नांगर क्षेत्र से हो, ऐसे क्षेत्र से हैजो उस दिनांक को जिसे राज्य सरकार उस संबंध 
में विज्ञापति फरे-- 
> (क) किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाइत श्रथवा मध्यवर्ती के बाग रूप में उसके 
कब्जे में हो, उसके पास हो ( ees बाई हिम) श्रथवा, उसके पास समभा जाता हो; 


(ख ) जो aa के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी ( पर्मानेंट लेसी इन श्रवध) 
के पास बाग के रूप में अथवा उसकी निजी खेती ( पर्सनल कल्टिवेशन ) में हो; 


(ग) निम्नलिखित के खाते ( होल्डिंग 3 में संमिलित हो और उसके खातेदार ; 
द्वारा के अथवा उद्यानकरण ( ऐग्रीकल्चर ग्रार हार्टीकल्चर ) के प्रयोजनों के निमिच „ ॥ 1 
प्रयुक्त -होता, है Er 


~ 2.4 
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a 0 . (१) शरह मुश्रय्यन काश्तकार ( फिक्स्ड रेट टिनेंट ) 
we | ० (२) साकिठुलमिल्कियत फाइतकार ( एक्स-प्रोप्राइटरी fez ), 


( ३ ) दखीलकार काइतकार ( श्राकूपेंसीटिनेंट ), 
(४) अवध में विशेष शर्तोवाला काइतकार ( Riz afer श्रान स्पेशल ठम्स 


लिये 
याहे र अवध ), 
Te | ३ 2 
| 3० (५ ) माफीदार ( रट फ्री ग्रांटी ), 
रिया (६ ) Raad लगान का काइतकार ( ग्रांटी ऐट ए. फेवरेवल रेट श्राक रेट ) 
५ (७ ) मोरूसी काइतकार ( हेरिडिटरी टिनेंट ), 
नाक (८ ) बागदार ( ग्रोव-होल्डर ), 
\ 
लिक (६ ) ३० qo टिनॅसी ऐक्ट, १६३६ की धारा ४७ की उपधारा (४) में श्रभिदिष्ट 
शिकमी काइतकार ( सब-टिनेंट ) हो, श्रथवा 
भिन्न (१०) उ० Yo टिनेंसी ऐक्ट, १६३६ की धारा ३० की उपधारा (2) में ग्रमिदिष्ट 


AE 


की „| भूमि से भिन्न भूमि का गेर-दखीलकार काइतकार ( नान-श्राकूपेंसी टिनेंट )॥ 
किंतु सदैव प्रतिबंध यह है कि. वह भूमि, जिसपर उपयुक्त दिनांक पर ऐसी इमारतें 
हों, जो So प्र० टिनेंसी Taz, १६३६ की धारा. ३, मं परिभाषित उन्नतिं ( इंग्रबमेंट्स ) न 
हों, तथा ऐसी इमारतों से संबद्ध भूमि कृ पिक्षेत्र नहीं मानी जायगी । 


पर 
( घ ) इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये १ जुलाई, १६५५ के पूवे यथावत्‌ 
ब निष्पादित ( डयूली मेड ) लिखित पढ़े पर श्रध्यासित हों, श्रयवा 
बैध ( ङ ) श्रध्यासी के पास हो E उसके द्वारा श्रध्यातित । 
६ “स्पष्टीकरण ( grag नेशन )--ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो किसी फाश्तकार के खाते 
ee का भाग हो, केवल इस कारण से कि वह इस श्रधिनियम के प्राम के ठीक पले कें 
.७ वर्षों में फसले अथवा श्रन्य कृषि उपज sea करने के लिये काम में नहीं लाया गया 
7) है, यह नहीं समझा जायगा कि वह कृषि क्षेत्र ( ऐग्रीकल्वरल एरिया ) नहीं रहा दै ।” 
( २ ) “केंद्रीय सरकार” का वही ग्रथ होगा जो बनरल क्लाजेज laz, १८६७ 
दार a सेंट्रल गवनमेंट का है, i 
ye (३) “प्रतिकार आयुक्त” ( कंपेनसेशन' कमिभर ) का तय खारा ३७ के 


~, आह 


= 


हि” नियुक्त प्रतिकार ञ्रायुक्त से दै, | 
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(४) “प्रतिकार अधिकारी”? ( कंपेनसेशन आफि 


सर ) का तात्पर्य धारा 
aha नियुक्त प्रतिकार अ्रधिकारी से है, ॥ 


(५ ) “feat” का वही ग्रथ है, जो “डिक्री” का कोड श्राफ सिविल ala 
१६०८ Ñ 2, र 
(६ ).“परिच्छेद श्रधिकारी” ( डिमार्केशन श्राफिसर ) का ताल धारा ६७३ 


अधीन नियुक्त किए गए परिच्छेद श्रधिकारी से है, 


(७ ) “मध्यवर्ती” ( इंटरमीडियरी ) का तात्य, जब उसका संबंध किसी कृषि 
क्षेत्र से हो, निम्नलिखित से है और इसके sada उपमध्यवर्ती ( सब-इंटरमीडियरी ) 
भी है 

(क) स्वामी ( प्रोप्राइटर ), 

(ख ) मातहतदार ( श्रंडर-परोप्राइटर ), 

(ग) अदना मालिक ( सब-परोप्राइटर ), 

( घ ) ठेकेदार, 

( ङ ) श्रवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमदारी (परमानेंट लेसी इन ग्रवध), तया 

- (च) किसी क्षेत्र aan उसके भाग का दवामी काइतकार (परमानेंट 
टेन्योर-होल्डर ), 

( ८) “विधिक प्रतिनिधि? ( लीगल रिप्रेजेंटेटिव ) का वही wa है जो षोड 
आफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में “लीगल रिप्रेजेटेटिव” का है, 

(६ ) aand” ( श्राकूपायर ) का anal किसी कृषि क्षेत्र के प्रसंग मे, ऐसी 
भूमि के मध्यवर्ती, पड्टेदार ( लेसी ), शिकमी पट्टेदार ( सब-लेसी ), काश्तकार, माफीदार 
( ग्रांटी ), बागदार ( ग्रोव-होल्डर ), शिकमी काइतकार या भोगबंधकी (arisi 
इन पाजेशन ) से भिन्न व्यक्ति से है जो १ जुलाई, १६५४ से या उससे पूर्व, ऐसे क्षेत्र d 
किसी भूमि के कृषि संबंधी कब्जे ( कल्टिवेटरी पाजेशन ) में हो, 

स्पष्टीकरण --इस खंड के प्रयोजनों के निमित्त “भूमि? का तायं ऐसी qia? 
जो १ जुलाई १६५४ से या उससे पूर्व किसी मध्यवर्ती की खुदकाइत थी या sig 
दिनांक पर खंड ( ग ) के उपखंड (१) से ( १० ) तक में श्रमिदिष्ट किती मि | 
खाते में संमिलिंत थी तथा उसमें उक्त A | पर ऐसे पहले के ग्रधिकार समवि ग ५५ 
üi या wey feat प्रकार से उनका श्रवसान हो गया था | 
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. ( १०) “नियत” ( प्रेस्क्राइन्ड ) का तालय इस श्रधिनियम के श्रधीन बने नियमा 
ga नियत से है, 


( ११) “पूर्व कृषि वर्ष” ( प्रीवियस ऐेग्रिकल्चरल इयर ) का तार्यं उस कृषि 
वर्ष से दे, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो, 

(१२) “स्वामी? ( प्रोप्राइटर ) का तासर्य, जत्र उसका संबंध किसी कृषि क्षेत्र 
से हो, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार श्रथवा स्थानीय श्रधिकारी ( सेंट्रल गवरनमेंट, स्टेट 
गुवर्नमेंठ ्रार लोकल एथारिटी ) से मित्र ऐसे व्यक्ति से है जो त्यासी के रूप में ( इन 
ट्रस्ट ) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि क्षेत्र का सामिल रखता हो श्रौर उसके 
अंतर्गत स्वामी के दायाधिकारी ( एयसं ) श्रौर स्वत्व के उत्तराधिकारी ( सक्सेससं इन 
इंटेरेस्ट ) भी हैं, 

` (१३) “राज्य सरकार” का तालय उत्तर प्रदेश की सरकार से है, 

( १४ ) “उप-मध्यवरती?? (सत्रइंटरमीडियरी ) का तात्पर्य किक्षी ऐसे शिकमी 
काइतकार के क्षेत्रपति ( लैँड-होल्डर ) से है, जो निम्नलिखित से भिन्न हो-- 

( १ ) बाग भूमि ( ग्रोवलैँड ) का शिकमी काइतकार, 

(R) go mo टिनेन्सी ( श्रमेंडमेंट ) ऐक्ट, १६४७ की उपधारा (४) में 
श्रभिदिष्ट शिकमी काइतकार, ओर 

( ३ ) So go टिनेन्सी ( श्रमेंडमेंट ) ऐक्ट, १६४७ की धारा २७ क्री उपधारा 
(३) के प्रतिबंधात्मक खंड ( प्रोवाइजो ) में ग्रमिदिष्ट शिकमी काइतकार | 

` (१५) नागर क्षेत्र (ada एरिया ) का arti ऐसे क्षेत्र से है जो— 

(क) अनुसूची के माग क में उछिखित राज्य क्षेत्र की: दशा 8 ३० जून, 
१६५४ को, किसी म्युनिसिपेलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया श्रथवा केँट्रनमेट के, 
Tel aaa विधि के श्रधीन थे, और 


( ख ) उत्तर प्रदेश के शेष भाग की दशा में ७ जुलाई, १६४६ को ३० प्र० 


` शुनिसिपेलिटीज ऐक्ट, १६१६ के श्रधीन किसी मयुनिसिपेलिटी या नोटीफाइड एरिया के 


अथवा कैंटूनमेंट ऐक्ट, १६२४ के अघीन किसी Feds के श्रथवा उत्तर _प्रदेश टाउन 
ति.” Raz, १६१४ के अधीन किसी टाउन एरिया केश्रंतगतथे। २. 
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शट नें € ~ ~o 
(१६ ) शब्दों और पदों (वड स ऐंड एक्सप्रेशंस) अबवाब,? nfin | 
१97, “बाग”, “ar 77, “बागभूरि dn 
काइतकार , “बाग”, “वागदार”, “बागसूमि?, “शरह मुश्रय्यन FRIR”, hes | 
तः १7 धनर = à त्रपति > A ९! । 
फारतकार 9 खाता, BRAM, “क्षेत्रपति”, “बैर-द्‌खीलकार काइतकार”, “दखीलका | 
इतकार?, “अवध = n 0 ५ 
कारतकार > अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी”, “दवामी FRIR, “लगान 
“माफीदार?, “सायर??, “सीर”, “शिकमी काइतकार?, “काइतफार”, रौर “ठेकेदार” के | 
fa ~ g J ( 
जिनके पयाय का प्रयोग उत्तर प्रदेश RAN ऐक्ट, १६३६ में हुआ है, वही शर्थ ata 
उक्त टिनेंसी ऐक्ट में क्रमशः “Ba”, “एक्स-प्रोप्राइटरी टिनेंट??, “ग्रोव”, “ग्रोव होल्डर? 
¢ q लैंड F ce A an N f 
“ग्रोवलँड”, “फिक्कडरेट टिनेंट??, “हेरिडिटरी Biz”, Rem, gama”, tite 
aay? ६६ पे गी = ~ aN ~ z 
होस्डर??, “नान-श्राकूपेंसी टिनेंट?, '“ग्राकूवेंसी RA”, “परमानेंट लेसी इन श्रव? 
se रः et ~ ~ 4 
परमानेंट ढेन्योर होल्डर”, “रेंट, “रेंट-फी ग्रांटी*?, “सायर”, “सीर”, qa Bien 
क ` Q 
ओर “ठीकेदार” के हैं, 


( १६) शब्द और पद (वर्ड स ऐंड एक्सप्रेशंस) “परगने के ग्रधिकारी, after 
कलेक्टर”, “बोर्ड” , “कलेक्टर”, “श्रवयस्क? “मालगुजारी; “seat मालिक” a 
“मातहतदार” के, जिनके पर्याय का प्रयोग उ० प्र० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ में ga 
है, वही ग्रथ होंगे जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः “अ्ततिस्टेंट कलेक्टर इनचार्ज सब्रडिविजन” 
CNS आफ रेवेन्यू?, “कलेक्टर”, “माइनर??, RAA, ८सब-प्रोप्राइटर” तथा “इर 
प्रोप्राइटर' के E | 


अध्याय २ 


कि क्षेत्रों का परिच्छेद 
( डिमाकेशन आक एयिकल्चरल एरिया ) “ 
३--कृविक्षेत्रो के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार-- 
( १) राज्य सरकार, इस श्रधिनियम के उपबंधों के अधीन नागर क्षेत्री मे ay 
वर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व ( राइट्स, टाइटिल ऐंड इंटेरेस्ट ) 74 
( एक्विजंशन ) करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में विज्ञसि द्वारा आदेश दे सकती है 
कि ऐसे. किसी क्षेत्रस्थित कृषि का परिच्छेद ( डिमाकेशन ) क्रिया जाय | > 


०७४ , 
० | उपधारा (१) के श्रधीनः विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र ie | 
अधिकारी (.डिमार्केशन श्राफिसर ) नियति रीति से जाँच करेगा तथा नागर के | 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
e © : = 


j 


यत 
स 
सकार 
[नः i 
"3, 
गे नो 
ड्र 
ae 
19”, 


नेट” 


स्टेट 


ग्रोर ` 


a 
न” 


jet 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उ+ प्र नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश ग्रधि० [ विधि पत्रिका १६५७ ४१ 


gaa ऐसे कृषिक्षेत्र का अवधारण तथा परिच्छेद करेगा (शेल डिटर्मिन ऐंड डिमार्कट) | 
go प्रारंभिक प्रस्तावों का प्रकाशन तथा इनपर आपत्तियाँ-- 

( १) परिच्छेद अधिकारी, धारा ३ की उपधारा (१) के ada विज्ञप्ति के 
दिनांक से तीन मास अथवा ऐसी बढ़ाई गई ग्रवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार किसी 
मामले निश्चित करे, कारण बतलाते हुए अपने प्रस्तावों को श्रायुक्त ( कमिउनरै ) के पास 
प्रस्तुत करेगा जो उनमें ऐसे परिष्कार ( माडिफिकेशंस ) फर सकता हे जो वह आवश्यक 
समझे । { 
> (२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात्‌ ्रायुक्त नियत श्राकार में नोटिस 
गजट में तथा अन्य किसी ऐसी रीति से, जो नियत की जाय; इस ग्राशय की प्रकाशित 
कराएगा कि प्रस्ताव, जहाँ तक कि उनका संबंध कषिक्षेत्री के परिच्छेद से दै, सूत्रित 
( फार्म्युलेटेड ) हो चुके हैं और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिये 
उपलब्ध हैं । 

(३) कोई मी स्वत्व रखनेवाला व्यक्ति अथवा स्थानीय श्रधिकारी ( लोकल 
एथारिटी ) उपधारा (२) के श्रधीन नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से तीन मास के 
भीतर ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष, श्रौर ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, 
प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है | 

४--(१) aa ४ की उपधारा (३) में उछिखित तीन मास की अवघि समाप्त होने 
के पश्चात्‌ आयुक्त नियत रीति से पत्तियों के निर्णय करने की कारराई करेगा AR 
तसचात्‌ कृषिक्षेत्र का ग्रंतिम रूप से परिच्छेद करेगा | 

(२) ग्रायुक्त द्वारा उपधारा (१) के श्रधीन कृषिक्षेत्र का श्रंतिम परिच्छेद हो 
जाने के पश्चात्‌ वह गजट में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस श्राशय की 
नोटिस प्रकाशित कराएया कि ऋषिक्षेत्रों का अंतिम रूप से परिच्छेद दो गया दै. तथा उसके 
योरे (fades ) नोटिस में निदि स्थानों पर निरीदण के लिये उपलब्ध EL 

(३ ) उपधारा ( १) के श्रधीन आयुक्त द्वारा पारित आज्ञा के त्रिरुद्ध बोड में 
अपील हो सकेगी । a3 

६- कृषि क्षेत्रों में परिच्छेद संबंधी प्रस्ताबों में अथवा अंततः परिच्छिन्न ( फाइनली 
डिमार्केरेड ) कृषिक्षेत्रों के व्योरों में अथवा धारा ३, ४ अथवा A के अधीन किसी ora 
= काररवाई सें लेख अथवा गणना की द्विया अथवा ऐसी अग्नुद्धियाँ, नोः उनमें 
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संयोगवश किसी भूल के कारण हो गई हों, परिच्छेद अधिकारी अथवा श्रायुक्त - द्वार 
स्व त TA — aq ~ A * रा 

जैसी भी दशा हो, स्वतः या स्वत्व रखने ars किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थनापत्र दिए T 
पर, ठीक की जा सकती है। 
७-अधिकार अभिलेख ( रेकर्ड आफ राइट्स ) का पुनरीक्षण-- 

यदि राज्य सरका परिच्छेद ( डिमाकेशन ) के प्रयोजन के लिये किसी नागर क्षेत्र 
के संबंध में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह यह आज्ञा देगी कि उक्त क्षेत्र के a 
में अधिकार अमिलेख ( रेकड ग्राफ राइट्स ) तैयार अथवा पुनरीक्षित ( रिवाइज्ड ) 
किया जाय और तत्पश्चात्‌ ३० प्र ० लैंड रेवेन्यू daz, १६०१ के अनुसार जहाँ तक तै 
सकेगा वेसाही किया जायगा | 


अध्याय २ 


मध्यवर्तियों ( इटरमीड्यिरीज ) के स्वत्वो का aa और उसके परिणाम 
८--ऋषिक्षेत्रों का राज्य में निहित होना-- 

धारा ५ के अधीन कृषिक्षेत्र का परिच्छेद होने के पश्चात्‌ किसी भी समय राज्य 
सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किए जानेवाले 
दिनांक से नगरक्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र राज्य में निहित हो जायँगे (शेल 
वेस्ट इन द स्टेट ) ) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के आरंभ से ऐसे समस्त कृषिक्षेत् 
राज्य को हस्तांतरित ( Zent) होकर उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था 
की गई है सत्र भारों से मुक्त (फ्री फ्राम आल इंकंबरेंसेज ) हो, उसमें निहित 
हो जाएँगे। 


विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना -- 


~ ~ ~ A z र्‌ 
धारा ८ में ग्रमिदिष्ट विज्ञति सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी ओर इस प्र 


का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण ( कंक्ळूसिव aH ) होगा कि उसका य 
प्रकाशन हो गया है | ; 
१०- निहित होने के परिणाम -- 

किसी ऋषि क्षेत्र के संबंध में धारा ८ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट 
हो जाने पर, किसी संविदा ( कांट्रेक्ट ), लेख्य ( डाकूमेंट ) या तत्समय प्रचलित 
अन्य बिधि ८ एनी अ्रदर ला फार द टाइम बीइंग इन फो ) में किसी बात के रहते ईप 


° 
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भी; किंठ इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर ( सेव ऐज श्रदरवाइज 
प्रोवाइडेंड इन दिख ऐक्ट ) निहित होने के दिनांक के प्रारंम से ऐसे क्षेत्र के संबध में आगे 
लिखे परिणाम saa होंगे, श्रर्थात्‌ -- 

[ क ] खानों ate खनिज पदार्थों में यदि कोई विकार हों तो उनके सहित 

ऐसे क्षेत्र में तया अधोभूमि ( सब--खाएल ) में सभी मध्यवर्तियों के समस्त 'अविकार, 
ग्रागम और स्वत्व समाप्त हो जायँगे और समस्त मारों से मुक्त होकर वे राज्य में निहित 
हो जाएँगे; . 
. [ख ] इस प्रकार श्रजित क्षेत्र की भूमि के, या उसमें, ग्रयवा ऐसी भूमि से संबद्ध 
किसी अधिकार श्रथवा विशेषाधिकार के या में, श्रथवा मध्यवर्ती के पक्त में उसकी माल- 
गुजारी के, समस्त अनुदान तथा ग्रागम प्रदान ( EATA ग्राफ टाइटिल ), चाहे वे 
वापस लिए जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जाएँगे; 

- [ग ] [ १] इस प्रकार श्रित क्षेत्र से संत्रंधित ऐसे सभी लगान, AITA, 
स्थानिक कर ( लोकल रेट्स ) और सायर, जो निहित होने के दिनांक के पश्चात्‌ किती 
भी कालाविधि के लिये हो, र जो क्षेत्र ahaa न किए जाने की दशा में मध्यवर्ती को 
देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जाएँगे ग्रौर उसको देय होंगे, न कि मध्यत्र्ती को, 
और यदि इस खंड का उल्लंघन करते हुए कोई भुगतान किया जायगा तो देनेवाला श्रपने 
दायित्व से वैध रूप से मुक्त नहीं होगा; 

[ २ ] यदि निहित होने के दिनांक से पहिले किए गए किसी शर्थ ( ऐस्रीमेंट ) 
या संविदा ( कांट्रेक्ट ) के ग्रधीन उक्त दिनांक के पश्चात्‌ किसी श्रवधि का कोई लगान, 
अबवाब या स्थानिक कर मध्यवर्ती को दे = गया हो, या उसके द्वारा अ्रभिसंवित 
( कंयाउंडेड ) थवा ्रमित्यक्त ( रिलीज्ड ) किया गया हो, तो उक्त wats या संविदा 
के होते हुए भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा श्रोर वसूली के. 
किसी अन्य ढंग को afta न करते हुए, ऐसे मध्यवती को ग्रध्याय ४ के अनुसार मिलने- 
वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा; l 

[a ] इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबद्ध ऐसी 
अबवाब अथवा अन्य देयों का समस्त बकाया; जो मध्यवर्ती 
पहले की किसी अवधि के लिये प्राप्य हों, ऐसे मध्यवर्ती से 


सभी मालगुजारी ( रेवेन्यू ), 
से निहित होने के दिनांक से 
वसूल किए, जाने योग्य बने 


Ñ और, वसूली के अन्य Sait को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को श्रध्याय ४ के 


जा सकेगा, «= 
> मिलनेवाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल किया ज T 
Y : श्रधि०-६ ख/ ७ क 
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A N SS [z a तो उमे 
बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को श्रध्याय ४ के ग्रधीन मिलने वाळे प्रतिकर में ते 


फाट कर वसूल की जा सकेगी; 


[ च ] इस प्रकार अर्जित क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी -या माल 
( सिविल रार रेवेन्यू ) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर ( प्रोसेस ) के निषादन 
( एकिजिक्यूशन ) में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और निहित होने के दिनांक पर 
वर्तमान ( एक्जिस्टिग ) प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक से पहले दी गई कुकी की . राजा 


ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबंधों को बाधित न करते हुए, 


ऐसे क्षेत्र के संबंध में निष्प्रभाव हो जायगी ( शेल सीज टु दैव फोर्स ); 
[3] (१ ) ऐसा प्रत्येक भोगबंधक (ania विद पाजेशन ) जो निहित 
होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार ग्रजित क्षेत्र थवा उसके किती 
भाग पर हो, धारा ८ के ग्रधीन राज्य सरकार के अधिकारों को न बाधित करते हुए, 
उस धनराशि के लिये, जो उस पर सुरक्षित हो, दृष्टि बंधक ( सिंपल ania) में परि 
वर्तित ( सब्स्टीय्यटेड ) समझा जायगा, 
[२] बंधक पत्र ( mia डीड ) या किसी दूसरे अनुबंध ( ऐश्रीमेट ) मे 
किसी बात के रहते हुए भी, उपखंड ( १) के अनुसार परिवर्तित ( न्ड) 
cinà संबंध में प्रख्यापित देय धन राशि पर ब्याज ऐसी दर और ऐसे दिस 
से चलेगा जो नियत किया जाय; | = ica 
[ ज ] किसी ऐसे रुपए के लिये, जो इस प्रकार अर्जित किसी ऐसे क्षेत्र या उमे 
भाग के बंधक से सुरक्षित ( सिक्योडं ) अथवा उस पर भाररूप ( चाज्ड ) हो; कोई दाग 
दायित्व, जो निहित होने के दिनांक से पहले मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया १. 
सकता हो या उपगत (इंकर्ड) किया गया हो, उस दशा को छोड़ कर जिसकी 


x ~ c ad 5 à 
ट्रोसफर आफ प्रापर्टी ऐक्र, ee ' की धारा ७३ में की गई है, क्षेत्र में उसके a 
` ( इंटरैस्ट )-के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा ( शेल नाट बी SHIA } 


ही 
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- [ झ ] निवत किए जाने वाले प्रकार ( नेचर ) के ऐसे सत्र बाद ( wea) श्रौर 
क्वाटरवाइयाँ (प्रेसीडिंग्स), जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन 
(पँडिग ) दों ओर निदित होने के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या काररवाई में हुई 
डिग्री या आज्ञा से संत्रंध रखने वाली सब कारराइयाँ, स्थगित कर दी जायेगी 
( शेल त्री स्टेड ); — 

[ ज ] प्रत्येक ठेका ऐसे क्षेत्र की ग्रायति तक (टू दि एस्टेट श्राक ) प्रभाव- 
शाली नहीं रहेगा; तथा * 

* (2) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर विद्यमान समी मद्दाल 
तथा अन्य उप-विभाग ( सब-डिवीजंस ) और मालगुजारी या लगान की श्रदायगी के 
लिये किसी मालिक ( प्रोप्राइटर ), magaan ( अ्रंडर-प्रोप्राइटर ) श्रथवा श्रदना मालिक 
( सत्-प्रोप्राइटर ), हिस्सेदार ( को-शेयरर ) या लंबरदार द्वारा इसी नाते किए गए सत्र 
संकेत ( इंगेजमेंट्स ) समाप्त और निष्प्रभाव हो जायँगे । 

११--कुछ अधिकारों के संबंध में अपवाद-- 

इस श्रध्याय में कही गई किसी बात का प्रभाव किसी ब्यक्ति के निम्नलिखित 
अधिकारों पर नहीं होगा-- 

( क ) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबंधो के नुसार afia किसी कृषि क्षेत्र के 
अंतर्गत किसी खान को चलाते रहने का श्रधिकार, जो तत्समश्र प्रचलित ( फार द 
टाइम बीइंग इन फोर्स ) विधि द्वारा नियमित होगा, 

(a) निहित होने के दिनांक से पहले के लगान, WA, सायर या अन्य 
देयों की बकाया की वसूली का श्रधिकार जो इस श्रधिनियम में किसी बात के रहते हुए 
भी पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किए जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का, 
अधिकाए प्राप्त हो; | 
; किंतु प्रतिबंध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री aan लगान की 
बकाया न देने के कारण वेदखली की ग्राज्ञा वाद-ऋणी ( जजमेंट-डेटर ) फी उसके खाते 
से बेदखली द्वारा अथवा उसके खाते की बिक्री द्वारा निष्पादित नहीं की ज़ायगी-- 

न ate यह भी प्रतिबंध है कि यदि कोई मध्यवर्ती ama, स्थानिक कर 
( लोकल Ra), सायर अथवा पूर्वोक्त AA देय धन राशियों ae ) का 
“क है और इस अधिनियम के उपबंधों के aa उस A का 
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उस क्षेत्र में स्वत्व ( इंटेरेस्ट ) अर्जित कर लिया गया है, जिसकी बकाया देय है, ते 
५ त 


लगान, स्थानिक कर, सायर ग्रथवा पूर्वोक्त श्रन्य देय धनराशियाँ, प्रापतिकरता द्वारा बया 


के अन्य साधनों को बाधित न करंते हुए, मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर में शक | 
य र) 


किए ग्रथवा चुकाए जा सकते हैं | 
१२--खान ओर खनिज पदार्थ-- 

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था afafa 
(ऐक्ट ) के अध्याय ६ के उपबंध aaas परिवर्तनों सहित ( म्युटेटिस म्युटेंडिस ) 
इस अधिनियम के अधीन श्रर्जित कृषिक्षेत्रो में खानों और खनिज पदार्थों (mee ऐड 
मिनरल्स ) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पूर्ववर्ती ग्रधिनियम के ada afia 
श्रास्थानों ( इस्टेट्स ) की खानों और खनिज पदार्थों के संबंध में लागू होते हैं | 
१३--भरण पोषण के लिए दी गई सीर या खुद्काश्त-- 


a a 


यदि किसी कृषिक्षेत्र के सीरदार या खुदकाइतदार ने ग्रपनी सीर या gama « 


किसी दूसरे व्यक्ति को भरण पोषण ( मेंटिनेंस ) के लिये दे wet हो तो ऐसा दूसरा 
व्यक्ति उस भूमि का असामी समभा जायगा और उसको वह भूमि उस श्रवधि तक रखने 
का अधिकार होगा जत्र तक कि उसको भरण पोषण पाने का ग्रधिकार रहे | 

१४ आस्थान जो ठेकेदार के कब्जे में हों-- 

(१)इसधाराकी उपधारा (२) के उपबंधों को बाधित न करते हुए, किसी 
कृषिक्षेत्र की भूमि के ठेकेदार को निहित होने के दिनांक से, ऐसे क्षेत्र की किसी भूमिको 
ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जाथगा | 

(२) जहाँ निहित होने के दिनांक से टीक पहले दिनांक पर ऐसी कोई शमि 
“ठेकेदार के निजी जोत में रही हो, उस दशा में-- 

[ क ] यदि वह भूमि ठेका दिए जाने के दिनांक पर ठेका देनेवाछें की सीर या 
खुदकाइत थी, तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक क 
दिनांक पर वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा निहित होने छै 
दिनांक से ठेकेदार उसका श्रसामी हो जायगा श्रौर निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के 


दिनांक पर लागू मोरूसी दरों से लगाने का देनदार होगा तथा भूमि पर, ठेके की र्ष, ॥ 
nc © ०. a oe 4 रौं x z ga घि “A 
_ श्रवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों में से जो कम हों उस ग्र | 


लिये, उसी रूप में फाबिज रहने का अधिकारी होगा; _ 
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[ ख ] यदि वह ठेका दिए जाने के दिनांक पर ठेका देने वाळे की सीर या ge 
grea नहीं थी, छर 

[ १ ] उसका क्षेत्र फल, जिसके ग्रंतगत ऐसा कृषि क्षेत्र भी दै जिस पर वा तो वह 
at या अपने परिवार के सदस्यों के सहित संयुक्त रूप से कब्जा रखता हो, १२॥ एकड़ से 
ग्रधिक नहीं है, तो धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यद समका जायगा कि वह भूमि 
ठेकेदार के पास मौरूसी काइतकार के नाते ऐसे लगान पर रही हों, जो निहित होने के 
दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगाए गए लगान के 
बराबर हो; 

[ २] उसका क्षेत्रफल जिसके sara ऐसा कृषिक्षेत्र भी दे जिस पर या तो वह 
स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के सहित संयुक्त रूप से कब्जा रखता हों, १२॥ एकड़ से 
ग्रधिक है, तो यह समभा जायगा कि उसके पास १२॥ एकढ्‌ भूमि धारा १८ के प्रयोजनों 
के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के नाते रही है श्रौर शेष खाली भूमि समझी 
aar और ठेकेदार अध्याय ८ के उपवंधो के श्रतुसार उससे बेदखल हो सकेगा | 

सपष्टीकरण--इक धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के परिवार में, वदि उसके 
संदस्य संयुक्त रूप से रहते हों, स्वयं वह व्यक्ति उसकी अ्रववस्क संतान, यथास्थिति उसकी 
पत्नी अथवा उसका पति श्रौर यदि वह व्यक्ति स्वथं AAA हो तो उसका पिता तथा 
माता होंगे । 
१५-भोगेबंधकी के कब्जे कां आस्थान 

(१) उपधारा (२) के उपवंर्धो को बाधित न करते हुए (सब्जेक्ट ढ़ द gr 
बंस श्राफ सत्र सेक्शन टू ), किसी क्कषिक्षेत्र या उसके AT ( शेयर ) के किसी मोगर्वंघकी 
( मार्गेज इने पाजेशन ) को, निहित होने के दिनांक से, उस क्षेत्र की किसी भूमि को मोग; 
बंधकी के नाते अपने पास या कब्जे में रख सकने का श्रधिकार नहीं रह जायगा | 

( २ ) जहाँ ऐसी कोई भूमिं निहित होने के दिनांक से ठीक पहलें के दिनांक पर 
बंधकी ( भागेंजी ) की निजी जोत में रही हो, उंस दशा में 


i it नांक पर बंधककर्ता की सीर या 

क ) यदि उक्त भूमि बंधक ( मार्गेज) के दिनांक a 

ee > गा कि वह बंधककता 
र या खुदकाइत-है, Ale 


क रिग्रेजेंटेटिव ) की सी 
सके विधिक प्रतिनिधि ( लीगल ( मार्गेजार ) की सीर था खुद- 


(a) यदि बंधक के दिनांक पर वह बंधककर्ता 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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काइत नहीं थी तो बंधकी द्वारा निहित होने के दिनांक से छु मःस के भीतर राज्य 
को ऐसी धनराशि दे दिए जाने पर जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के रन 
` = कवर 
लागू मोरूसी दर से लगाए गए लगा 1 
I ए गए ल I न का पांचगुना हो, घारा १८ के प्रयोजनों के लिये 
az समझा जायगा कि वह भूमि वंधकी के पास पूर्वोक्त दिनांक पर श्रौर उक्त द. 
छै Tk Sh के 
लगान पर Ated काइतकार के नाते थी-- 
a . A a घ A Ly 
í fasiga यह है कि यदि बंधकी दिए गए समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न 
दे तो ऐसी भूमि में उसके सत्र अधिकार समास हो जायेगे और वह भूमि खाली भूमि 
समझी जायगी तथा अध्याय ८ के श्रधीन कलेक्टर द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर बंधी 
इस प्रकार बेदखल हो सकेगा मानो वह उक्त भूमि पर इस अधिनियम के उपधं के 
प्रतिकूल काबिज रहा हो | 
स्पष्टीकरण--( १ ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भोगबंधकी के अंतर्गत उसके 
भोगबंधक संबंधी श्रधिकारों का ठेकेदार भी होगा | 
स्पष्टीकरण--( २ ) जत्र कोई भूमि मोगबंवक हो और बंधककर्ता उसी श्रथवा किसी 
अन्य व्यक्ति के पक्ष में उस भूमि का द्वितीय अथवा परवर्ती ( सब्सीक्वेंट ) बंधक कर देता 
है, तत्र पद “बंधक के दिनांक पर ( श्रान द डेट आफ द्‌ मार्गेज.)” का तात्यय बंधक के 
उस दिनांक से होगा जिसके श्रनुसार बंधककर्ता ने सर्व प्रथम बंधकी को कब्जा संक्रमित 
(Zane ) किया हो | 
१६--ऐसी सीर, खुदकाश्त इत्यादि का परिच्छेद जो संयुक्त रूप से कब्जे में हो- 
( १ ) यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषिक्षेत्र में 
ठेकेदार से भिन्न किसी मध्यवर्ती के पास, ग्रन्य व्यक्तियों के साथ, उसके संयुक्त सामिल 
वाली कोई भूमि संबद्ध क्षेत्र में उसके mans अंश से श्रधिक ( श्रंश में) उसकी 
निजी जोत में अथवा सीर खुदकाइ्त श्रथवा मध्यवर्ती के बाग ( काइतकार के पास R भूमि 
से भिन्न ) के रूप में रही हो तो यथाशीघ्र नियत अ्रधिकारी ( प्रेस्क्राइन्ड एथारिटी ) की 
मध्यवती के अंश के श्रनुपात में उस भूमि का परिच्छेद कर देगा | ः 
(२) ($)-घारा १७ के प्रयोजनों के लिए केवल उतनी भूमि जिसका ३८ 


प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, gaara या मध्यवर्ती का बाग सममा, 


ककरण य ओर _ a 
छ ६ ख > वह भूमि जो उसके पास उसके अंश से श्रधिक हो, धारा १८ के गयर 


Pr 
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क लिये उसके पास साकिवुलमिल्कियत काइतकार ( एक्स-प्रोप्राइटरी टिनेंट ) की भूमि के 


रकार्‌ 
के थर ल्य में रही समभी जायगी श्रोर उस निदित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर 
लिये लागू साकितुलमिल्कियत काइतकारो की दर से लगान देना होगा | 
रके १७--मध्यवर्ती या काश्तकारों के साथ भूमिवर के नाते कुछ भूमियों का वंदोवस्त 
feat जाना — 
शन ( १) धारा १६ और १८ के उपबंधो को बाधि न करते हुए्‌- | 
भूमि ( क ) किसी कृषि क्षेत्र की ऐसी सब भूमि जो निहित होने के दिनांक सें ठीक पहले 
पक के दिनांक पर-- 
के (१) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाइत या मध्यवर्ती के वाग 
। केरूपमँ हो; या समझी जाती हो, 
सके _ (२) श्रवघ के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के पात बांग के रूप में या निजी 
जोत में हो, ae 
सी ' |` (३ ) शरहमुश्रय्यन काश्तकार के पास शरहमुश्रय्यन काइतकार होने के नाते | 
देता या माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, AAA 
के (४) खाते को बेचने का ग्रधिकार रखनेवाले किसी -- 
x [ १ ] दखीलकार काश्तकार, 
[ २ ] मोरूसी काशतकार, या 
3 ] काइतकार पट्टा दवामी या इस्तमरारा के पास हो, श्रथवा 
E ५ ) चागदार ( ग्रोव-होल्डर ) के पास हो, : A 
a ( ख ) किसी कृषिक्षेत्र में ऐती समस्त भूमि, जो उस पर भवन निर्माण के प्रयोज- 
की नाथ १ जुलाई, १६५५ के पूर्व विधिवत्‌ निष्पादित पढ़ें पर थी, RR 
रे पे साथ उसका बंदोबस्त 
a पट्टेदार, काइतकार, माफी दार अथवा बागदार, जैसी मी दशा हो, क न pee 
उस भूमि के 
कर दिया-गया है और ऐसे ब्यक्ति को अधिकार होगा कि वह ps रती 
के उपबंधों मिघर के नाते पने कब्ज में ले ले या | 
a उपबंधों को बाधित न करते हुए, भू - : 
tte ३ स्पष्टीकरण खंड ( १ ) में सीर! के अंतगत काशतकार के पास की सीर नहीं | 


के संयुक्त प्रांतीय काइतकार 


व्यक्ति के विषय में जो १६४६ ६० 
(९) 3 उलिख्ित वले कान्हो ओर . 


a: उपार्जन ) विधान ( ऐक्ट) की घारा रै 


3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जिस किसी खाते या उसके किसी sig के संबंध में उक्त श्रधिनियम की धारा हमें ग्रमिदि 
भदिष्ठ 


उक्त प्रख्यापन बाद के 
उस खाते या बाग क्षा, 


प्रख्यापन ( डिक्लरेशन ) प्रदान कर दिया गया हो, जब तक कि 
निरस्त (सेट एसाइड ) न हो जावे, यह समभा जायगा कि qe 
जैसी भी दशा हो, भूमिधर है | 

स्पष्टीकरण ~ इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त धारा के श्र 


: धीन afm 
nN Ce A A 
के कथित ( पपटड ) प्रयोग के अधीन किए गए प्रख्या 


प्‌ 6 

; न का श्रथ इस प्रकार लगाया 
जायगा मानो १६४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय काइतकार ( विशेषाधिकार उपार्जन ) विधान 
( ऐट ), उस क्षेत्र में प्रदत्त ( अप्लिकेबल ) था जहां वह भूमि जिसके संबंध में प्रख्या 
किया गया था; स्थित हे । 


` भूरि ~ 
१८-खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बंदोबस्त-- 
(१ ) धारा १६ के उपबंधों को बाधित न करते हुए किसी कृषिक्षेत्र में ऐसी सव 
भूमि के विषय में, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के 


पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समभी जाय, केवल उन दशाओं को छोड़कर जिनकी 


व्यवस्था धारा १७ की उपधारा ( १ ) के खंड ( ख ) में की गई है यह समभा जायगा 
कि उसका बंदोबस्त राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है श्रौर इस 
अधिनियम के उपबंधों को बाधित न करते हुए उस व्यक्ति को श्रधिकार होगा कि सीरदार 
के रूप में वह भूमि श्रपने कब्जे में ले ले या रखे - 

[ १ ] अवध में बिशेष शर्तवाला काइतकार (Raz afer आन स्पेशल ट्स 
इन अवध ); 

[ २ | साकितुलमिल्कियत काउतकार ( एक्स-प्रोप्राइटरी टिनेंट ); 

[ ३ ] दखीलकार काइतकार ( ्राकूपेसी az ); 

[ ४ ] मौरूसी काइतकार ( हेरिडिटरी Baz ); Ag 

[a ] काइतकार Raad लगान ( ग्रांटी ऐट haaa रेट श्राफ रेट ); 

[ ६ ] यूनाइटेड प्राविसेज टिनेंसी ऐक्ट १६३६ की धारा ३० की उपधारा (९) ॐ 
अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में “टी इस्टेटस” के नाम से विज्ञप्ति चाय स्थानों का गैर” 
दखीलकार काश्तकार ; 4 


६७०: ` ७ |) यूनाइटेड प्राबिंसेज Raat daz, १६३६ की धारा ४७ की उपधारा (४) 


` मं अर्शिदिष्ट शिकमी फाइतकार | - 
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= ( छु) ऐसी भूमि का फाइतकार, नन विषय में राज्य 
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. (२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर 
इस" अतिनियम के उपवंर्थो के नुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो-- 

( क ) सीर का काश्तकार, अथवा 

Ca) बागभूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काइतकार ( सक-टिनेंट ) 
जो Jo पी० टिनेंसी ( श्रमेंडमेंट ) Baz, १६४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के 
प्रतिबंधात्मक खंड में ग्रभिदिष्ट शिकमी काइतकार से भिन्न हो, 

जत्र तक धारा १९ के खंड (ज ) के aha श्रसामी न हो जाय तब तक वह 
हीरदार की हैसियत से कब्जा पाने ओर बनाए रखने का श्रधिकारी होगा तथा यह समभा 
जायगा कि उसके साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि का बंदोबस्त कर दिया गया दै | 
१६-गेरदखीलकार काश्तकारों, बागभूमि के शिकमियाँ ओर काश्‍तकारो के बंधियों 
( मार्गेजीज ) का असामी होना-- 

` (क) किसी मध्यवर्ती की बागभूमि ( ग्रोव-लँड ) का गेरदखीलकार काइतकार 
( नान-श्राकूपेसी टिनेंट ), 

(a) वागभूमि का शिकमी काशतकार ( सब-टिनेंट ), 

( ग ) यूनाइटेड प्राविंसेज टिनेंसी ( श्रमेंडमेंट ) ऐक्ट १६४७ की धारा २७ की 
उपधारा ( ३ ) के प्रतिबंधात्मक खंड ( प्रोवाइजो ) में श्रमिदिष्ट शिकमी काश्तकार) 

( घ ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड ( २ ) से ( ५ ) तक तया धारा १८ 
की उपधारा ( १ ) के खंड ( १) से (७) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के 
व्यक्ति का वास्तविक भोगवंधकी ( मागेजी इन ऐक्चुश्रल पाजेशन ), 

( ङ ) agax भूमि ( पास्चर लैंड ) का या ऐसी भूमि का, जिस पर पानी हो श्रोर 
जो सिंघाड़ा या किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में श्राती हो श्रथवा ऐसी भूमि का 
जो नदी के तल ( बेड श्राफ ए रीवर ) में हो ओर कमी कमी खेती के काम में श्राती हो; 
गर, दखीलफार काइतकार | 

( च ) ऐसी भूमि का गेर दखीलकार कास्तकार जिसके विषय में राज्य 
गजट में विसि द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें ठगिया रीति से वन 


विचार अलम कर दी गई हैः 4 
पह अच उ ज्य सरकार ने गजट में विशसि 


सरकार ने 
लगाने का 


दारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह स्थायी या अस्थिर ( 
z 


श्रधि०--७ख 


“छ के क्षेत्र का भाग है, है > 


पू ७ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a 
a 


शिफ्टिग श्रार श्रनस्टेबल ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ श्रधिनियम a 
] i So To नागर क्षेत्र 3 बिनाश N 
0 
(ज ) सीर का काश्तकार AAT धारा १८ की उपधारा ( २) के खंड ( 
अभिदिष्ट शिकमी फाश्तकार यदि सीरदार (.सीर-होल्डर ) ग्रथवा क्षेत्रपति (हैंड है 
à A ~ A È Beer 
सी,भी दशा हो, श्रथवा यदि एक से ग्रधिक सीरदार अथवा क्षेत्रपति हों तो वे सत l 
[ १ ] यदि भूमि २० जनवरी, १६५० से पूर्वं उठाई गई हो अथवा = में ग्राई 
हो, तो उठाए, जाने या कब्जा किये जाने के दिनांक पर, जैसी मी दशा हो, तथा २० 3 
वरी १६५० को, और 
[ २] यदि भूमि २० जनवरी १६५० के पश्चात्‌ उठाई गई हो या कब्जे मं राई 
g 
हो, तो उठाए जाने श्रथत्रा कब्जा किए जाने के दिनांक पर, र 
~ कू it x t A रो A . c it 
ऐसे अनुकूलनों (एडप्टेशंस), परिष्कारों (माडी फिकेशंस), परिवर्तन (areta ) 
अथवा अपवादों ( एक्सेप्शंस ) के अधीन, जो श्रध्याय = के अधीन निर्दिष्ट किए जाय, 
१९१० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था श्रधिनियम ( daz ) की धारा 
१५७ को उपधारा ( १ ) में उल्लिखित एक या अधिक वर्गों के हों, और 


(a) ३० प्र० टिनेंसी Gaz, १६३६ की धारा २५२ की उपधारा (१) के 
अधीन न्यायालय द्वारा दिये गए पट्टे के श्रंतर्गत काबिज पट्टेदार, और 
-(अ ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख ) में अमिदिष्ट पढ़े की भूमि 
रखनेवाले किसी व्यक्ति का शिकमी पट्टेदार ( सब-लेसी ) | 
स्पष्टीकरण--“टोंगिया रीति से वन लगाना? का तायं वन लगाने की उस रीति 
( सिस्टम श्राफ एफारेस्टेशन ) से है, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ साथ 
खेती की फसलें भी बोई जाती हैं श्रोर जिसमें फसलों का बोना उस समय बंद हो जाता है 
| इस प्रकार लगाए गए पेड़ ऐसी छुतरी के रूप में हो जाय जिससे खेती की फसलो का 
ब्नोना श्रसंभव a जाय | _ =e 
२०--ऐसी भूमि की, जो इमारत बनवाने के प्रयोजनों के लिये कब्जे में दो, शिकमी | 
want की बेदखली ् | 
(१) धारा ६० के .उपबंधों या उसके अधीन जारी की गई किसी वाप | 
प्रतिकूम प्रभाव डाले बिना, कितु उपधारा ( ४ ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए m 
१७ की उपधारा (१) के खंड ( ख ) में त्रमिदिष्ट भूमि का भूमिधर, ARI l 
_ दिनांक से एकः वर्ष के भीतर, धारा १६ के खंड (ज ) में उल्लिखित वर्ग के ग्रामी न 
- बेदखली के लिये इस wae पर कि वह उस भूमि,को, जो- श्रसामी के ou G 
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l- of Justice 
Administration Order 
Administration Report 
Administration Suit 
Administrative 

Executive 

Judicial 

Ministerial 

Legislative 
Administrative action 
Administrative apparatus 
Administrative appointment 
Administrative approval 
Administrative branch 
Admfnistrative burden 
Administrative consideration 
Administrative control 
Administrative convenience 
Administrative court 
| department 
Administrative difficulty 
Administrative divisions 
Administrative duty 
Administrative efficiency 
dministrative experience 
Administrative functions 
Administrativa 25 d 
dministrative jurisdiction 
Administrative law 
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विधिक अँगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह 


न्यायय प्रशासन, न्याय प्रदान 


प्रशासन आदेश 
प्रशासन प्रतिवेदन 
प्रबंध वाद 


प्रशासनीय ( संविधान ), प्रशासकीय 


निष्पादक 

न्यायिक 

मंत्रालयिक 

बिधायी 

प्रशासकीय काररवाई 
प्रशासकीय तंत्र 
प्रशासकीय नियुक्ति 


प्रशासकीय जनुमोदन, प्रशासकीय स्वीकृति 


प्रशासन शाखा 
प्रशासकीय मार 
प्रशासकीय विचार 
प्रशासकीय नियंत्रण 
प्रशासकीय सुविधा 
प्रशासकीय न्यायालय 
प्रशासकीय विभाग 
प्रशासकीय कठिनाई 
प्रशासकीय संभाग 
प्रशासकीय कर्तव्य 
प्रशासकीय दक्षता 
प्रशासकीय श्रनुभव 
प्रशासकीय कृत्य 
प्रशासकीय श्रसुविधा 
प्रशासकीय क्षेत्राधिकार 
प्रशासकीय विधि - 
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२४ विधिक अँगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह ] विधि पत्रिका १६५७ 
Administrative machinery प्रशासन यंत्र 
Administrative matters प्रशासन विषय 
Administrative medical officer प्रशासकीय भैपजिक अधिकारी 
Adininistrative necessity प्रशासकीय आवश्यकता 
Administrative officer प्रशासकीय श्रधिकारी 
Administrative orders प्रशासकीय आदेश 
Administrative interests प्रशासकीय हित 
Administrative power प्रशासकीय शक्ति 
(for) Administrative purposes प्रशासन के लिये, प्रशासनार्थ 
Administrative reason प्रशासकीय कारण 0 
Administrative report “प्रशासकीय प्रतिवेदन 
Administrative sanction प्रशासकीय संमोदन 
Administrator प्रशासक, प्रबंधक 

Administratrix प्रबंधिका 

Executor निष्पादक 

Heir दायाद, उत्तराधिकारी 

Legal representative वैधिक प्रतिनिधि 

Representative प्रतिनिधि 

Successor उत्तराधिकारी 
Administrator-General महा प्रशासक महा प्रबंधक 
Administrator of estates संपदा प्रबंधक 
Administrator of fund निधि प्रबंधक 
Administrator of trust न्यःस प्रबंधक 
Administratorship प्रशासकत्व, प्रबंधकत्व 
Administratrix प्रबं धिका र 
Admiral नोसेनाध्यक्ष - 
Admiralty नोसेनाध्यक्षपद, नावांधिकरण- (संबिधान) 
Admiralty action or cause नावाधिकरणुवाद 
Admiralty court नावाधिकरण न्यायालय ae 
Admiralty jurisdiceion नोबेधिक क्षेत्र सुद 
Admiralty law नौविधि | ; क 
Admissibility ग्राह्यता, स्वी कार्यता 3 
Admissibility of questions या १ की ग्राह्यता 

Admissible © ग्राह, स्वीकार्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ A 


ह evidence 

Admissible grant 

Admissible under the rules 
Admission 

Admission of appeal 

Admission of claim 

Admission of new state 
Admissian of new units 
Admission of partner 
Admission with permission 
No admission 

Admit 


Comply 
Submit 


Yield 
Admit a claim 


Admittable 
Admittance 
Admitted 

Admitted debt 
Admitted in evidence 
Admittedly 

Admit to bail 


Admit to registration 


Admix 
Admixture 

_. Adulteration 
Intermixture 
Mixture 
dmonition 
|= 
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्राह्म साक्ष्य, स्वीकार्य साक्ष्य 

स्वीकार्य श्रनुदान 

नियमानुसार ग्राह्य या स्त्रीकार 

स्तरीकरण, स्वीकृति, अपराधांगीकरण, प्रवेश 

पुनरावेदन का प्रतिग्रहण 

वाद स्वीकृति, श्रध्यथना ` 

नए राज्यों का प्रवेश १ 

नव एकव प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश 

भागि प्रवेश 

AIN द्वारा प्रवेश 

प्रवेश निषिद्ध या वर्जित 

स्वीकार करना, अ्रंगीकार करना, प्रवेश करने 
देना, श्रनुमति देना 

पालन करना, पूर्ति करना 

प्रस्तुत करना उपस्थित करना, संमुख रखना, 
गनुवर्तन 

श्रनुनमन, BH जाना, Saha, प्रदान 

श्रम्यर्थना स्वीकार करना, वाद स्वीकार 
करना 

स्त्रीकार्यं, प्रतिग्राह्म 

स्वीकृत, प्रवेश, प्रवेशा तुजला 

स्वीकृतिं, प्रलिग्रद्दीत 

प्रतिग्रद्वीत ऋण 

Ee में स्वीकार्य 

स्पष्टतः 

प्रतिभ स्वीकार करना, जमानत पर छोड़ना, 
लग्नक ( श्रमर कोश ) पर BEAT " 

पंजीयन के लिये स्वीकार या ART करना 

मिलाना, मिश्रण करना 3 

संमिश्रण; मिलावट 


श्रपमिश्रण 
श्रंतमिश्रण 


मिश्रण 
चेतावनी, प्रबोधन, उद्बोधन 
प्रबोधक 


a 


ee 


*CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ (विधिक श्रेंगरेजी-हिंदी-शब्द-संग्रह [विधि छ १६५७ 
Adolescence किशोरावस्था, नवयुवावस्था 
Adolescency किशोरावस्था 

Adolescent किशोर i 


Adolescent offender 
Adolescent prisoner 
Adoleséent ward 
Adopt ` 


Adopted 
Adopted child 
Adopted citizen 
Adopted son 
Adoptee 
Adopter 
Adoption 
Adoption ceremony 
Adoption deed 
Adoption of children act 
Adoptive father 
Adoptive mother 
Ad-promisor 
Adult 

Child 

Infant 

Major 

Minor 
Adult civilian 
Adult education 
Adulterant 
Adulterate - 
Adulterated drug 
कि या food 
Adultgration. 


ह 
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किशोर श्रपराधी 

किशोर बंदी 

किशोर कक्ष 

ARQ करना, श्रपनाना, अंगीकार करना, 


दत्तक स्वीकरण, दत्तक FRY, गोद 
लेना 
ग्रमिस्वीकृत, ग्रहीत í 
दत्तक बालक 


श्रभिस्वीकृति नागरिक 

दत्तक पुत्र, गोद लिया EA लड़का, eas 
दत्तक . 
दततक Detar, गोद लेनेवाला 

अंगीकार, स्वीकार, दत्तक ग्रहण, गोद लेना , 
दत्तक विधि 

दत्तक विलेक 

दत्तक ग्रहण, अधिनियम 

दत्तक ग्राही पिता, गोद लेनेवाला पिता 
दत्तक ग्रहिणी माता, गोद लेनेवाली माता 
श्रनुप्रतिज्ञापक 

प्रौढ़, वयस्क, तरुण 

बाल 

बच्चा, शिशु 

वयस्क ( संविधान ) 

श्रवयस्क ( संविधान ), श्रपाप्त वयस्क 


प्रौढ नागरिक 
प्रौढ़ शिक्षा 
अपमिश्रक 


श्रपमिश्रण p | 


श्रपमिश्रित मेषज 
श्रपमिश्रित aa 
श्रपसिश्रण ( संविधान ) 
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विधिक श्रॅगरेजी दी दनद [ विधि पत्रिका १६५७ “2 


Adulteration of Food Act श्रन्न श्रपमिश्रण श्रधिनियम 


१ Adulterer परस्त्री गामी 
|. Adulteress ae परपुरुषगामिनी 
Adulterine i z ध्री, कृत्रिमः 
Adulterine हि हे. 20 
Adulterous connetion परस्त्री संबंध y 
af Adultery परस्त्रीगमन, व्यभिचार 
) गोद Fornication श्रनूढागमन 
, Rape बलात्कार, बलात्योग 
Outrage सतीत्व नाशन 
Intercourse j संभोग, संगमन 
r ) Sexual intercourse मेथुन 
w Illicit intercourse श्रवेध ATA 
| Criminal intimacy ATI प्रेम 
i Unnatural offence श्रप्राकृत मेथुन 
0 Sodomy पुंमेथुन 
Bestiality पश्नुमेथुन, पशुता 
Prostitution वेश्यावृत्ति 
Incest श्रगम्यागमन 
sf Adult franchise वयस्क मताधिकार, प्रौढ़ i 
Adult members वयस्क सदस्य 
Adult passenger प्रौढ यात्री 
Adult patient प्रौढ रोगी 
Adult resident प्रौढ निवासी 
Adult 8116 प्रौढ परिमाण 2 
Adult son प्रौढ पुत्र - 
Adult stage प्रौढ श्रवस्था 
Adult suffrage वयस्क मताधिकार ( संविधान ) 
Advalorem ह ; मूल्यानुसार, ययामूल्य 
Advalorem duty यथामूल्य शुल्क 
, Advalorem rate ययामूल्य द्र 
1 Advalorem stamp यथामूल्य मुद्रांक छा 
dvance ( noun ) श्रग्रिम धन, afta, उधार, प्रगति 
Advance (vb) श्रम्रिम “देना ( संविधान ),* श्रग्निम प्रदान 
त > करना 2A न 
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२८ विधिक अँगरेजी-हिंदी-शब्द-स ग्रह 


Advance copy 
Advanced age 
Advanced castes 
Advanced course 
Advanced course 
Advanced stage 
Advanced studies 
Advanced training 
Advancement 
Advancement of trial 
Advance of leave 
Advance of pay 
Advace receipt 
Advan cing of money 
Advancing science 
Advancing years 
Avantage 
Advantageous 
Adventure 
Adventurer 
Adversary 
Adverse 
Against 
Conflict 
Contrary 
Counter 
Cross 
. Hostile 
Inconsistent . 
Opposite 
Perverse- 
Repugnant 
— 
Versus z 


a 
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[ विधि पत्रिका १६५७ 


श्रग्रिम प्रति 

श्रधिक श्रायु 

उच्च वर्ण 

उच्च MAAR, प्रगति पाठचर्या - 
प्रगत विज्ञान - 
TIE अवस्था ( रोग की ) 
उच्च ग्रध्ययन 

उच्च प्रशिक्षण 

उन्नति, त्वरण, श्रग्रतोदान 
आ्रन्वीक्षा-त्वरण 

अवकाश afta 

वेतन श्रग्रिम 

aAa प्राप्ति 

धन अग्रिम देना 
प्रगतिशील विज्ञान 
वाघंक्य 

सुविधा, लाभ, उपकार 
लाभकारी 

साहस, साहसिकता 
साहसिक 

विपक्षी, विरोधी 

प्रतिकूल, विपरीत, विमुख 
विरुद्ध प्रतिकूल 

विरोध 

विपरीत, प्रतिकूल 

विपक्ष, विपरीत, विरोधी 
विपरीत, विपक्ष i 
विरुद्ध, प्रतिकूल, शतुतापूर्ण 
असंगत, विरोधी 

विपक्ष, विपरीत, विरुद्ध 
प्रतिकूल 
विरुद्ध | 

प्रतिकूल श्रननुकूल 

विरुद्ध 
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१६५७ विधिपत्रिका ( मध्य प्रदेश, ) 


|, न्यायासन--ए० एच०खाँ न्यायाधीश ( १४-१२-१६५६ ) 


मोहम्मद हुसेन रमजान हसेन -- पुनरावेदक 
a विरूद्ध 
चेअरमैन मण्डी कमेटी, गुलाबगंज - तउत्तखादी 


द्वितीय पुनरावेदन सं० ५ सन्‌ १६५५ 


( श्र ) विशिष्ट साहाय्य अधिनियम ( स्पेसेफिक रिलीफ़ एक्ट ) सन्‌ १८७७ धारा 

“, |, ५४-- काय्यवाही ( प्रक्रिया ) बाहुल्य रोकने के लिये निषेधाज्ञा । 

शाश्वत निषेधाज्ञा के निफालने के उद्देश्यों में एक उद्देश्य, भावी कुचेष्टा एवं 
न्यायिक प्रक्रिया के बाहुल्य का रोकना होता दै | श्रतः यह बात कि प्रतिवादी ने भविष्य में 
अनधिप्रवेश ( ट्रेसपास ) न करने का विश्वास दिलाया है, उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा न 
निकालने का कारण नहीं हो सकता जब्र तक कि वादी, वाद उपस्थित किये जाने के पूर्व 
वादी से क्षमा याँचन नहीं कर लेता | ( ग्रनुच्छेद ४ श्रौर ५ ) 

श्रधिटिपण--ए० Mo आर मान--एस० Bike ऐक्ट घारा ५४-एन १६ 

( ब ) व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( १६०८ ) धारा- २५ न्यायालय का स्वविवेक-- 
निभेधाज्ञा के लिये वाद--वादीं को वादव्यय--विशिष्ट सहाय्य श्रधिनयम ( स्पेश रिलीफ़ 
एक्ट ( १८७७ ) धारा ५५ | 

यद्यपि वाद-व्यय न्यायालय के स्वविवेक पर है, पर वह स्वविवेक मनमौजी ढंग.से 
ada योग्य नहीं हे । इस प्रकार यदि प्रतिवादी श्रनधिप्रवेश करता है जो वाद मूल का 
कारण होता है तो वादी का निवेधाज्ञा के लिये वाद उपस्थित करना उचित हैं श्रौर कोई 
कारण नहीं है कि वह बाद-व्यय से वंचित रहे । ; ॥ 2 

अधि० टिप्प० Qo आई० श्रार० काम, व्यवहार To Ho धारा ३५ de ५ | ए० 
B Biko मान्‌» स्पे रिलीफ एक्ट घारा १५ न०२१, 9 5 
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२ Wo Jo go न्या० मोहम्मद हुसेन वि० चेयरमैन मण्डी क श्री Lo 
विधि 


एच ai, TTo 
अभिदिष्ट--वाद = पत्रिका १६१७ 
CZ) ( ७१ ) ८ Fo उ०:न्या० sito सी ) ८५--५ f 
(बी) (१६१४) १९०४ Wo सी० १७६, ७३ एल० Ho 


परिच्छेद्‌--४८४ tee प्‌ 
जे” पी० दीवान mat पुनरावेदक के लिये-- 
जी० पी० पायनकर तथा मिश्रा ... उत्तरवादी र 
99 3) 
निर्णय 


वादी ने मण्डी कमेटी, गुलाबगंज, मिलसा, के विरुद्ध इस कथन के साथ वाद 
उपस्थित किया कि उसके Qan, जिसकी सर्वे सं० १३३ तथा १३५।३ हैं तथा जिसका 
क्षेत्रफल २१ बीगहा १६ त्रिस्वा है । मंडी कमेटी ने अ्रनधिकार प्रवेश कर लिया श्रोर 
यह कि वह वहाँ पर अपना बैलगाड़ी का बाड़ा (पार्ट ) बनाना चाहती है | इसी 
बिचार से मण्डी कमेटी ने खेत में उगी घास काट दी है। मंडी कमेटी ने अपने 
लिखित वक्तव्य में कहा है कि उसकी श्रत्राप्ति ( एक्त्रीज़िशन ) कीं कार्य्यवाही चल रही है 
वादी के अधिकार इरण को अनंगीकार करते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने 
दो या तीन बीगहे भूमि की घास साफ छरा दी है | 


इस प्रकार यह वाद प्रतिवादी के अ्नधिप्रवेश का हे और वादी ने मण्डी कमेटी 
के विरुद्ध निषेधाज्ञा चाही दै । अन्वीक्षा ( ट्रायल ) न्यायालय ने, यह मानते हुये कि वाद- 
ग्रस्त भूमि वादी की है और प्रतिवादी का ग्रन्याक्रान्ति ( इन्क्रोचमेंट ) अवैधानिक है, बाद 
में डिग्री दे दी । seater न्यायालय ने भी एक शाश्वत निषेधाज्ञा मण्डी कमेटी के विरुद्द 
निकाल दी । मंडी कमेटी द्वारा पुनरावेदन . निवेशित किये जाने पर, गुना के मंडल 
न्यायाधीश ( डिस्ट्रिक्ट जज.) पुनरावेदन व्यय सहित स्वीकार कर लिया र शाखंत 
निषेधाज्ञा रद्द कर दिया | इस निर्णय से परिवेदित होकर वादी ने यह द्वितीय, पुनरावेदन 
निवेशित किया है। 


(२) मालूम होता हे कि विद्वान्‌ जिला न्यायाधीश : डिस्ट्रिक्ट जज ) मंडी ने कमेटी 
द्वारा यह विश्वास दिलाने पर कि वे वादी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे निषेवाशञ रह 
कर दी रौर उसी कारण से ही न्यायालय ने वादी के विरुद्ध व्यय दिलवाया | मुझे सद 
है कि विद्वान RR जज की पहुँच ee © ठीक नहीं है । मंडी कमेटी ने वादी की 
भूमि पः श्रन्याक्रान्ति ( इन्क्रोचमेण्ट ) करके, उसे यह वाद उपस्थित करने का कारण 
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f 1 PN न्य 3 n ड क | $ ४ 
Moo o मोहम्मद हुसेन वि० चेग्ररसैन मंशंडी कमेंट aa एच खाँ 
q 
प्रवेश किया दै जो वाद का मूल कारण gon तो वादी का वाद उपस्थित करना 3 उन 
श्रौर कोई कारण नहीं है कि वह उससे वञ्चित किया जाय | 
(७ उपयुक्त कारणों से विद्वान ज़िला जज का निर्णय रद्द किया जाता है श्रौर 
— प्रथम न्यायालय का निर्णय साद्यन्त व्यय सहित प्रत्यास्थापित ( रिस्टोड होता है) ) 
x श्रपील मान्य | 
Ne ७ 
मक्का हर 
w A 
सी 
पने 
| है गी, ` र ® 
व १६५७ विधि पत्रिका ( मध्य प्रदेश ).... 
ग्वालियर न्याय मण्डल-न्यायाधीश श्री ए. एच. खाँ 
T अपराधिक Galetka Fo ११५ सन्‌ १६५६ 
ie निर्णय-तिथि १४ नवम्बर सन्‌ १६४६ 
द्‌ = 
न सुरेन्द्र भरद्वाज आत्मज केदारनाथ ...... mat 
इल विश्व 
da राज्य a Be S विरुद्गपच 
q (xana धारा १६८ व ( १ ) अ्रपराध प्रक्रिया संहिता के ग्रंतगत परिवाद Aata 
लोकसेवक की मानहानि के लिये- बगे के विरुद्ध श्रम्यारीप- सन्धायता 
प ( मेण्टेनेबिलिटी ) दण्ड संहिता १८६०--धारा ४९२ 
हे यह सच है कि विधि की प्रकृति यह दे कि यदि श्रपत्रादक श्रभियोग व्यक्तियों के. 
G . किसी वर्गपर हो तो, वह af व्यापक होने के कारण, किसी व्यक्ति विशेष के लिये z 
की a माना जाता 2 किंतु फिर भी यद्यपि श्रमियोग mdada ( जनरक्ष ) दोतोमी | 
x किसी व्यक्ति विशेष पर वह वक्रोक्ति कर सकता दै और तब वयमेव इस प्रकार दुःखिंत 
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ठ 2 किं ne 
यक्ति श्रभियोजन कर सकता है | किंतु जत्र तक कि ग्रमियोजन को अवसर पिका १ 
“जाय 


कि वह साक्ष्य उपस्थित कर यह सिद्ध फरे कि यद्यपि ग्रपमानकारी लेख में नाम नहीं पि 
गये ग्रे और मध्य भारत पुलिस के लिये लक्षित थे फिर भी उनका निर्देश एक a 
विशेष, AA डी० आई० जी० पुलिस, मध्य मारत, के लिये था । परिवाद, इस श्राधा 
पर कि अर्पमान एक वर्ग का है धारा १६८ ब--श्र० To सं के stata e 
( नोंट मेप्टेनेबुल ) है, ग्ररचीकृत नहीं किया जा सकता | 


(ब) अपराध प्रक्रिया संहिता १८९८ धारा १६८ ब (१) अपराध की 


X adq 
( फोग्निजेंस ) कर सकता है--श्रतिरिक्त रेशन जज | 4 


धारा १९८ ato जिसके ग्रधीन यह परिवाद निवेशित किया गया है ( फाइल्ड ) 
निदेश करता है कि रोशन न्यायालय इस प्रकार के परिवाद की ATA कर सकेगा | यह 
नहीं कहता कि परिवाद जिला तथा सेशन जज के सम्मुख उपस्थित किया जाय | प्रत; 


अतिरिक्त शेशन जज, जो सर्व सम्मति से शेशन न्योयालय है, इस परिवाद के सुनने के ' 


लिये समर्थ है। 
श्री qo बी० मिश्र — प्रार्थी की श्रोर से 


आदेश 


श्रपराध प्रक्रिया संहिता की धारा १६८ बी० के अनुसार लोक ग्रभियोजक के द्वारा 
आगरा के दैनिक “सैनिक? में प्रकाशित दो लेखों पर परिवाद निवेशित करने पर प्रार्थी ने 
यह प्रार्थना की कि जब्र तक श्रारोपित श्रपमान एक वर्ग---्र्थातू मध्य भारत की पुलिस 
से संबंधित है, कोई परिवाद धारा १६८ ब० के sana नहीं हो सकता | न्यायालय 
ने इस आपत्ति को ग्रस्वीकार कर दिया ओर उसी sat के विरुद्ध यह gaida 
निवेशित है | ; 

(2) जान पड़ता है कि प्रार्थी ने दो छेख--“क्या मान सिंह को गोलं 
के पहले जहर दिया गया,” तथा “मानसिंह रहस्य पर मध्यभारत पुलिस परदा.डाल रही 


है” शीषक से प्रकाशित किया | ५ 
; ध्यभारत TE 


गी १ मारते. 


परिवाद यह था इन दो लेखों से श्री gat सिंह eto श्राई जी म 
अपमान या जो श्रशात क्षेत्रों में डाकुश्रों के निमू'लन के लिये पुलिस कृत्य ड 
“शन ) के अवश्रायक ( इंनाजं ) ये | प्रार्थी का विवाद यह था कि लेखों में gae ™ 


e 
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pe दिया । यदि यदद सिद्ध हो जाता दै कि प्रतिवादी ने श्रनधिकार प्रवेश किया दै जैसा कि 
| प्ये इस'वाद में सिद्ध दै, तो केवल मंडी कमेटी जिसके सदस्य सदा बदलते रहँगे, का विश्वास 
af; | gaan शाश्वत निषेधाज्ञा के मंग करने के लिये पर्याप्त नहीं है | तथ्य यह है कि मंडी 
धार कमेटी ने जब एक बार श्रधिकार कर लिया तो प्रत्याभूति ( गारंटी ) नहीं है कि भविष्य 
नाई में वे वेसा नहीं करेंगे | 21” 
(३ ) श्री पाटनकर--मंडी कमेटी के विद्वान वकील--ने कहा है कि मण्डी कमेटी 
त ने वादी की भूमि को कमी इस्तगत ( gana ) नहीं किया श्रविकार के संबंध में जो 


उनका कथन है उसका भाव निकालने में में श्रसमथ हूँ | इसमें संदेह नहीं है कि मंडी 
कमेटी ने श्रन्याक्रान्ति ( इन्क्रोयमेण्ट ) करके वादी की भूमि पर श्रनधिप्रवेश किया है 
ड) ) जिसके लिये वाद ( एक्शन ) होता ही है | 

(.४ ) श्री पाटनकर का यह भी विवाद है कि यतः मंडी कमेटी ने विश्वास दिलाया 


7 | है कि वह भविष्य में कोई श्रनधि-प्रवेश न करेगी । उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं निकाली 
* |” जा सकती और उन्‍होंने विशिष्ट साहाय्य अधिनियम ( eo Ro एक्ट ) के धारा ५४ का 

अभिदेश किया है | पर उक्त धारा में मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि प्रस्तुत वाद के 

अनुरूप परिस्थितियों में शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं होगा | वस्तुतः शाश्वत निषेधाज्ञा निकालने 

के उद्देश्यों में मावी कुचेष्टा तथा प्रक्रिया बाहुल्य का रोकना मी एक उद्देश्य दै। यदि 
रा मंडी कमेटी ने श्रौधल्य से ( एरोगेन्स ) वादी के खेत पर श्रधिकार किया श्रौर उस पर ई 
[ने की उगी हुई घास की सफाई कर दी तो भविष्य के लिये सुरक्षा के न होने के कारण, 
<¢ | शाश्वत निषेधाज्ञा बाञ्छुनीय है | A 
शय (५) श्री पाटनकरने श्री सी० a राव कृत निवेधाज्ञा-विधि की टीका का 
ण एक अंश का पन्ना ३५७ पढ़कर सुनाया जो इस प्रकार दैः ड 
| ata अवस्था में प्रतिवादी ने श्रनविप्रवेश किया है किंतु वाद उपस्थिति के पूर्व 
Gi de गाथा तो न्यायालय निवेधाज्ञा द्वारा, प्रतिवादी को श्रनविप्रवेश रोकने के लिये, 
ही हत्तक्षेप नहीं करेगा । 
०५ .` यह अंश ( पैसेज ) छवीलदास लाळू भाई विं० म्युनिसल कमिश्नर बम्बई-- ८ 
क! Bak एच० at (site dto ) ८५ ए. में प्रतिवेदित बम्बई उच्च न्यायालय प्र AA है 
रे. , ' ` किंतु बाद के तथ्य इस पुस्तक में नहीं दिये गये है और जिस परिस्थिति में ये विचार 3 
l पगट किय गये, उनका अधिमूल्यन करना कठिन है। मूल पुस्तक (टेक्स्ट बुकका उत्कथिक ® 
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a = e ` विधि त्रि 
(करे) अंश इत साध्य (योषन) के लिए अगा Gh १५ 
फ्ता 


कि ग्रनधिप्रवेश की ग्रवस्था में निषेधाज्ञा "भावी कुचेष्टा न्यायिक प्रक्रिया बाहुल्य ( 
प qf य्‌ a ST (मली 
लीसीटी आफ्न जूडिशियल प्रोसीडिङ्गस्‌ ) रोकने के लिये नहीं निकाला जा सकता | 


वस्तुतः, श्रनविप्रवेश के वाद में क्षति पूर्ति तथा निषेधाज्ञा की प्राथना ही उरि 

प्रत्युदाय हैं और मंडी कमेटी को अपने को भाग्यशाली समभना चाहिये कि aE 
चति पूर्ति की माँग नहीं की है जो मंडी कमेटी के विरुद्ध नियेधाज्ञा के अतिरिक्त दियी जा 
सकता था | काल्‍्स--पिरुद्ध होम एण्ड कर्नल wd लिमिटेड--१९०५ wo सी १७६ 
(बी) ʻi az Macnaghten ने विचार व्तक्त किया कि यदि प्रतिवादी ने sie 
RHR ओर वादी के ग्रविकःरों की अत्याचारी ( हाईहैण्डेड ) श्रवहेलना के साथ किया 
हो तो निषेधाज्ञा ऐसे भी वादों में दिया जा सकता है जो कि, इस से'भिन्न ग्रवप्या में 
ऐसे प्रत्युपाय ( रेमिडी ) के लिये अत्यन्त नगण्य माना जाता । भ्रनविप्रवेश के गिलो 
में अंग्रेजी विधि का जानना मनोरञ्चक होगा | 


श्रनधिप्रवेश के बाद में यदि प्रतिवादी श्रधिकार से स्वत्व-त्याग की ्रापति 
करता है ओर ग्रनधिप्रवेश अनिच्छा और भूल से होना कहता है और यह कि वाद 
उपस्थित होने के पूर्व उसने क्षमा याचना की और पर्याप्त सुधार की प्रस्तावना तो उससे - 
विदित होगा कि वादी विजयी नहीं हो सकता | सालमण्ड और टांटस्‌ १९५३ संस्करण 
पन्ना २२८ देखिये | भारत में इस प्रकार का कोई प्रतिवेदित वाद नहीं है पर फिर मी मेरा 
श्रगुमान है कि यदि यह सिद्ध हो जाय कि वादी ने श्रनिच्छापूर्वक श्रथत्रा भूल से श्रनवि 
प्रवेश किया और क्षमा याँचना की श्रथवा अन्य विधि से उसकी पूर्ति करदी तो उससे 
बहुत कुछ चतिपूर्ति की प्रमात्रा तथा इस प्रश्‍न का कि निषेधाज्ञा दी जाय वा नहीं श्रवः 
धःरण हो सकेगा | क्षमा wane की ही क्रिया नहीं है जो श्राचरण के श्रतुमोदित प्रतिर 
( पेटर्न ) समानुरूपता ( कनफौमंस्‌ ) करती है किंतु इसमें आश्वासन मी सन्निहिट है कि 
भूल को पुनरावृत्ति न होगी | इस वाद में मंडी कमेटी ने वादी से क्षमा याञ्चना ad 
की 2, कोई कारण नहीं है कि उसके विरुद्ध निषेधाशा क्यों न निकाली जाय | 


(६ ) विद्वान जिला जज ने far किसी ननुन च के प्रतिवादी का * पुनरावेदन 
दोनों न्यायालयों के व्यय सहित मान लिया है यह सच है कि व्यय न्यायालय के afar, 
E © है परंतु मह विवेक तरंगित भाव में-(कौप्रिसियसली ) नहीं बर्चने aie’! 
` न्यायालय ने प्रतिवादी को व्यय दिलाने का कारण नहीं दिया दै | यदि प्रतिवादीने gat Zi 
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॥ 5 और मे अनिल y; - विधि पत्रिका १६५ 
नाम नहीं हे ओर वे सावजनीय प्रकार के हैं। यह सच है कि ब्रिवि की बृत्ति यदृ ड कि 


किसी व्यक्ति-वग पर अपवादक ( लाइवेलस ) श्रमियोग हो तो, वह बहुत ब्यापक होने 


` के कारण, किसी व्यक्ति विशेष के लिये श्रद्मनिकर माना जाता है किंतु फिरमी यद्यपि 


भियोग सवजनीय हो तो भी किसी व्यक्ति विशेष पर वह व्यंगोक्ति कर सकता हैं( प्रस्तुत 
श्रमिय्रोग में व्यगोक्ति पुत्रों सिंह, डी० आई० जी० के ऊपर होना कहा जाता 2) श्रौर 
तब अवश्यमेव इस प्रकार दुःखित व्यक्ति श्रभियोजन कर सकता है श्रव तक श्रमियोजन 


को साक्ष्य उपस्थित कर यह दिखाने का श्रवसर नहीं मिला कि waht लेखों में नाम नहीं 


प्रगट हैं तो मी ये पुत्तोसिंद को ही निर्देश करते हैं । ्रभियोजन को श्रपना श्रभियोग सिद्ध 
करने का अवसर देना चाहिये या ओर में नहीं wz सकता कि जो आपत्ति इस श्रवस्या 
में उठाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें कुछ मी सार 2 | 

(३ ) श्री आनंद त्रिहारी मिश्र का यह विवाद है कि श्रतिरिक्त शेशन जज इस 
परिवाद के सुनने के लिये समर्थ नहीं हे । यह विवाद उन्होंने प्रथम न्यायालय में नहीं 


` उठाया, पर वह मान लेते हैं कि श्रतिरिक्त जज, रोशन न्यायालय है धारा २६८ २६८ 


a, जिसके आवीन यह परिवाद निवेशिय 2, निदेश करता दै कि शेशन न्यायालय इस 
प्रकार के परिवाद की अवेक्षा कर सकेगा; यह नहीं कहता कि परिवाद जिला तथा रोशन 
जज के सम्मुख उपस्थित होना चाहिये । मुझे शंका है कि इस विवाद में कोई बल 
नहीं है | 
( ४ ) उपर्युक्त कारणों से पुतनिरीक्ष त्रिसजित ( डिसमिस ) होता दै । 
पुनर्निरीक्षण विसर्जित 


——— — 


यह gine वितरित न को. क्षय 
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चाँदमल तथा एक और >> पुनरावेदक 
विरुद्ध l 
` राम “किशुन और एक और "e 
चाँदमल तथा एम० एल० जोशी पुनरावेदक की ओर i 
तथा i | 
सोहन नाथ उत्तरवादी की ओर से = 


वाँचू सी० जे० 
- : ( 
इस न्यायालय के एक विद्वान एकाकी जज के द्वारा यह अभिदेश ( रेफरेंस ) है 

गौर निर्देशित प्रश्न नीचे संकलित हैः-- 


क्या धारा १५१ व्यवहार संहिता के श्रन्तगंत वा अन्य विधि से दी गई प्रतिपेषण 
(Rais) ma के विरुद्ध जिसमें पुनरावेदन का विधान नहीं है धारा ११५ व्य० स० के र 
अंतर्गत इस न्यायालय के Aqa पुरोहित स्वरूप नारायन बनाम गोपीनाथ ग्राई० एल i 


श्रार० १६१४ ( २ राज० ४८२ To आई ० श्रार० १६५३ राज० १३७ एम० बी० T 
की दृष्टि से पुनरीक्षण ( रिवीजन ) उठाया जा सकता है श्रौर क्या प्रतिपेषण के विरद 
प्रस्तुत वाद का यह पघुनरीक्षण उपयुक्त है ? 


२--आई० एल० आर० १६४३ $ ३ राज ४८३ Co HI श्रार० १९५३ राज? 
१३७ ho बी Co में दिया हुआ न्याय इन शब्दों में है :-- > 


` “जिस अवस्था में कि किसी पक्ष को धारा १०५ Sto पी० सी के धीन बि 
अंतिम डिगरी या श्राज्ञां के विरूद्ध उच्च न्यायालय में पुनर्वाद करने पर बाद के चाढू स्ने 
के समय की किसी आज्ञा के विरुद्ध पुनर्वाद का आधार उठाने का श्रवसर प्रात है तो % 
मानना चाहिये कि धारा ११५ दी० कानून में दिये गये शब्दों-“जिससे श्रपील निधानिंत ' 

क का नहीं है? के अर्थ में उस मुकदमे में उच्च न्यायालय में पुनर्वाद विधानित है। | 


~ 


irs 
a 
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११ 


A 


- ३-विद्वान्‌ एकाकी जज द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर प्रत्यन्षतः इस पर 
. | ग्रवलंबित है कि क्या afan डिगरी या ma की उच्च न्यायालय में पुनर्वाद होने पर 
( यह मानते हुये कि यह वाद द्वितीय पुनर्वाद में उच्च न्यायालय श्रायेगा ) धारा १०५ 
जा० दी के अन्तर्गत व्यक्ति को प्रतिपेषण ara की शुद्धता की चुनौती देने का श्रत्रसर 

[ण प्राप्त है वा नहीं | ~ कुक 
विद्वान्‌ एकाकी जज ने इस ग्रदालत द्वारा स्वरूप नरायन के मुकदमे ए० के 

से अनुसार निर्णीत मुकदमों का निर्देशन किया है जिसमें इस प्रश्न पर विचार हुआ है और यह 
८ सुझाया दै कि कुछ सुकदमों का एक दूसरे से मेल बैठाना कठिन है उन्होंने यह भी सुझाव 
दियाहै कि प्रायः सभी निण॒यो में, जो इस विषय पर दिये गये हैं, धारा १०५ व्य० Go की 

। उपधारा २ और उसके संसर्गो का उनमें विचार नहीं हुआ है | 

- ५--प्रतिपेषण की श्राज्ञा दो प्रकार की हो सकती दै, एक आर्डर आ० ४१ रूल 

२३ के अनुधार हो सकती है जिस ग्रवस्था में श्रपील Ao ४३ रुल १ यू० के aaa हो 

'„ |. सकती है aga कि पुनर्विचारालय की डिग्री की अपील हो जो प्रश्‍न हमारे समाने है वह इस 


) दै प्रकार के प्रतिपेषण ग्राज्ञा से सम्बन्धित नहीं है दूसरे प्रकार की प्रतिपेषण आज्ञा gaf- 

चारालय की वह है जो आडर ४१ रूल २३ में नहीं श्राता, ऐसी श्राज्ञायं साधारणतया 
षण्‌ धारा १५१ व्य० go के अनुसार न्यायालय के स्वाभाविक श्रधिकाराधीन दै ओर जिस 
० के प्रश्‍न का उत्तर हमें देना है वह यह है कि पुरोहित स्वरुप नारायन के बाद की दृष्टि से 
ल ऐसे प्रतिपेषण की श्राज्ञा मे पुनरीक्षण मान्य है वा नहीं कारण कि इसके लिये पुनर्वाद 


a नहीं है । 

| ६--इस न्यायालय का नवीनतम निर्णय जिसका निर्देशन इस विषय में किया जा 
सकता है लक्षिमन सिंह बनाम राजा जुजार सिंह श्राई० एल० MT १६५२ ३ राज० २२५ 
बी है, AE बाद, स्वरूप नारायन के मुकदमे (ए०) के पहले निणंय हुआ था श्रस्तु स्वमावतः 
उस मुकदमे में उसका व्यवहार नहीं हुआ वह मुकदमा, जहाँ तक विद्वान एकाकी जज द्वारा 
प्रस्तुत प्रश्न- से संबंधित है, प्रामाण्य नहीं माना जा सकता | 

०० ७--स्वरूप नारायन के मुकदमे ए० के पश्चात पहला निर्णीत मुकदमा रामसिंह 
बुभाम जीवनलाल १९५४ राज० डब्ल्यू ५७८ सी है इस मुकदमे में रनवार जज ने लक्ष- 
मन सिंह के मुकदमे बी का श्रनुसरण किया उन्होंने पटरामदास बनाम मंगलुचन्द १९५४ 
॥ एल० डब्ल्यू १८२ डी के बाद का श्रंत्करण भी किया जिसमें यह प्रस्न” या फि क्या 
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न “९९५५ 


ह सम्पूणत; भिन्न निप 


स्वरूप नारायन के मुकदमे की दृष्टि से वाद संशोधन की आज्ञा से 
इस आधार पर कि मुकदमा विशेष लाभकर्‌ नहीं था कारण कि व 
से संबंधित था । 

O "तञ इस न्यायालय का दूसरा वाद श्री गोपाल बनाम कन्हैयालाल १९५५ राज 
एल० डब्ल्यू ६ ई० है उस वाद में यह आपत्ति उठाई गईं थी कि परतिपेषण है 
e पर धारा १०५ व्य० do के अनुसार उच्च न्यायालय में श्रपील श्राने पर a 
केया जा सक्ता हे पर वह आपत्ति इस निरूपण के साथ खंडित फर दी गई कि वह मुकदमे 
के निर्णय में उसकी क्षमता पर प्रभावकारी नहीं है । हः 

९ - इसके पश्चात्‌ का वाद है पूजा बनाम रामलाल १६५४ राज एल ड्यू 
२३४--ए० आई० आर० १६५६ राज ४३ एफ | इसकी सुनवाई मोदी जज के संमुख हुई 
थी उनका विचार यह था कि इसमें पुनरीक्षण मान्य नहीं है क्योंकि प्रतिपेषण के ane 
फा विरोध घारा १०५ सी० पी० सी० के अनुसार उच्च न्यायालय में पुनर्वाद होने की 
अवस्था में किया जा सकता है और स्वरूप नारायन के बाद ( ए० ) का Aqa इसमें : 
लागू है। T 

१०--इसके पश्चात्‌ आता है हेम सिंह बनाम मोती सिंह १६५४ uso एत 
SRA ४८२ एस०-ए० श्राई० आर० १६५६ राज १२७ जो हमी में से एक द्वारा निर्णीत 
है इस मुकदमे में स्वरूप नारायन के मुकदमे (Qo) की आपत्ति नहीं उठाई गई श्रत उसका 
faqa हमारे संमुख उपस्थित प्रश्‍न के उत्तर में कुछ सहायक नहीँ है | 


११--इस क्रम में सब अंतिम वाद है रूप नारायन बनाम महावीर प्रसाद 
१९५५ Use एल० डब्ल्यू ५४० एच रानावत जज द्वारा निर्णीत | इस वाद में यह श्रापत्ति 


थी कि स्वरूप नाराम्नन के मुकदमे ए० की दृष्टि से इसमें पुनरीक्षण नहीं चलने देगा z 
_ चाहिये मगर वह इस आधार पर खंडित हो गया कि-- : 
जब कि मुकदमे की पुनर्वाद सुनवाई हो जावेगी और जब कि दोनों पत्र श्रपने र 

साक्ष्य ga: दे चुकेंगे तो प्रतिपेषण आज्ञा का प्रभाव, जब कि दोनों पक्ष को पुनः aA f 
साक्ष्य उपस्थित करने का श्रवसर मिल चुकेगा, विगत हो जायगा और तब डिग्री की श्प 4 
में रिमांड की आज्ञा की शुद्धता की चुनौती व्यर्थ हो जायगी | टर ऐ 
उन्होंने ओर भी कहा कि - ५ आह 
काया आज्ञा का जो भी मुकदमे के निर्णय पर प्रभाव होगा वह विचार क्ले . |. रै 

म 


_ ˆ योग्यभी न होगा कि उसे मुकदमे के निणुंय पर कोई बाधा पहुँची है | 
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हता है - इसलिये निर्णय यह gon कि यह ग्रापत्ति वारा १०५ ago Go के ग्राधीन श्रपील' 
निप का आधार नहों बन सकती रौर स्वरूपनारायन्‌ के मुकदमे का निर्णय ए० इस में लागू 
५ ` नहीं हो सकता | 

राज, १९--इसमें सन्देह नहीं कि इन निर्णय में कुछ वैपरीत्या है और इक कक को 
। विचार धारा १०५ की उपधारा २ तथा उसके संसर्गा को ध्यान 
TAA गया दै जेसा कि विद्वान एकाकी जज ने सुझाया है धारा e pe 
दमे इन शब्दों में दै-- 

„ उपधारा १ में चाहे जो मी हो, इस संहिता के. प्रारंभ होने के पचात दी गई 
न्यू रिमांड आज्ञा, जिसमें ada का विधान नहीं है, यदि कोई व्यक्ति विरोध में पुनर्वाद नहीं 


करता तो वह उसकी शुद्धता को चुनौती देते से प्रतिबंधित किया जायगा | 


व हुई 

न i यह बात ही कि इस प्रकार के उपधारा का विधायन gal व्यक्त करती है कि 

नी रिमांड'की श्राज्ञा की शुद्धता को चुनौती देने के लिये धारा १०५ में पुनर्वाद में मार्ग व्यक्ति 

इसमें TR के लिये खुला है महाराजा महेश्वर सिंह. बनाम बंगला गवर्नमेन्ट ७ Yo इन्ड० ग्रप० 
१८३ पी० सी० १ के fada को रद्द करने के लिये यह संशोधन उपस्थित किया गया: था. |. 

एल उस मुकदमे में यह निश्चय gm कि-- 

ala ऐसा कोई विधायन नहीं था जिससे किसी को मध्यकालीन डिग्री में श्रपील करने 

सका की आवश्यकता हो | सभी वाद पर विचार के पश्चात्‌ दी हुई डिग्री की श्रपील वैचारिक 
कमेटी के संमुख उपस्थित होने पर दावे के दौरान में दी गई डिग्री जो, चाहे मान मी 

साद ली गई हो, Me समय पर पुनः उठाई जाय, की शुद्धता पर प्रश्‍न उठाया जा नौ है। 

i यह बात स्पेशल कमिइनर माल की एक श्राज्ञा के संबंध में. कही गई थी जिसके 


बारा पुनरीक्षण प्रदान किया गया श्रौर जिसमें श्रपील दाखिल नहीं हुई यी । यही विचार 
शिवनाथ सिंह बनाम रामदीन ग्राई० एल० श्रार० १८ इलाहाबाद १९ एफ० बी. जे० मॅ. 
i Tal है-जिसमें यह निश्चय हुआ कि ब्यवहार संहिता के श्रनुसार दी गई श्राज्ञा में 
जिसमें धारा ५८८ के अनुसार अपील हो सकती है उसमें धारा ५६१ के श्रनुसार श्रपील | 
! से पचि उठाई जा सकती है यह श्राधार श्रपील के मूजिबात में लाया गया हो यद्यपि 
ऐसी आज्ञा में धारा ५५८ के ग्रनुसार अपील की व्यवस्था नहीं eis f 
`` १३--मोहम्मद नजीबुजमा बनाम शिवशंकर ए० श्राई० श्रार० १९४२ श्रवध 
१८८ के० में यह निर्णय हुआ कि वादी के लिये यह नियोजनीय नही दे (कि वह । प्रत्ये S 
मध्यकालीन ग्राज्ञाश्रो में जिससे वह खेदित हो अपील करता ware वह ऐसा नहीं करता. . | 


५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and J | 
२३. राज० So न्या० चोदमल बि० रामकिशुन न्यायाधीश श्री पाँचू विधि पत्रिका १९५७ 


तो वह पुनर्विचारालय के विचार से लाभान्वित न होगा | अत नोटिस में दी गई ae 
R ट 
के पश्चात्‌ निवेशित होनेवाले श्राज्ञा के Hex दावा स्वीकार करनेवाली अंतिम ग्राज्ञा,का 


पुनवाद म॑ प्रश्‍न उठाया जा सकता है चाहे दावे को मान्यता देनेवाली ग्राशा के fre 
पुनर्वाद-निवेशित भी हो | 


१४--्रतः यह स्पष्ट है कि जहाँ प्रतिपेपण राज्ञा के विरुद्ध पुनरावेदन करने क प 
व्यवस्था है किसी व्यक्ति के लिये यह dat है कि अ्रंतिम डिग्री की श्रपील में ब्रिना Í 
रिमांड आज्ञा के विरुद्ध पुनरावेदन किये भी उसकी शुद्धता पर आपत्ति कर सकता है श्रौर 1 
न्यायालय का भी विचार यही था जिसको धारा १०५ व्य» सं० की उपधारा २ के fray 
के द्वारा व्यर्थ किवा गया । इसका यह परिणाम हुश्रा कि यतः धारा १५१ व्य० सं० के 
अंतर्गत प्रतिपेषणाज्ञा के विरुद्ध पुनरावेदन की व्यवस्था नहीं है इस आज्ञा पर सर्वदा 
अंतिम डिग्री की ग्रपील में प्रश्‍न उठाया जा सकता है। पुराने मुकदमों में यह माना गया 


कि रिमांड श्राज्ञा से निर्णय में व्याघात पहुँचता है कारण कि साधारणतया जो साद्य ; 
पहले नहीं थे वे भी साद्य़ अब उपस्थित हो जायगें श्रोर इन अतिरिक्त साक्ष्य का प्रवेश ', ५ 
मुकदमे के गुणों को बाधा पहुँचायेगा | ६ 
विषय के इस दृष्टि से रानावत जज तथा शर्मा जज के लिये सर्व सम्मान होते हुये प् 
भी उपरोक्त मुकदमों में हम उनके निर्णय को मानना कठिन पा रहे हैं। धारा १०५के 5 
उपधारा २ के संसर्गों के विचार से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिपेषण की श्राज्ञ १ 
सर्वदा मुकदमे के गुणों के लिये घातक होती है क्योंकि उससे श्रौर नये साक्ष्य श्रा जाते 
हैं जिससे निर्णय में व्याघ्रात होता है | ग्रतः प्रतिपेषण श्राज्ञा का विरोध धारा १०५ सी० 


पी० सी» के द्वारा अंतिम डिग्री की अपील में किया सकता है | ऐसी श्रवस्था म॑ 
यदि धारा १०५ की उपधारा २ बाधक न हो तो रिमांड ग्राडर का विरोध धारा १०१६ के 


द्वारा अंतिम डिग्री की अपील में किया जा सकता है | 


जब कि रिमांड की श्राज्ञा धारा १५१ व्य० सं० या ग्राडर ४१ नियम २२ ५९ 
do केऽ स्पष्ट मंतव्य के अंतर्गत न हो तो वह श्रपील के योग्य नहीं है श्रतः जो श्रा 
sro ४१ नियम २३ के विशुद्ध श्रर्थो के श्रन्तगत हो उसमें धारा १०५ की उपधारा 
२ लागू नहीं है । ॥ 
rat या वरद 


निष्कर्ष यह कि धारा १५१ व्य» स० के श्रनुसार दा गई रिमांड श्र 
अपील की 


जो श्रा» ४१०नि० २३ व्य० स० के स्पष्ट wal में नहीं आती और जिस्म 
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व्यवस्था नहीं दै वह पुनर्निरीक्षण में नहीं लाया जा सकता कारण कि स्वरूप नारायान के 
मुकदमे Qo का निर्णय इसमें बाधक होगा | उस मुकदमे में यह दिया गया है कि जब 
कि श्राज्ञा का विरोध धारा १०५ व्य० Ho के द्वारा श्रपील के आ्राधार में sa में हाई कोट 
में लिया जा सकता है वह श्राज्ञा धारा ११५ में पुनर्निरीचणीय नहीं है कारण कि वह 
मुकदमा “जिसमें अपील की व्यवस्था नहीं है? की शब्दावली में श्रा जाता है श्रथात्‌ 
हाईकोट में यह नहीं कहा जा सकता कि रिमांड श्राज्ञा प्रथक रहती है श्रौर उसका 
प्रभाव मुकदमे के निणंय से दूर रहता है रिमांड की श्राज्ञा का परिणाम साधारणतया 
झुकदमे में, ओर साक्षय मरने के लिये होता दै श्रौर श्रधिक साध्य का प्रवेश सष्टतः 
मुकदमे के गुणों को fagar है | 
१५--श्रतः हमारा उत्तर प्रश्‍न के संबंध में यह है!-- 

, जत्र कि रिमांड की श्राज्ञा धारा १५१ व्य० do में दी गई हो श्रयवा जब कि 
Mat MET ४१ नि० २३ स्पष्ट श्रर्थो में न हो श्रौर जब्र इस प्रकार की ग्राज्ञा की श्रपील 
व्यवस्थित न हो तो उसके विपरीत पुनर्निरीक्षण धारा ११५ व्य० Ho के श्रनुसार स्वरूप 
नारायन के मुकदमे ए० में इस न्यायालय के निर्णय के श्रनुसार नहीं हो सकती क्योंकि 
प्रतिपेषण श्राज्ञा का विरोध अ्रंतिम डिग्री होने की श्रवस्था में धारा १०५ व्य» do के 
श्रनुसार हो सकती दै (सर्वदा यह मानते हुये कि डिग्री उच्च न्यायालय में पुनरावेदन 
में जायगी )। 

प्रस्तुत वाद में दावा एक मकान पर श्रधिकार प्राप्त करने का था श्रीर दूसरा 
पुनरावेदन इस न्यायालय में श्रावेगा । ऐसी श्रवस्था मै इस पुनविचारालय द्वारा इस बाद म 
दीग प्रतिपेषण की आज्ञा धारा १०५ व्य० सं० के अनुसार दूसरे पुनरावंदन म इस 
राज्ञा का सामना किया जा सकता है जो कि अंत में इसी न्यायालय में श्रावेगी श्रस्तु 
प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रतिपेषण श्राज्ञा के freq श्रयोग्य दै dfaa बेंच को यह उत्तर 
लौटाया जाय | 


निर्देशन उत्तरित हुश्रा । 
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१९५.७. विधि पत्रिका (पटना) न्यायाधीश--श्री कन्हैया सिंह २३ 
रामाधीन सिंह me पुनरावेदक 
विरुद्ध 


- सियाराम सिंह इत्यादि २२ उत्तसखादीः 


मुंगेर के अधरित न्यायाधीश (.सबजज.) के दिनांक २६-११-१६५० के निर्णय का 
A.F.A.D, सं० २४६ सन्‌ ५१ दिनांक. ४-४-१६३६ | 


e 


(श्र) साक्ष्य विधि ( १८७२) की घाराएँ १०१-- १०४ विरोधी पन्न की 
दुवलता | 


स्पष्टतः वादी प्रतिपत्ती की दुबेलता का लाम नहीं. उठा सकता । उसके साक्ष्य के 
आधार पर ही उसका वाद खड़ा हो सकता वा गिर सकता है p 


(ब ) व्यवहार प्रकिया संहिता ( teos) धारा १०७ पुनर्विचारायलय के द्वारा 
सांक्ष्य का अधिमूल्यन | 


(स ) लेख्य--निष्पादन--सादे कागज़ पर--हस्ताक्षर--सिद्ध करने का भारा 
साक्ष्य विधि | 


निर्णय 


श्रधरिक न्यायाधीश ( सब श्रार्डिनेट जज ) के दिनांक २६, ११, १६५० के निर 

जिसके द्वारा मुन्सिफ का निर्णय दिनांक. १६, ६ ५० रद्द किया गया) के विरुद्ध यह वादी 
की श्रपील है, वाद जिससे यह श्रपील उद्भूत है एक हैन्डनोट पर श्रधारित हनो कि 
प्रतिवादी द्वारा बादी के हक में १२७५ रुपये का लिखा हुआ कहा जाता है प्रतिवादी ने वादी 
से कोई रूपया लेना ्रस्वीकार किया दे, प्रत्युत्तर, वादी के कथन की सर्वथा ग्रस्वीकृति & 
लेख्य के बारे में ज़िस पर उसके ग्रंगूठे का निशान है प्रतिवादी ऐसी परिस्थिति का cae 
करता है जिसके वश उसकी उस पर निशान लगाना पड़ा, उसके FIN Tea 
उपस्थित किये जाने के कुछ वर्ष पहले एक a थी जिसमे एक सादे काग दु 
“gah अंगूठे के निशान ले लिया गया जिसे वादी ने वादाधीन हैल्डनोट के रुप में सक 


e 
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` ज ने दोनों ओर के साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विचार किया है 
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> > >.> ० पत्रिका K 
fan संक्षेपतः उसे दैन्डनोट के सम्पादन एवं उसके द्वारा किसी धन की प्राप्ति नो 


ग्रस्वीकार है | 


२-विद्वान मुंसिफ ने वादी के साक्ष्य का विश्वास माना श्रौर दावे में डिझ्री दे 
दी, aia होने पर सबश्रार्डिनेट जज ने एक सुतार्किक एवं सुविचारित निर्णय के द्वारा 
विद्वान मुंसिफ के उपपत्ति को उलट दिया और माना कि हैन्डनोट यथार्थ - श्रौर after 
युक्त नहीं है इस उपपत्ति पर उन्होंने पुनर्वाद स्वीकार कर दिया श्रौर व्यय महित वादी 
का दावा खारिज कर दिया | 


३ पुनर्विचारालय के उपपत्ति पर इस पुनरावेदन के तथ्यों का निश्चयीकरण 
किया जाता है, पुनरावेदक के वकील श्री के० Fo सिनहा ने सर्वोच्च न्यायालय के एक 
निर्णय सरजू प्रसाद बनाम ज्वालेश्‍वरी--ए० श्राई० श्रार० १९५१ एस० सी० १२० ९० 
को Wat मान कर तर्क किया है कि पुनर्विचारालय ने विद्वान मुन्सिफ के कुछ तर्क पर, 
जिनके द्वारा उन्होंने प्रतिवादी को श्रमान्य श्रौर वादी को मान्य ठहराया, विचार नहीं 
किया, उन्होंने सुझाया कि, वाध्यकारी कारणों के न होते हुए, मुंसिफ के माँखिक साक्ष्य 
का अधिमूल्यन जिनको साज्षियों के आचरण के निरीक्षण श्रोर उनकी विश्वासपात्रता के 
जाँचने का अवसर प्राप्त था, पुनर्विचारालय को श्रनाहत करना उचित न था, इस वाद में 
में देखता हूँ कि विद्वान सब ग्रार्डिनेट जज ने सभी रूप से विचार किया हैं? ।जो भी परित्पि- 
fiat मुझे सुझाई गई वे प्रतिवादी के दिये हुये प्रत्युत्तर से मुख्यतः संत्रंधित है | विद्वान 
afas ने इन बातों का विचार कर माना कि प्रतिवादी द्वारा प्रदत्त उत्तर सही नहीं 2 
यह मान लेने पर, यद्यपि श्रंगीकार नहीं 2, कि यह सही है, वादी प्रत्यक्षतः प्रतिवादी की 
दुबंलता का लाभ नहीं उठा सकता, वादी का दावा उसके दिये हुए साक्ष्य के श्राधार क 
दी स्थित वा खसित होना चाहिये विद्वान सब आर्डिनेट जजने वादी के साक्ष्य पर ध्यान पूवक 
विचार, किया. है और उसे अविश्वस्थनीय मान कर श्रमान्य करने के प्रबल कारण दिये v 

श्री Ro के० सिनहा की शिकायत यह है कि वादी के सात्तियों के साक्ष्य का 
>अधिमूल्यन करने में विद्वान संत्र आडिनेट जज प्रतिवादी से बहुत प्रभावित हुये हैं जो कि 
पुनेबिचारालय के विचारानुसार सही 2) में इसे सही नहीं मानता | विद्वान सब्रार्डिनेट tae 


विश्वास-पात्रता वा अविस्वास पात्रता के निर्णय में विद्वान संत्र श्रार्डिनेट 
के साक्षियों की न्यूनताका तनिक भी विचार नहीं 
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श्रौर सुई के सामियों की. 
ट जनने प्रतिवांदी | 
करिया है । वादी के सादियों के प्रमाणको - | 


< हु | 


७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


(a 
२५, ,पटना उ० न्या० रामाधीन सिह वि० सियाराम सिंह न्यायाधीश श्री कन्हैया सि 
न्हैया सिंह 


न मानने के उन्होंने प्रबल कारण दिखलाये है। उन्होंने उन बातों पर भी E acts 
जिससे प्रभावित होकर विद्वान मुंसिफ ने विपरीत faqa किया | K 

“४--प् तिवादी के संबंध में भी मैं देखता हूँ कि, सही या गलत, विद्वान सत्र a 
जज के जो बातें उनके सामने तर्क के लिये उपस्थित की गई उन सब में उनका विच र 
विद्वान TRIT के विचार से भिन्न 2) विवाद यह है कि प्रतिपक्ष में एक प्राणभूत cm 
थी जो कि प्रतिवादी के दावे को गिराने के लिये पर्याप्त थी। वह यह है। vate i 
नं० २ के सांक्ष्यानुसार वह लेख्य, जो प्रतिवादी के कथनानुसार हैन्डनोट के रूप में ae 
हुआ, उस पर प्रतिवादी और विपक्षी दोनों के श्रंगूठे का निशान पंचों के समक्ष हआ | „ 

प्रस्तुत हैंडनोट पर केवल प्रतिवादी का ags- है। यह परिस्थिति विद्वान 
सुंसिफ के लिये भारी हुई और उन्होंने माना कि दो अगुष्ठ-चिह का होना बहुत कुछ सिद्ध 
करता है कि प्रतिवादी का रचा उचर सही नहीं है। इस पक्ष पर ग्रदालत अपील ने भी 
विचार किया है ओर पुनर्विचारालय ने वादी के सा० सं० ३ को अविश्वसनीय माना है 
रौर यह माना है कि पंचों द्वारा एक ही कागज पर दोनों पक्ष का अंगुष्ट-चिन्ह लेना उती ' 
काम को Rag देता है जिसके लिए दोनों विवादरत पक्षों का श्रगुष्ठ-चिह पचो ने 
लिया था । मेरी संमति में विद्वान सत्र श्राडिनेट जज का यह विचार सर्वथा गलत नहीं 
कहा जा सकता | 

दूसरी बात जो सुझाई गई वह यह थी कि वह पंचायत जिसमें प्रतिवादी श्रपते 
अंगुष्ठ-चिह्न सादे कागज पर देना बयान करता है इस वाद के निवेशित होने के प्रायः 
१८ वर्ष पूर्व आयोजित हुई थी । यह बहुत ही असंभव था कि वह कागज जान वूमकर 
इतने वर्षों तक झूठे ग्राधारों पर एक हैंडनोट का जाल बनाने के लिए रखा जाता | मेरी * 
संमति में संपूर्ण प्रतिवाद को as सिद्ध करने के लिये इस परिस्थिति में कोई seed 
संभाव्यता नहीं है । पुनबिंचारालय के लिये कोई वाध्यता नहीं है कि दोनों पक्ष के 
साक्ष्य पर विचार करते समय वह प्रत्येक परिस्थिति का एरथकू-प्रथक विचार ` करें लिस पर | 
विद्वान sean ने विचार कर लिया है। 

यदि पुनर्विचारालय ने श्रपना मस्तिष्क ठीक प्रकार से लगाया है शरोर 

दिये हैं जो प्रबल .है ओर जो साक्ष्य में स्थिर रह सकते हैं तो अदालत aia कॉ Fr 
केवल इसलिये आक्रांत नहीं हो सकता कि विद्वान मुन्सिफ के कुछ दिये हुये ख 
शि या तो विचार,नहीं हुआ है श्रथवा अदालत ्रपील का उठ पर ध्यान नहीं m 
_ विशेषत; उस” अवस्था मे जब कि वैसे तको के रहते हुए भी, निर्णय में कोई AK 


छ 


ऐसे तह 
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मेरी संमति मेक ; . विधि पत्रिका १६४७ 
màm | मेरी संमति में कथित मुन्सिफ के सम्मुख की परिस्थितियों पर न विचार करने 


के रण पुनर्विचारालय का निरय भ्रष्ट नहीं हो सकता कि यह वाद सर्वोच्च न्यायालय 
के ग्रमिदिष्ट निर्णय के विस्तारांतगंत लाया जा सके | 

d—gau विवाद यह भी था कि विद्वान सब श्रा्डिनेट जज ने गलती a 
संपादन र रूपया चुकाने दोनों के प्रमाण का मार वादी पर रखा | यह दिखाया गया 
कि वादग्रस्त हँडनोट पर प्रतिवादी के अंगुष्ठ-चिन्ह दे। विशेषज्ञ की सम्मतिं के पश्चात्‌ 
इस में बर कोई प्रतिवाद नहीं है कि हुंडनोट पर दिखाई पड्नेवाला aga fare 
वास्तव में प्रतिवादी के अंगूठे का चिन्ह दै । प्रश्‍न यह है कि क्या कागज पर अंगूठे का 
चिन्ह की स्थिति प्रतिवादी पर भार परिवर्तित कर देने के लिये पर्याप्त है ? 

किसी लेख्य के संपादन में संनिहत है उसके विषय ak उस लेख्य से संबंधित 
तथ्यों पर विचार और चेतना सहित श्रधिमूल्यन ओर जत्र कि अंगूठे का चिन्ह या हस्ताक्षर 
एक कागज के टुकड़े पर लिया गया है, जो कि सादा है, ate जिसमें मामिले का श्राव- 
श्यकं विषय नहीं लिखा गया है, ठीक श्रर्थ में, यह लेख्य का संपादन नहीं हे। ऐसी ही 
परिस्थिति में इस अदालत के डिवीजन बेंच ने चुल्हई लालदास बनाम कुलदीप सिंह 
१२ पटना एल० टी० २३१ Co Algo Alo १९३१ पटना २६६ बी० में यह माना है 
कि जब कि प्रतिवादी ने इतना ही स्वीकार किया है कि उसने श्रपने अंगूठे का चिन्ह या 
हस्ताक्षर एक लेख्य पर दिया जो कि वादगत हैँडनोट है तो उसने वादगत हँढनोंट का 
संपादन नहीं स्वीकार किया श्रतः यह सिद्ध फरने का बार वादी के ऊपर है कि वह 
विशिष्ट हैंडनोट बाद का आधार प्रतिवादी द्वारा ययावत संपादित gA है। 

इस प्रमाण के ara पर भार निस्संदेह वादी पर है। पुनरावेदक ने एक 
ऐकाकी जज के निर्णय सहदेव मौव्वर बनाम पुलेस्सर नोनिया ११ पट० एल० टी० ६०६ 
Ko श्राई आर १९३० सी का ्रवलंबन किया है । इस मुकदमे में निस्संदेह यह दिया. 
गया है,कि जब कि हैन्डनोट के दावे में प्रतिवादी यह स्वीकार करे कि उसने श्रपने श्रंगूठे 


के चिन्ह एक सादे कागज पर दे दिये हैं जिसपर उसका कहना या कि उस पर safer 
fret का. विचार था और संभत्रतः वह कागज हंडनोट के रूप में व्यवह्वत हुआ हे तो 


प्रमाण का भार प्रतिपक्षी पर है कि वह सिद्ध करे कि उसके अंगूठे के निशान से युक्‍त 
tate किस प्रकार बना ।. 

मेरे विचार से श्रमिदिष्ट इस न्यायालय के डिवीजन ve 
ह कोई san प्रमाण नहीं है | gaafe बनाम कैलास सिंह के मुकदमे, में एश झाई ` 


बॅच के निर्णय के समक्ष यह 
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२७ , पटना So न्या० रामाधीन सिंह विरे सिथारक सिंह न्यायाधीश श्री का 
"ह्या सिह 


` र श वादों विधि पत्रि 
आर १६४० पटना १७७ डी में इन दोनों वादों पर विचार हो चुका हे 
सतुत 


वाद तथा १२ पटना एल० टी० २३१ ए० आई आर० १६३३ पटना २६६ बी एव) 
पटना एल० टी० RoR Qo MÈ श्रार० १९३० पटना ५९८ ato से अन्तकरण योर 
उस मुकदमे में हँडनोट के लेख्यांश में यह शुद्धता से प्रकट है कि संपादनकता ने 3 
हस्ताक्षर एक हैन्डनोट पर किया है ओर उसने रूपये का पाना भी स्वीकार किया है | a 
तथ्यों पर जज महोदयों ने माना कि भार वादी पर नहीं है प्रत्युतत प्रतिवादी पर y l 


उन लोगों ने १२ पटना एल० टी० २३१ ए० आई० श्रार० १६२१ पटना २६६ 
बी के मुकदमे का निर्देशन किया और ११ पडना एल० टी० ६०६ ए, mgo mh 
१६३१ पटना ५९८ ato का भी उत्कथन किया पर स्पष्ट शब्दों में यह नहीं दिखाया कि 
१२ पटना एल० २३१ Qo आई आर० १६३१ पटना २६६ बी० के मुकदमे में डिवीजन 
बेंच के Aqa के सम्मुख यह निर्णय कोई उत्तम न्याय रह गया है या नहीं | इस मुकदमे 
के तथ्यों के श्राधार पर जज महोदयों को कोई स्पष्ट मत व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं 
रही जहाँ तक प्रस्तुत वाद का संबंध है मैं समभता हूँ कि यह "मुकदमा १२ पटना एल० ˆ 
टी० २३१ Co आई आर० १६३१ पटना २६६ बी में रिपोट किये गये मुकदमे के चतुष्कोण 
मे स्पष्टता से ्रा जाता है ओर जिस मुकदमे की रिपोर्ट ११ पटना एल० टी० ६०६ To 
आई श्रार० १६३० पटना ५९८ में हुई है, जेसा कि मैंने ऊपर कहा है, wa सुंदर न्याय 
नहीं रह गया है। 


अतः मेरे मत से विद्वान सब श्राडिनेट जज ने ठीक ही वादी के ऊपर हैन्डनोट 
के संपादन और रूपये की प्राप्ति का प्रमाण देने का भार रखा प्रत्येक अवस्था में इस वाद , 
में भार के प्रश्‍न का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। उभय पक्ष से साक्ष्य उपस्थित किए 
गये हैं और विद्वान सब आर्डिनेट जज ने पर्याप्त सतर्कता से उनका परीक्षण किया है श्रोर 
भार के प्रश्‍न से विमुक्त होकर दोनों ओर के साक्ष्य का विवेचन करके इस निर्णय पूर पहुंचे 


की वादी का दावा सत्य नहीं है। श्रस्तु पुनर्विचारालय के निर्णय को इस श्राधार पर 

कान्त, नहीं किया जा सकता | ee 
६--मेरे विचार से यह वाद ठीक रीति से निर्णीत हुआ है इस पुनरावेदन म 

quar नहीं है तदनुसार व्यय सहित वह निरसित किया जाता है | पुनरावेदन निरणित | « 


“eas: | a 
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१६५७ विधि पत्रिका ( j Jo न्या० ) 
श्री मेहरोत्रा--न्यायाधीश 
वीरेन्द्र सिंह ... „e आर्था ` 
विरुद्ध 
रिटनि ग आफिसर, गाँव पंचायत ( चुनाव ) इलेक्शन्स 

तथा अन्य ... ०० प्रतित्रादीगण-- 
mÀ व्यावद्दारिक ( सिविल ) प्रकीर्ण ( मिसलेनिश्रस ) da ( Ra ) नं० ७६ सन्‌ १९५६ 
नहीं दिनांक ६--११-१९५६ 
SD (श्र ) पंचायतें--3० प्र पंचायत राज्य अधिनियम ( २६ सन्‌ १६४७ ) धारा १२ 
कोण (स) । परिणाम घोषित होने के पश्चात्‌ जिला मैजिस्ट्रेट का चुनाव को व्यर्थ (वायड) घोषित 
To करना । बंधता-- ( भारतीय विधान की धारा २२६ ) ( पंचायतँ--३० ge पंचायतराज 
याय नियम, ( १९४७) । 
E 3० go पंचायत राज श्रधिनियम की धारा १२ ( स ) उपबंधित ( प्रोवाइड्स ) 
ale 


करती है कि सिवा उक्त धारा में प्रगणित ( इन्यूमरेटेड ) श्राघारों पर ऐसे प्राधिकारी के 
संमुख प्रार्थनापत्र उपस्थित करने के निर्वाचन के विरुद्ध प्रश्‍न नहीं उठाया जा सकता | 
पंचायत राज नियम do १९ (एफ) के अनुसार madi ( केंडीडेट ) के निर्वाचित 
घोषित होने के पश्चात्‌ जिला मैजिस्ट्रेट की कोई mar का पारित ( पासड ) होना; 
निर्वाचन के विरुद्ध प्रश्न उठाने के सिवा और कुछ नहीं है श्रतः इस प्रकार का श्रधिकार 
जिला भैजिस्ट्रोट नहीं बरत सकता | निर्वाचन जब घोषित हो गया तो उसके स्ट.करने के 
लिये पराजित ग्रम्पर्थी के द्वारा प्राथनापत्र दिये जाने पर धारा १२ (स ) के श्रनुसार 
संस्थापित ( कान्स्टीट्य,टेड ) निर्वाचनाधिकरण ( ट्रिब्यूनल ) ही है धारा १२ (स) के 
अनुसार प्रार्थना पत्र दिये जाने पर उभय पक्ष को साक्ष्य उपस्थित करने का श्रधिकार प्राप्त 
` है और यह प्रश्‍न कि क्या ( प्रेसाइडिंग ्राफिसर ) श्रधिष्ठाता ने मत ठी से गिने हैं या 
नहीं, निर्वाचन अधिकरण ही निश्चय करेगा | नियम १९ (%) के श्रतुसार किसी 
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जेचि का विधान नहीं है श्रतः यह निर्वाचनाधिकरण के द्वारा जाँच नहीं मारा 
सकता | aT जा 


नियम १६ (फ़ ) के शब्द ध्वनित करते हैं कि वैध रिटर्न के बनने पर और ap 
उसमें कुछ बनाया जाय या दैवात्‌ वा जानबूझकर वह नष्ट किया जाय या जा जावे तो 
मैजिस्ट्रेट को चुनाव अ्रवैध घोषित करने और पुनः मतगणना कराने का अधिकार प्राप्त 
दै 1 जब कि कोई वैध रिटन ही नहीं बना, इस लिये कि जाली रिटर्न बना शरोर गन 
बिधिपूर्वक नहीं हुई और रिटनं की fear पर ही चुनौती है तो यह धारा १२ (स)के 
अनुसार चुनाव पर आक्रमण का कारण हो सकता है पर जिला मैजिस्ट्रोट के लिये ag 
पुनर्निवाचन की आज्ञा देने का कारण नहीं हो सकता | 


यतः जिला मैजिस्ट्रेट की धारा १९ (फ़) फी प्रक्रिया श्रधिक्षेत्र रहित ( विदाउट 
जुरिस्डिक्शन ) उनकी उपपत्ति ( फाइण्डिग ) कि चुनाव में धोका दिया गया, यह समर्थ 
श्रधिकारिक की उपपत्ति नहीं R | 

अतः यद्यपि यह तथ्य की उपपत्ति है , यह नहीं कहा जा सकता फि उच्च न्यायालय 
विधान की धारा २२६ के श्रनुसार अपने श्रधिकार का वर्तन कर इसे उलट नहीं 
सकती । 

इसके सिवा, जबकि विपक्षी की यह शिकायत है कि प्रार्थी परमादेश ( मेण्डामस्‌) 
का ग्रधिकारी, आवश्यक बातों के छिपा लेने के कारण, adi? तो धोके की उपपत्ति का . 
खोज निकालना जि० मैजिस्ट्रोट को था | 

निश्चय हुआ कि उपपत्ति स्वयं अधिक्षेत्र रहित है ओर उसका श्राश्रय नहीं लिया 
जा सकता | 
* , (ब) भारतीय विधान अनुच्छेद २२६--परमादेश के लिये प्राथेनापत्रे । 

__ जब कि किसी नगरपालिका के चुनाव घोषणा के पश्चात्‌ जिला भैजिस्ट्रेट ने बिना 
ग्रधिक्षेत्र के चुनाव को श्रवैध घोषित कर दिया और पुनः निर्वाचन कौ तिथि, 
निश्चित कर दी । न 

निश्चय हुआ कि जब समस्त बातें न्यायालय की जानकारी में लाई गई soln 
घारा २२६ के अ्रन्तगंत मामिले की परिस्थिति को देखते हुए जो उचित होता निर्देशी , 
~करता | अतः AeA का स्पष्ट रूप से निदेश निकालने ओर -- आ. को रद्द करके परमादेश 


o 
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१५७ ४३ विधि पत्रिका १६५७ वीरिन्द्र वि० Rafn श्रफसर ( प्रयाग 3० ate ) 


निकालकर Retin श्राफिसर को पुनर्निवाचन से वर्जित न करने की न माँग करने में कोई 


जा 

‘ ate नहीं दै | ; 

यदि जज कि वह आदेश स्वयं न्यायालय के संमुख प्रतिवादी द्वारा रखा गया और 
तो न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुंची कि श्रादेश (mi) श्रविक्षेत्र के बाहर है तो 
प्राप्त पारिणामिक ( कन्सिक्वेन्शनल ) परमादेश निकालने एवं उक्त श्राज्ञा के मंग ° करने की 
एना श्राज्ञा देनें में कोई रोक नहीं थी | 

) के आदेश 

यह 


यह विधान के अनुच्छेद २२६ के श्रन्तगंत एक प्रार्थना पत्र दै जिसमें प्राथना की 
गई है कि परमादेश लेख निकालकर विपक्षियों की गॉवसभा गनौरा जि» मिर्जापुर के 
[उट । प्रधान पद के लिये पुनः मतगणना से रोका जाय | 


. (२) शपथपत्र में जो बात कही गई है और जो सारांशतः विपक्षी नं० + ने 
' |” मान ली है वह यह है कि गाँव समा गनौरा शिवपुरा, सिहौली, रामगढ़वा और गनौरा 


= को मिलाकर है ।.गाँव सभा के विविध पदों का चुनाव २६ दिसम्बर सन्‌ ५५ को हुश्रा | k 
Y गाँवसमा के प्रधान पद के लिये प्रार्थी श्रौर विपक्षी नं० १ भग्गर प्रसाद दो ही यथावतू 
नामांकित निर्वाचनार्थी थे | 
: ड गणना ( पोलिंग ) चार विविध पोलिंगों पर हुई att विविध पोलिंग श्रफसर 
नियुक्त हुए । त्रिविध पोलिंग-बूयौं पर पर्चो के एजेंट उपस्थित ये और ३१ दिसम्बर सन्‌ ५५ 
को पोलिंग श्रफसर ने पोलिंग रिटर्न का सत्यायन ( वेरीफाइड ) किया श्रौर प्रार्थी विधि- 
` aq निर्धाचिन प्रधान घोषित gat) जान पड़ता है कि इसके पश्चात्‌ पुनः १८ 
र जनवरी सन्‌ ५६ चुनाव किये जाने की श्राज्ञा दी गई । इन्ही तथ्यों पर प्रस्तुत mia- 
पत्र इस न्यायालय में निवेशित हुआ दै जिसमें परमादेश द्वारा iaa नं» १ और दो को 
वा. । पुनः चुनाव न करने की प्रार्थना की गई R | ee 
Me ~ (३) vat (पार्टीज्ञ ) के नाम नोटिस निकाली गई श्रौर विपच्ची नं रे की 
26 श्रोर से प्रतिशपथ पत्र ( काउंटर ऐफीडेविट ) निवेशित gm है जिसमें यह स्वीकार i 
वह, किया गया है कि प्रार्थी और विपक्षी नं० २ प्रधान पद के लिये ययावत्‌ नामांकित 
[त | ` चुनावार्थी थे। चुनाव ३० दिसम्बर सन्‌ ५५ को हुआ . किन्तु विधक्षी नं है के अजुतार; | 
“| `| उस दिन टीक प्रकार से गणना नहीं हुई । विपी नं० रे के लिये जो मत. पढे उनको ` _ 
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RT ह ने ठीक प्रकार नहीं गिना रौर उन्होने रिटरनिंग आफिसर कोरु 
रिटन दिया जिसमें उन्होंने दिखाया कि विपक्षी नं० ३ की भरदा द 
fas हैं । विपक्षी सं० ३ ने एक प्रार्थनापत्र रिटर्नि फिस be ae 
क १ टनिग श्राफिसर को दिया जिन्होंने स्थल | 
जांच ( a इंक्वायरी ) किया ओर इस परिणाम पर पहुँचे कि गणना ठोक at 
से sl हुई हैं अतः अधिनियम के श्रन्तगंत निर्मित, नियम १६ (फ) के अधिकारों 2 
R करते हुए उन्होंने चुनाव को श्रवैध घोषित किया ओर नव-निर्वाचन । पौ 
इलेक्शन ) के लिये Ae पच्ची नं० मं | 
३० दिसम्बर सन्‌ ५५ Si क : a o ह ळी 
७ ( इलेक्शन पिटीशन ) क्रे 
रूप में थी जिसपर ४ जनवरी सन्‌ ५६ को स्थल-जाँच हुई श्रौर जिला Rein mfra 
ने चुनाव 7 किया | रूल १६ (फ़ ) के अनुसार चुनाव के अवैध घोषित करे 
पर आवश्क परिणाम यह था कि उक्त नियम के उपवाक्य खण्ड नं० २ के अंतर्गत नव- 
निर्वाचन निश्चय करना चाहिये था और तब १८ जनररी सन्‌ १६५६ नवनिर्वाचन कै लिये 
निपत हुआ | ; 
(२४) मुख्य प्रशन विचारणीय यह 2 कि क्या जिला रिटर्निंग ग्राफिसर को नियम 
१९ ( फ ) के अंतर्गत चुनाव अबैध घोषित करने का और श्रधिनियम के श्रंतर्गत निर्मित 
नियम १६ ( १ ) के अनुसार आवश्यक घोषणा हो जाने के पश्चात्‌ नवनिर्वाचन की श्राह 
देने का अधिफार था | 
(५ ) प्रार्थी का मुख्य विवाद यह है कि नियम १६ (ङ ) के श्रनुसार जब 
Rein आफिसर ने Real को सत्यापित ( वेरीफ़ाइड ) कर दिया रिटर्निंग श्राफिसर को 
एक घोषणा करनी होती है और ३१ दिसम्बर सन्‌ ५५ को रिटर्निंग श्राफिसर ने प्राथी , 
को विधिवत्‌ निर्वाचित उद्घोषित कर दिया | उसके पश्चात्‌ विपक्षी को चुनाव याचिका 
_निवेशित करना ही प्रत्युपाय रह गया और चुनाव याचिका के सिवा किसी श्रव्य विर्षि से 
चुनाव को चुनौति नहीं दी जा सकती थी | जिला रिटर्निंग ग्राफिसर फो नियम १६(%) 
के अनुसार चुनाव के रद्द करने एवं नवनिर्वाचन का निर्देशन करने का श्रधिकार नहीं था 
बारा १२ (स ) में दिया हैः E 
४१२ स (१) किसी व्यक्ति के गाँव सभा के प्रधान श्रथवा गाँय-पंचायत के E 
उस व्यक्ति के चुनाव के सहित जो धारा ४३ के अनुसार न्याय पचांयत का पंच जुना a; | 
के चुनाव के frag प्रश्‍न नहीं उठाया an सकता; सिवाय ऐसे अधिकारी श्रौर उमये , 
_ भीतर और ज़स विधि सें जो विदित हो प्रार्थनापत्र देकर, इस आधार पर re 
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रु ` . (a) कि चुनाव निर्वाध (फ्री ) चुनाव नहीं gan दै; कारण कि रिश्वत और 
कोर gafa दवाव का भ्रशचरण चुनाव में ब्यापक रहा; श्रथवा 

(ब ) चुनाव का परिणाम तत्वतः बाधित हुआ 2, 

प्रकार (१) किसी नामांकन के श्रनुचित स्तरीकृति वा श्रस्त्रीकृति से; श्रयवा 
रौं a (२) अधिनियम ्रथवा adnia निर्मित नियमों के निर्देशों के प्रतिपालन Hate 


न स्थल 


( फ्रेश चुक होने से ।”? 

वस्तुत; नियम में एक निर्देश है जिसके श्रधीन प्रेजाइडिंग श्राफ़िसर को मतगशुना करनी 
1) 3 होंगी ओर यदि उन्होंने सोद्द श्य दोषावह ( रोङ्गली ) रीति से गणना की श्रौर ठा रिटर्न 
frar बनाया सो उनका नियमों का प्रतिपालन करना नहीं माना जायगा श्रौर न्यायांतगत यह 
करने नियमों के प्रतिपालन में चूक माना जायगा और इसलिये धारा १२ (स ) के श्रंतगत 
| नव- चुनाव को चुनौती देने के लिये यह बैध श्राधार था । विपक्षी का विवाद यह दै कि धारा 
लिये १२ (a) में पराजित निर्वाचनार्थी के चुनाव की चुनौती के श्रधिकारों का वर्णन दै जत्र कि 


« नियम १६ ( फ ) में जिला मैजिस्ट्रेट के चुनाव श्रवैध घोषित करने के श्रधिकार को aqa 
नियम है gai यह हो सकता है कि पराजित निर्वाचनार्थी चुनाव के विरुद्ध न लडे और यदि 


नमित उसमें नियम १९ ( फ़) के कोई श्राघार होंगे तो वह जिला मैजिस्ट्रेट को चु नाव श्रवैध 
ग्राशा घोषित करने का ्रधिकार देता है श्र इस दृष्टि से धारा १२ ( स ) श्रौर नियम १६ फ़ 
में कोई विरोध नहीं है | 
A मेरी समझ से प्रतिवादी के कथन में कुछ श्रान्ति है। धारा १२(ख) में दिया 
दछ है कि सिवाय ऐसे अ्रधिकारी के पास, उक्त धारा में प्रगणित श्राधारों पर प्राथनापत्र देने 
i त चुनाव के विरुद्ध प्रथम प्रश्न नहीं उठाया जा सकता | जिला मैजिस्ट्रेट की कोई मी श्राज्ञा 
चा | ae i 
a नियम १९ फ के agan निवायानार्थी के निर्वाचित घोषित हो जाने के पश्चात्‌ चुनाव के 
क) विरुद्ध प्रश्‍न उठाने के सिवा ओर कुळ नहीं है ga: चुनाव घोषित 'हो जाने के पश्चात्‌" 
ai जिला भैजिस्ट्रेट ऐसे श्रधिकार का वर्तन नहीं कर सकता | चुनाव रद करने के लिये एक- 
मात्र अधिकारी, पराजित निवाचनार्थी के प्रार्थनापत्र पर धारा १२(स) के श्रनुसार 
= ० १ 
र संघटित ट्रिव्यूनल ही है | 
Sor) xn) नि 5 
राय इसके सिवा, मेरे विचार से नियम १६ ( फ़) (१), Refa आफिसर द्वारा 
1 ` erat 2 
द रिटन के ड 1 के पूवं के 
[के - रिटन के सत्यापित होने और व्यक्ति के यथावत्‌ र्वांचित होने की घोषुणा के पूव 


® के वर्तन से सीमित दै aa: चुनाव रद करने की MT धारा १२ (इ ) मुँ देनी ~ 


a 
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न्या० ) 
Tet को साक्ष्य 

ञ्रघि ह उपरि 

का अधिकार प्रास है और इस प्रश्न पर कि क्या प्रेजाडििंग आफिसर जे E करने 
मर्तो की गणना की है वा नहीं, ट्रिव्यूनल विचार करेगा | के प्रकार 


चाहिये । यदि याचिका धारा १२ (स) में दी गई हे तो 


( ६ ) इस विषय में दूसरा प्रश्न विचारणीय यह है कि धारा १२ ( 
अंतर्गत चुनाव के रद्द करने के आधारों में से एक धार है नियमों के उपबंधों sf k 
में चूक । नियम १६ ( फ ) इन शब्दों में दैः-- ay: 

“ १६ ( फ ) (१) यदि किसी चुनाव में किसी रिटर्निंग श्राफिसर या प्रेजाइडिग 
आफिसर के संरक्षण से मतगणना (रिटर्न) निकल जाय या उसमें कोई परिवर्तन की 
हो श्रथवा, कस्मात्‌ वा जानबूझकर, नष्ट कर दिया गया हो वा खो गया हो चुनाव 
जिससे यह रिटर्न संबंधित होगा, अवैध हो जायगा |” | 


मेरे विचार से इन शब्दों से ध्वनित होता है कि वैध रिटर्न के बन जाने पर श्रौ 
यदि उसमें परिवर्तन हो गया है अथवा अकस्मात्‌ वा जान-बूझ कर नष्ट कर दिया गया 
वा खो गया है, तो यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चुनाव अवैध घोषित करने और नव निर्वाचन 
की आज्ञा देने का अधिकार देता है | इसमें बैत्र रिटर्न बना ही नहीं; कारण कि रिटन 
जाली था और गणना अनुचित रीति से की गई थी | यह रिटर्न की वैधता को ही 
चुनौती है | 

यह धारा १२ (स ) के अनुसार/के चुनाव के प्रति आक्रमण का ग्राधार हो सकता 
है किंतु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये यह पुनः निर्वाचन की आज्ञा देने का श्राधार नहीं हो 


सकता | 


डा 


वाद के तथ्यों तथा वादी के ही कथन के आधार पर ae मामिला नियम 
-१६ (फ) में नहीं ्राता | wa: नियमतः डिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रेट अपना अधिकार इस विषय 


में नहीं वर्त सकता | 
(७) प्रतिवादी का विवाद है कि प्रार्थी किसी भी सहाय्य का अघि 


कारण कि समर्थ अधिकारिक की उपपत्ति 2 Pi चुनाव में धोखे से काम लिया गया दे |. 
इस विवाद में भी कोई बल नहीं है । यह विवाद इस agaa के श्राधार ५, 
°° कि जिला मैजिस्ट्रेंट की उपपत्ति एक शुद्ध उपपत्ति है | f 
यद्यप्रि यह उपपत्ति तथ्यों की है और यह न्यायालय, विधान के श्रनुच्डेद a 
क र्ता के wierd] के ada में, उस उपपत्ति को. खंडित नहीं कर सकता fg यत? डदि 


0 
~ 


क नहीं है 
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न्या०) ४७ fafa पत्रिका १६५७ वीरेन्द्र वि० Refin ग्रफसर ( प्रयाग उ० atte ) 
कोने मैजिस्ट्रेट को इस मामिले में श्रनुसंवान करने का अधिकार नहीं था, माना यह जायगा 
प्रकार मार्वो किसी समथ अधिकारिक द्वारा उपपत्ति हुई ही नहीं रौर प्रतिपक्षी के लिये इस 


उपपत्ति पर आश्रय लेने एवं यह कहने के लिये कि प्रार्थी की श्रोर से धोखा दिया war 
कहने का स्थान नहीं र 


स)के 
पालन , (८ ) यह निवेदन किया कि प्रार्थी ने कतिपय श्रावश्यक बातों को छिपा रखा शरद 
उससे उसको परमादेश के पाने का श्रधिकार नही दै | इस प्रकार से यह श्रापचि पूर्वापत्ति 
afm से संबंधित है, जिसपर मैं ने विचार किया है | जव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपपति 
रौ गयी ्रि्षेत्ररहित है तो यह दिखा कर कि प्रार्थी के श्रावेदन में तात्विक गोप्यता है, उस 
चुनाव, पर आश्रय नहीं लिया जा सकता | 
इसके पश्चात्‌ यह भी विवाद है कि प्रार्थी ने उत्रेषण लेख (रिट श्राफ सर्शियोरेरी) 
शर की माँग नहीं की है और जब तक कि श्रादेश खण्डित नहीं होता, परमादेश प्रदान नहीं 
MO, |. किया जा सकता | न्यायालय की दृष्टि में सारी बातें ला दी गई श्रौर यह न्यायज्ञय 
बाचन ' | ` भ्रनुच्छेद २२६ के श्रंतगत मामिले के तथ्यों का विचार कर कोई भी निर्देश दे सकता दै 
ie प्रार्थी की ओर से विशिष्ट रूप से इस आदेश की न माँग करने में कि ्राज्ञा भंग कर दी 
गी ही जाय और एक पारिणामिक परमादेश निकाला जाय कि विपक्षी नव-निर्वाचन न-करे, की 
भूल अनावश्यक है । ग्राज्ञा ही न्यायालय के सम्मुख प्रतिवादी ने रख दी है ak इस 
एकता निर्णय पर पहुँच कर कि वह श्राजञा श्रधिक्षेत्र रहित है इस न्यायालय को श्राज्ञा भंग कर- 
हीं हो नेका आवश्यक श्रादेश और पारिणामिक परमादेश निकालने में कोई रोक नहीं है | 


(१०) इन परिस्थितियों में मैं इस श्रावेदन को व्यय सहित मान लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट 
म मैजिस्ट्रेट की राज्ञा दिनांक ३१-जनवरी सन्‌ ५६ खण्डित करता और परमादेश देता हूँ 


[पय A निर्वाचन = 
ि कि.विपक्षी-नवनिर्वाचन न करें | र 
~ श्रावेदन स्वीकार 
dl 2 x k 
||... 3 
~ >> > 


ee 
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प्रयाग उच्च न्यायालय 


श्री रणधीर सिंह-न्यायाधीश >” क्ल र 
श्रीमती सु द्र देवो तथा एक और--वादी पुनरावेदकगण 
: विरुद्ध र 


mT लाल इत्यादि ted प्रतिवादी-उत्तखादीगण 
द्वितीय पुनरावेदन do १७०५ सन्‌ १६४६ दिनांक २२-११-१६५६, सिवित 
जज, गोरखपुर के निर्णय दिनांक ५-८-१६४६ के विरुद्ध । i ३ 


( अ ) साक्ष्य अधिनियम ( १८७२ ) धारा ११४-पति तथा पत्नी-पत्ी द्वारा , र 
श्रवासि ( एक्वीजीशन )-अ्रवधारण ( प्रिज्ञम्शन ) श्रग्रतोदान ( श्रडवांसमेरट ) 
( पति-पत्नी ) । टन 


ऐसी . धारणा नहीं है. कि at की स्वामिक वा धृत (ग्रोन्ड ग्रार he). 


( कोई संपत्ति") श्रवश्यमेव उसके पति की है; अथवा यह कि उक्त संपत्ति की श्रवाति हा 
. ( एक्वीजीशन ) के लिये धन उसके पति ने वा दूसरे किसी ने दिया है [ अनुच्छेद ६ ] रै 
: ( ब ) हिंदू -विधि की प्रयुक्ति ( एप्लीकैत्रिलिटी ) धर्म परिवतन ( कनवर्शन ) टु 
हिंदू विधि ( ला ) धम परिवर्तन से हिंदू हुए लोगों पर भी लागू है श्रौर मुसलिम महिला डु 
के हिंदू श्रम स्वीकार. कर लेने पर वह हिंदू बिधि के ग्राधीन. हो जाती है ओर उसकी जो 
संपत्ति होगी, उसका स्त्रीधन हो जायगा | | R ; 
`( से ) हिंदू बिधि- ख्रीधन का उत्तराधिकार हिंदू के साथ पत्नी बनकर रहने बाली |. पु 
* मुसलिम महिला-स्त्री का हिंदुत्व में धमपरिवतन श्रप्रावैधिक ( नान टेकनिकल') aft रि 
धन छोड़कर ot का हिंदू की भाँति मरण धर्म परिवर्तन के पूर्व बच्चों की उसचि छीन | र 
उत्तराधिकार का अधिकार--उत्तराधिकार का क्रम । DE. 2 | वि 
खी ` जिस श्रवंस्था में एक मुसलिम महिला बहुत काल तक समस्त व्यावहारिक Be | = 
में एक हिंदू के साथ oft की भाँति रहकर धर्म परिवर्तन करके हिंदू होती हैश्रोर हँ | प्र 
अवस्था में श्रपने रुपये से उपार्जित चलसंपत्ति छोड़ कर मरती है, यह संपचि रादि i 
्ञीधन होगी -और मित्ताक्षरा विधि के आधीन उसका उचराधिकार उन्हीं : 


-m ति z 
afta होगा जिनसे” अन्य हिंदू होते हैं। धमं परिवर्तित होने पर वह नी य 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


® e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Pad 


Èi oft h 4 
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जञायंगी “श्रऔौर धम परिवर्तन के पूर्व के जन्मे उसके बच्चें ग्रवैध होंगे आर इस प्रकार उस 
. at फे मरने के पश्चात्‌ उसके स्त्री धन का उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे । 
ऐसी दशा में एक श्रविवाहित कन्या उत्तराधिकार के क्रम में पहले श्राती है | 
श्रविवाहित कन्या के पश्चात श्राने वाली aiga ( श्रनप्रोवाइडेड फार ) विवादित लड़की 
ग्राती 2 श्रोर क्रम में तीसरा, daa ( प्रोवाडेड ) विवाहित लड़की होगी । 


as 


अभिदिष्टवाद-- 
सवित , @)@») श्राई० एल० श्रार० २१. मद्रास ४० 
Ho स्वरूप तथा इृरनंदन प्रसाद पुनरावेदकों की ओर से 
द्वारा , रांधा कृष्ण as उत्तरवादियों की श्रोर से 
मेण्ट ) निर्णय 


ae द्वितीय पुनरावेदन एक मनोरंजक बिधि-प्रशन उठाता है । 
` (२) ऐसा प्रतीत होता दै कि. किसी श्रीमती कनीज़ बेगम ने एक व्यक्ति मदेशी 


z ` | लाल के साथ सन्‌ १८९२ के लगभग रहना प्रारंभ किया । मदेशलाल हिंदू रौर कनीज़ 
६ ] वेगम मुसलमान थी | कनीज़ वेगम की कुछ संतान महेशलाल से हुई श्रोर वे वादी सं० १ 
हे श्रोर २ और - प्रतिवादी do १ से ५ हैं । फनीज़ बेगम महेशीलाल के साथ उनकी मृत्यु- 
BE) पर्यन्त सन्‌ १६४१ तक रहती रही और स्वयं सन्‌ १६४६ में मर गई | उसने कुछ संपक « 
ae गन्ने की एक मिल के हिस्से के स्वरूप में तथा, वादियों के कथनानुसार, कुछ 
ga रल्लादि भी छोड़े | 
E हिस्सा और za प्रतिवादी do १ से ४ तक ने ळे लिए श्रौर वाद, जिससे यह 
a पुनरावेदन उद्भूत -हुश्रा है, उस समय इसी संपत्ति. के पुनर्प्राति के लिये इस कथन के साथ 
) त्री निवेशित. हुआ -था कि श्रीमती कनीज्ञ वेगम मदेशी लाल के साथ "उनकी पत्नी के रूफ में + 
pes रहती थीं, और: यह कि उन्होंने सन्‌ १६२७ में विधिवत्‌ घमं परिवर्तन feat का पालन 
7 किया था और हिंदू of की भाँति वह सन्‌, १६४६ में मर गई । aae संपत्ति उनका. 
यो खरी घन है और वादी गण उक्त संपत्ति के उत्तराधिकार का, प्रतिवादी do १ Sv की. 
दू कै प्राथमिकता में, अधिकार रखते हैं हिस्सों के संबंध में प्रतिवादी सं० १ से ४ ने उत्तराधिकार 
a प्रमाणपत्र प्रात कर लिए और वादियों का कथन है कि यह न्यायालय को अवंचना और « 


'धोखा देकर प्राप्त किया गया है जिससे इन हिस्सों के संबंध में वाद, उपस्थित करने को. 
आवश्यकता हुई | p कय 
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ड ) झब्वूलाल, प्रतिवादी सँ० ४, ही बाद लड़ रहा है| प्रतिवादी सं» ५ के 
al qika की बहिन है , वादियों की मांग, स्वीकार करती है | दूसरे प्रतिवादीगण oe 
पस्थित रहे और ,वाद उनके विरुद्ध एकांगी चलता रहा | प्रतिवादी सं० ४ फा ae 
द्विविध है । उसका कथन है कि गन्ना मिल का हिस्सा १०००) मूल्य का है और मदेशी 
लाल ने अपने रूपये से कनीज्ञ वेगम के नाम खरीदा है किंत मदेशीलाल ही उस Ra 
के स्वामी थे अतः ag फनीज्ञ वेगम की स्त्रीधन नहीं है और बादीगण, प्रतिवादीगण 
do १ से ४ के ग्रधिमान्यता में, उसके उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं हैं | 
प्रतिवादी का दूसरा विवाद.यह है कि मुहस्ला श्रलीनगर जि० गोरखपुर 3 | 
अग्रवालों में एक रवाज है जिसके अनुसार लड़कियों को चल संपत्ति में ग्रधिमान प्रेपरे- ॒ 
शल ) उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होता | कुछ और भी पत्तियाँ उठाई गईं किंतु वे पुनरा- 
वेदन के निर्णय के लिये आवश्यक नहीं हैं। | 
( ४ ) ्रन्वीक्षा ( ट्रायल ) न्यायालय ने यह निय किया है कि वादीगण यह | 
सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि उनकी माता ने कोई ag ( ज्वेलरी ) wat 
साड़ी छोड़ा था, Aa: इन वस्तुओं के मूल्यस्वरूप वे ग्रध्यथना ( क्लेम ) करने के ae >) 
कारी नहीं हैं | गन्ना मिल के हिस्सों के संबंध में न्यायालय ने निर्णय किया कि वादीगण . 
डिग्री के श्रधिकारी हैं ma: बाद में प्रतिवादीगण सं० १ से ४ के विरुद्ध ७५०) के ः 
प्रत्यादान के लिये डिग्री दे दी। 
वादियों का पुनरावेदन उनके श्रध्यथना ( क्लेम) के उस sig के लिये है जिसे | 
निम्न न्यायालय ने अस्वीकार किया जब कि प्रतिवादी सं० ४ ने श्रन्वीचा न्यायालय की | 
डिग्री के विरुद्ध आपत्ति की | विद्वान सिविल जज, जिन्होनें इस पुनरावेदन को सुना, इस. 
निर्णय पर पहुँचे कि उभय पक्ष फनीज़ वेगम के अवैध संतान होने के कारण, उसकी छोड़ी 
हुईं संपत्ति, जो उसका स्त्रीधन है, के पाने के अ्रधिकारी नहीं हैं और इन्हीं उपप्त्तियों के 
सहित प्रतिवादी सं० ४ का पुनरावेदन मान लिया गया श्रौर बाद निरसित किया शया l 
वादीगणु at पुनरावेदन भी निरसित हुआ | वादीगण aa द्वितीय पुनरावेदन 
लेकर अःए हैं । = 
= (५) तथ्य की दृष्टि से निम्न न्यायालय का यह निर्णय है कि श्रीमती walt 
बेगम महेशीलाल के साथ सन्‌ १८९२ से रहती थीं किंतु सन्‌ १६२७ तक, WA कि उसकी. 
धर्म परिवतैन हुआ । वह मुसलमान ही रही । श्रीमती कनीज्ञ बेगम की a 
५ उतपन्न दँताने;जो प्रस्तुत पुनरावेदन के पक्ष हैं, उसके हिंदू - ol में परिवर्तित ae सा 
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à देवी नाम पड़ने के पूर्व के हैं । श्रीमती कनीज वेगम के सन्‌ १९२७ तक मुसलमान रहने से, 
77- उनकी संताने प्रत्यक्षतः श्रवैध होंगी चाहे वह मदेशीलाल के साथ समी व्यावहारिक बातों 
तर | में स्त्री स्वरूप रही हों । यह भी नहीं कहा गया है कि महेशीलाल श्रौर कनीज्ञ बेगम के 
शी बीच किसी प्रकार का विवाह संपन्न हुआ था wa: महेशीलाल श्रौर कनीज वेगम के बीच 
रे किसी वेध विवाह की धारणा नहीं की जा सकती | इसके AART, उसके मुसलमान रहते 
गण्‌ हुए कोई वेध विवाह श्रीमती कनीज़ वेगम और मददेशीलाल के बीच नहीं हो सकता था | 


ग्रतः निम्न न्यायालय की यह उपपत्ति कि इस बाद के पक्ष, जो श्रीमती कनीज़ बेगम की 
उसके सन्‌ १६२७ में हिंदू धमं में परिवर्तित होने के पूर्व की संताने हैं, श्रवैध संतान हैं 


it श्रमान्य नहीं हो सकती | सन्‌ १६२७ के j मी जत्र कि श्रीमती कनीज़ बेगम हिंदू 
रा | धम में परिवर्तित हुई महेशीलाल श्रौर सावित्री देवी के बीच किसी रूप में विवाह नहीं 
हुआ A १६२७ के पश्चात्‌ का उनका एक साथ रहना इस धारणा के लिये स्थान भी 
यह दे कि सन्‌ १६२७ के पश्चात्‌ श्रीमती सावित्री देवी महेशीलाल की स्त्री थी तो यह स्थिति 
बा “ | ` वादियों श्रौर प्रतिवादियों के लिये after न होगी जो कनीज़ बेगम के हिंदू होने के 
घेः पूव के जन्मे थे | 
00८206: (६ ) ma निश्चय यह करना है कि श्रीमती कनीज्ञ वेगम जब सन्‌ १९४६ में 
के मरी तो हिंदू थी या नहीं | मुल्ला ने हिंदू बिधि की ्रपनी सुविख्यात टिप्पणी में, कतिपय 
उच्च न्यायालयों के निर्णय का श्राश्रय लेकर, दिखाया है कि हिँदू-विधि केवल जन्मनां 
से हिंदुओं पर ही नहीं प्रयुक्त होता वरन्‌ धर्मतः दिंदुग्रो पर भी होता है mia हिंदू धर्म 
at में परिवर्तित | इसके बिपरीत विचार मेरे संमुख नहीं लाया गया दै श्रौर यह प्रगट है कि 
सं“, | . 'श्रीसती कनीज़ वेगम जो सन्‌ १६२७ में हिंदू हुई, हिंदू है जिनपर सन्‌ १६४६ में उनके 
jj मरने के समय हिंदू ब्रिधि का प्रयोग होगा | 
कै निम्न पुनर्विचार न्यायालय ने यह माना दै कि गन्ना मिल का श्रंश श्रीमति कनीज़- 
॥ „| वेगम फा ख्रीधन 21 उचरवादियों के विद्वान्‌ वकील का यह विवाद है कि दोनों निम्न 
न न्यायालयों की इस प्रइन की उपपत्ति ठीक नहीं है कारण कि ग्रग्रतोदान ( एडवासमेण्ट ) 
« “ | ` का-सिद्धांत भारत के लिये लागू नहीं है र मदेशीलाल के रुपये से खरीदा गया शरश 
i (-शेयर ) मदेशीलाल की संपत्ति मानी जाय | यह ध्यान देने की बात है कि ऐसी 
; | कोई धारणा नहीं है-कि एक खी द्वारा खामिक वा भुत ( ओंड आर लड) 
l संपत्ति, अवश्यमेव पति की होती है या यह कि ऐसी संपत्ति करय करने के किये घेन 
उसके पति बा अन्य किसी ने दिये हैं | 2 ea 
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प्रस्तुत वाद में कोई साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिये नहीं है कि श्रीमती व 
उपनाम सावित्री देवी के नाम का sig, महेशीलाल के दिवसे सेरा F 
इस प्रश्‍न पर किती संतोषकारी साक्ष्य की ग्रनुपस्थिति में यह कहना ठीक न रती 
कनीज वेगम उपनाम सावित्री देवी ने sign मदेशी लाल के दिये रुपयों से प्रा 
किया था ।”निम्न पुनर्विचारालय ने दो संभात्रनायें सोची हँ | ; 

श्रीमती कनीज बेगम उपनाम सावित्री देवी ने यह अंश अपने निजी रुपये 
से क्रय किया होगा अथवा श्री महेशी लाल द्वारा-उपहार स्वरूप दिये धन से | थे सब 
agma ही तो हैं और निश्चित साक्ष्य के श्रभाव में कि रुपया मदेशी लाल का. दिया” 
हुआ था, श्ग्रतोदान ( श्रडवांसमेण्ट ) के सिद्धांत के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता | 

इसके ्रतिरिक्त निम्न पुनर्विचारालय ने तथ्य की दृष्टि से यह विचारा है कि 
श्रीमती कनीज वेगम स्वाधिकार से अंश की स्वामिनी थी और प्रत्यक्षतः यह तथ्य की 
उपपत्ति है जो द्वितीय पुनरावेदन में चुनौती देने योग्य नहीं है । 


अब देखना यह रह गया कि क्या यह अंश श्रीमती सावित्रीदेवी का स्रीधन है 
जैसा ऊपर विचार प्रगट किया गया । हिंदू-विधि हिंदू-धर्म परिवर्तितों पर भी लागू होता है 
और श्रीमती सावित्री देवी ने सन्‌ १६२७ में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया वह हिंदू-विधि के 
आधीन हो गई तो उसके स्वामित्व की कोई संपत्ति उसका स्त्रीधन होगा या उसके मरन- 
काल में उसका eiaa होगा | निम्न पुनर्विचार न्यायाल की यह उपपत्ति कि ग्रंश श्रीमती 
सावित्री देवीं का स्त्रीधन है ठीक जान पड़ता दै | 

(७) इस पुनरावेदन में विवाद का मुख्य प्रश्‍न है कि सावित्री देवी की श्रवैध . 
संतान उसकी स्त्रीधन की उच्रधिकारिणी हैं कि नहीं और यदि हैं तो किस क्रम से | श्री 
मती कनीज बेगम उपनाम सावित्री देवी के निजी -रूपये से खरीदी होने . के कारण) यह 
संपत्ति उसका श्रप्राविधिक ( नान टेकनिकल ) स्त्रीधन है | यह पति वा श्रन्य किसी संबंधी 
का उपहार नहीं है यदि श्रीमती सावित्री देवी को महेशी लाल ने ही समय-समय पर 
उपहार दिये हों तो भी यह. एक श्रपरिचित का उपहार है श्रौर फिर भी उसकी ० 
प्राविधिक धनः है और श्रप्राविधिक स्त्रीधन का. उत्तराधिकारी). Renee Fl 
के श्राधीन, उन्हीं सिद्धांतों पर - श्रनुशासित होगा जिनपर श्रव्य होते हैँ ।' 
अप्राविधिक स्त्रीधन के उत्तराधिकार का क्रम मुल्ला ने श्रपनी हिंदू विधि की टीका 

He fear दै और Ca ahaa कन्या = | के क्रम: में सवप्रथम 
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if] श्राती दै | श्रविवाहित कन्या के पश्चात्‌ aiaa ( श्रन प्रोवाइडेड फार ) विवाहित लड़की 
Pi दाती है ओर उचराधिकार के क्रम में तीसरी daa ( प्रोवाइडेड ) विवाहित लड़की 


कि | है । उचरवादियों की ओर से निवेदन दै कि यूडों में ही ate संतान को माँ की संपत्ति 
में उत्तराधिकार ma है। प्रतिवेदित ( रिपोटेंड ) कोई भी बाद ऐसा नहीं है जो प्रस्तुत 


प्त 
वाद के तथ्यों से सब प्रकार मेल करे। किंतु एक वाद--अ्ररुणागिरि na विरुद्ध 

R रंग नायकी ग्रम्मल--२१ मद्रास ४० ( ए, ) इस प्रश्‍न के निश्चय में सहायक दै । 

त्र इस प्रतिवेदित वाद में एक हिंदू स्री को एक जार से कन्याये थीं श्रोर एक श्रन्य से 

र्ग ¬ एक पुत्र । उस हिंदू स्री के मरने के पश्चात्‌ उसकी कन्याओ्रं ने श्रयनी माँ के मकान पर 
उत्तराधिकार में, श्रधिकार प्राप्त करने का वाद -उपप्यित किया था | भाई ने उनकी 

कि | aada में प्रतिरोध किया.पर उनकी ्रम्यर्थना में. डिग्री दी गई । उक्त बाद में मनु 

की के एक पाठ का आश्रय लिया गया था, पर माना गया कि मनु प्रतिपाद्य वैधानिक सिद्धांत 
उपस्त्री ( कन्क्यूबाइन ) की संपत्ति के प्रकामण ( ढिवोल्यूशन ) का श्रमिदेश नही 4 

करते, बरन्‌ ऐसी स्त्री से जिसने एक के पश्चात्‌ दूसरे पति से बिवाह किया या । 

as 

2 प्रतीत यह होता है कि यह प्रश्‍न कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ श्रधिमान दायाद 

के हैं, उक्त बाद में नहीं उठाया गया था किंतु इस बात से कि ata लड़कियों की 

t- अथ्यर्थना में श्रवैत्र पुत्र के विरुद्ध डिग्री दी गई, यह सिद्ध दै कि न्यायालय का विचार 

ती स्त्रीधन के उत्तराधिकार के संबंध में यही या जो मुल्ला ने श्रपनी हिंदू विधि की टीका 


में दिया है । दूसरी दृष्टि से भी वह प्रश्‍न विचारा जा सकता 21 हिंदू धर्म में परिवर्तित 
होने पर एक मुसलमान द्विजाति वर्गका होने का gada ( क्लेम ) नहीं कर सकता 


धू, ` h १ 
) । ओर किसी मी द्विजाति वर्ग में श्रानेवाला हिंदू यद्र होगा | 


दरो में माँ की संपत्ति पर श्रवैध संतान के उत्तराधिकार का कोई विवाद नहीं दै । 
जे० सी. घोष ने अपनी पुस्तक 'हिंदू विधि के सिद्धांत में लिखा है कि हिंदू विधि के 
i श्रनुसार एक श्रबैध सन्तान पिता की सन्तान नहीं है वरन्‌ माता at दै। aa सिव्राय 
माता at संपत्ति के उन्हें संपत्ति में संबंध श्रौर श्रधिकार प्राप्त नहीं हैं | वादी श्रौर 
प्रतिवादीगण सावित्री देवी के श्रवैध संतान होने के फारण जो धमं Raa पर, जैसा 3 
. ऊपर कहा गया है, केवल यद्र वर्ग में aunt, केवल श्रपनी माता की संपत्ति के, जो 
उनका स्त्रीधन है के उचराधिकार के श्रधिकारी होंगे 2 
संभृता विवादित “लड़कियाँ होने के कारण) | 


a 


` ` उनकी मृत्यु के सेमय 
| | ` वादियों का श्रीमती सावित्री देवी की 
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प्रतिवादी सं० ५ जो उनकी daar विवाहित लड़की है को छोड़कर, श्रपनी म 
१ ता कौ 


चल संपत्ति की एकमात्र अपने. लिये श्रभ्यर्थना करती है। वाद के अनुच्छेद मे 
पृष्ट है A w ॥ ) 2 म s 
स्पष्ट, दिखाया गया है कि वादियाँ श्रसंभूता हैं जब कि प्रतिवादिनी सं० ५ उनकी पे 
भनि 


एक संपन्न महिला है अतः वादियों की श्रधिमान्यता मै उसको श्रीमती सावित्री 
की सम्पि के उत्तराधिकार का अधिकार adi है। प्रतिवादी go ५ ने ie 
अभ्यर्थन स्वीकार कर लिया और प्रतिवाद नहीं किया | 2 

अतः गन्ना मिल, जो अवसायन ( लिक्कीडेशन ) में है के अंश के मूल्य का ७४०) 
जिसे प्रतिवादी सं० १ से ४ ने ले लिया है, के प्रत्यादान का वादियों को श्रधिकार = 
है और इसके विरुद्ध निम्न पुनर्विचार न्यायालय के विचार ठीक नहीं जान पड़ते 


6 Ly ~ ° ८ 
(८) प्रतक ( श्राग्यू मेंट में कोई भी दूसरा तक नहीं उठाया गया | 


(६ ) परिणामतः पुनरावेदन व्यय सहित स्वीकृत है और निम्न पुनर्विचार 
न्यायालय की डिग्री भंग की जाती है तथा ग्रन्वीक्षा न्यायालंय की डिग्री प्रत्यास्थापित 
की जाती है । im * 
(१०) यतः इस पुनरावेदन में adea विधि बहुत ही महत्व का है, एक विशेष 
पुनरावेदन निवेशित करने की श्रनुमति भी प्रदान की जाती है । 
० पुनरावेदन स्वीकार 


` 
e e - | 
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A ७ =e टी 
न की | (फुल वंच ) एलहावाद 
aE a a 
aie | श्री मूथम, मुख्य न्यायाधीश--श्री मुकर्जी तथा श्री श्रीवास्तव-- 
। दे न्यायाधीशगण 
यों का प्रकीर्णक अभिदेश ( रेफरेंस do ३४२ सन्‌ ४२ ) : 


मार्च २५, १६५७ 


° 7, AC ` बन ` ` r | 
+o) ( बोड आफ्न रेवन्यू, उत्तर प्रदेश ) राजस्व मण्डल प्रार्थी-- 
प्राप्त > zs 
TARg, 
पदुम बहादुर सिंह hi विपत्ती 
fan ` स्टाप अधिनियम की धारा २ (५) (4) तथा श्रनसूची १ श्रनुच्छेद १५ तथा 
पित २३ | लेख्य से बंधपत्र ( बौण्ड ) के सब प्रतिबंध पूरे होते हँ श्रोर उसका यथावत्‌ प्रमाण 
, |. करण ( ग्रटेस्टेड ) हुआ है-लेख्य ( डाकूमेण्ट ) केवल मात्र वस्तुओं की बिक्री के संबंध R 


का एक प्रतिज्ञापत्र ( एप्रिमेण्ट ) नहीं है--लेख्य पर श्रनुच्छेद १५ श्रनुसूची १ के श्रनुसार 
स्टांप लगेगा | 
जत्र लेख्य से बंधपत्र के सभी प्रतिबंध पूरे होते हैं, जैसा कि धारा २ के खण्ड १के 
उपखंड (a ) स्टांप अधिनियम में परिभाषित है और उसका यथावत प्रमाणकरण हो गया 
हो, तो वह वस्तुओं फी विक्री के संबंध का केवल मात्र प्रतिज्ञापत्र ही न माना जायगा, 
वरन्‌ उसपर स्टाम्म अनुसूची १ के श्रनुच्छेद १५ के श्रनुसार शुल्क लगेगा | 
प्रार्थी ने विपक्षी के पक्ष में एक लेख्य लिखा | इस लेख्य में प्रार्थी विक्रेता और 
विपक्षी क्रेता लिखा गया | लेख्य के उपखंड १ और २ इस भांति ह : 
“विक्रेता, क्रेता से, श्रागे श्रनुबंधित रूप म॑ ५०,००० ) पचास हजार रुपया 
मूल्य पाकर, क्रेता के हाथ, आगे लिखें श्रन॒बंधों के AAA, साल, सइ, शीशम श्रोर १५ 
_ इंच-परिष के खैर को छोड़ कर सभी sai को वेच रहा हे] > 
क्रेता यह ५०००) पचास हजार रुपया विक्र ता को नीचे लिखे प्रभागों 


वेशेप 


१) > ७ 


€ इंस्टालमेण्ट ) में देगा; रथात्‌. ..... 
दूसरे उपखंडो में उन प्रतिबंधों का वर्णन है जिनके श्रनुसार विक्रीत aq काटे श्रौर 


हटाये AN | a ie š 


a 


~ 
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यह भी उपबंधित हैं कि उपखंड में दिये हुए प्रभागों का भार 
रहेगा इस लेख्य पर केवल १) का स्टांप लगा है और दो साक्तियों का 
श्रतिरिक्त इस व्यवहार ( ट्रेन्ज़ेक्शन ) के दो पक्षों के हस्ताक्षर हैं । 

कलेक्टर ने इसे धारा २ ( १० ) Vig ग्र के अनुसार विक्रय पत्र माना श्रौ 
तद नुसार, श्रनुच्छेद २३ के श्रनुसार उस पर स्टांप लगना चाहिये | राजस्व मण्डल ( 3 
श्रा रेवेन्यू ) में अभिदेश ( रेफरेंस ) हुआ तो राजस्व मण्डल को सन्देह हुआ कि i 
पर अनुच्छेद २३ के अनुसार स्टंप लगना चाहिये अथवा qg अनुसूची के e 
(अ) के अंतर्गत सवथा देन से मुक्त हे । eis अधिनियम के धारा ५९ के श्रनुसार = 
न्यायालय में अभिदेश होनेपर उच्च न्यायालय ने माना कि प्रश्‍नगत लेख्य श्रनुसूची के 
अनुच्छेद २३ के अनुसार विक्रय पत्र की भाँति प्रभाय॑ ( चार्जेबुल ) नहीं है और न तो 
अनुसूची के श्रनच्छेद ५ (श्र ) की मुक्ति में सर्वथा मुक्त है।इस पर उचित शुल्क 
बंधपत्र का अनुसूचि के अनुच्छेद १५ तथा ४० के श्रनुसार लगना चाहिये। = 

gao एस० श्रीवास्तव = प्राथ की ओर से 
विपक्षी के स्थायी वकील 


Jlo 


विक्रीत उपज पर 
प्रमाण है, इसके 


श्री श्रीवास्तव न्यायाधीश 

भारतीय मुद्रांक ( स्टांप ) अधिनियम के धारा ५७ ( १ ) (श्र ) के अनुसार यह 
राजस्व मंडल का श्रभिदेश ( रेफरेंस ) है। 

१ दिसंबर १६५० को कुँवर पदम बहाबुर सिंहने एक लेख्य रमेश चंद्र के wt 
लिखा | इस लेख्य में Sar पद्म बहादुर सिंह विक्रेता और रमेश चंद्र क्रेता लिखें गये | 
उक्त लेख्य का खंड इन शब्दों में हैं; -- 

“विक्रेता से आगे श्रनुवंधित, रूप में ५०,००० ) पचास हजार रुपया मूल्य पाकर, 

क्रेता के हाथ, श्रागे लिखे ग्रनुबंधों के त्रधीन, शाल, सई श्रौर शीशम और १५ a 
'परिध के खैर नीचे से ६ इंच की उचाई पर नापकर संविभाग ( कंपाटमेण्ट ) १, २१ % 
४, ५, ८, ९, और ११ में जिसमें वह मी भाग संमिलित है जो साधारणतया मोजा रिनोर 
पुर ग्रांट, परगना दून जिला देहरादून के एक भाग में मभरा नाम से विख्यात है त 
भग क्षेत्र फल ८८६ एकड़ वेच रहा । उसके बाद ता है वाक्यखंड do २ जो सि 
लिखित्त श्रनुसार हैः-- Sees 

क्रेता, यह ५०,००० ) पचास हजार रुपया विक्रेता को नीचे लिखें sai y , 


` 


- देगा; श्रर्थातु , < 


© 


e 
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ग्रौर- aag-c प्रमाणित दै । इसके श्रतिरिक्त व्यवहार के at में से दो के 
` हस्ताक्षर भी हैं। 


` . उपर्सड २ और ६ को ध्यान में रखकर, श्रमिदेश किया दै, यह मी देखना thee 
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(१) ९००० ) ( पोच हजार रुपया ) दिः ३-१-१६५१ को था इससे पूर्व 

(२) १५००० ) ( पंद्रह हजार रुपया ) 4, १५-४-१६५१ १1 99 

(३) १०००० ) ( दस हजार रुपया ) ,, १५-९-१६५१ ,, » „ ° 

(४) १०००० ) ( दस हजार रुपया ) ५ ३-१-१६५२ , „ yy 

(५ ) १०००० ) (दस हजार रुपवा ) » १६२१९५२ › 7 घः 
दूसरे वाक्य-खंडों में बच्चों के कटाने श्रौर हटाने के प्रतिबंध हं । 
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बिक्रेता फो अधिकार दिया गया है कि यदि क्रोता के जंगल की उपज के निर्यात 
का मूल्य उसके द्वारा दिये गये रूपयों के बराबर वा श्रधिक हो जाय तो वह, जब तक कि 
क्रोता श्रतिरिक्त रूपया न दे, श्रागे का निर्यात रोक सकता है और उसमें यह मी agia 
2 कि उपखंड २ में दिये गये प्रमागी का भार विक्रीत उपज पर होगी | 


यह लेख केवल १) के स्टांप पर लिखा wreak दो साक्षियों-इवाम सिं 


यह लेख्य कलक्टर के संमुख श्राया जिनके विचार से यह श्रपूर्ण मुद्रांकित ( डेफी- 
शियण्टली स्टाम्पड्‌ ) दै | उनका विचार यदृ gam कि स्टाम अधिनियम के घारा २ (१०) 
में परिभाषित रूप में यह विक्रय पत्र हैं श्रतः अधिनियम फी ग्रनुसूची के श्रनुच्छेद २३ के 
अनुसार यह प्रमाथ है श्रतः उन्होंने राजस्व मंडल को at eer श्रधिनियम के श्रथ में 
मुख्य नियंत्रक श्रागम श्रविकारी ( चीफ़ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू श्रयार्टी ) दे, के पास उनकी 
संगति के लिये एक ग्रमिदेश मेजा। राजस्व मंडल को संदेह gat कि श्रनुच्छेद २३ के 
अनुसार इसपर fier का स्टांप लगना चाहिये अथवा श्रनुसूची के श्रनुच्छेक (4) की 
छूट (श्र ) के अंतर्गत यह सवंथा शुल्क से मुक्त है। aa: उसने इस प्रदन को धारा 
५६ के अनुसार इस न्यायालय द्वारा निणय के लिये भेज दिया । 

यद्यपि बोर्ड ( मंडल ) ने ग्रनुसूची के श्रनुच्छेद WAC ५ का, लेख्य के 
पर्‌ अनुच्छेद १५ के श्रनुसार AT पत्र का; श्रथवा अनुसूची के अ्रनुच्छेद ४० के श्रनुसार 
बन्धक पत्र ( मारगेज ) का शुल्क लगेगा | 

aafaa की धारा २ (१०) हस्तांतर ( कनवेयन्स ) पत्र की” परिभाषा इस 


प्रकार देती. दै: - 
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A 2 न्याव 
विक्री का हस्तारण तथा कोई भी संलेख (aie) जिसके द्वारा चल q 
iq f: स्प छः es ax a T ars 
संपत्ति परस्पर जीवित व्यक्तियों में gaia हो और जिसके संबंध में विशे EEGI 


में उपबंध नहीं : THA 
अनुसूची १ में उपबंध नहीं हैं--'हस्तांतर? के iada हैं | | 


अनुच्छेद ५ इन शब्दों में हैः... 
प्रतिज्ञा पत्र अथवा प्रतिज्ञा पत्र का स्मृतिपत्र — 
(श्र) यदि विनिमय पत्र ( बिल 
An एक्सचेंज ) से संबंधित हो तो दो श्राना 


( ब ) यदि शासन प्रतिभूति ( गवर्न- अधिकतम १०) के प्रतिबंध के साथ, 
मेंट सेक्योरिटी) की बिक्री या निगमित प्रतिभूत वा प्रभाग के मूल्य पर प्रति 
( इनकार्पोरेटेड ) वा अन्य निगमित निकाय १०, ०००) वा उसके अंश पर 
(बाडी) प्रभाग की विक्री से संबंधित हो तो-- एक ar 
(स) और यदि अन्य विधि से उप- 
बंधित न हो तो आठ आना 


अपवाद 
प्रतिज्ञा पत्र श्रथवा प्रतिज्ञा पत्र का स्मृतिपत्र 

2 (श्र)नोट या स्मृति पत्र न हो तो केवल माल और पण्य की विक्री के लिये वा 

उससे संवंधित सं० ४३ के अनुसार प्रमाय = | 
(ब ) किसी ऋण के लिये वा उससे संबंधित जो केंद्रीय सरकार को प्रतिदान 
( टेंडर ) की भाँति लिखा-जाय । ३ 
बंध पत्र ( बांड ) की परिभाषा धारा २ के खंड ५ में दी गई है । इस वाक्य खंड के 
तीन sma खंड हैं। उपखंड (a) और ( स ) हमारे प्रयोजन के नहीं. हैं | खंड 
५ के अ खंड ( ब ) के श्रनुसार साच्ची द्वारा ग्रमि-प्रमाणित सभी dda ( इंस्टूमेंट ) 
जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने को दूसरे को रुपया देने के लिये बाध्य करता है aK 


sifee.( आर्डर ) वा बाहक ( बेअरर ) नहीं है। बंधपत्र ( बारड ) के अ्रंतगत हँ) ” 3 


बंधक पत्र ( मागंज डीड ) at परिभाषा धारा २ के खंड १७ में यह दी ई 

C कि बंधक पत्र वह है जो ऋण की भाँति दिये गये वा दिये जाने वाले, व 
वा भावी ऋण अथवा किसी कार्य के प्रतिपालन के लिये घन 

,ˆ पुर्वा शके लिये जो Ga लिखे जाते हँ--जिसके कत | एक व्यक्ति ऐक विशिष्ट 
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[चेल ` संपत्ति के संबंध में दूसरे के पच में श्रधिकार हस्तांतरित व सर्जन करता दै बंधक पत्र के 
भ से ziada हैँ । 


mana लेख्य के संबंध में जिलाधीश का यह विचार हुद्रा,कि यह हस्तांतरण दै? 
कारण कि इसके परस्पर जीवितां के बीच प्रस्तुत लकड़ी हस्तांतरित ga दै | 
विपक्षी के विद्वान वकील ने जिलाधीश के विचारों के विरुद्ध श्रनुरोध किया है 
कि प्रश्न अंतर्गत लेख्य से किसी विक्रय का होना सिद्ध नहीं दै श्रतः उस पर शुल्क हस्तां- 
तरण की भांति नहीं लगना चाहिये | इसमें केवल मात्र उभय पक्ष के बीच निश्चित कुछ 
5 | प्रेतिबंध समाविष्ट हैं wa: यह श्रनुसूची १ के श्रनुच्छेद ५ के खंड (स) में ma दै । 
ग्रस्तु प्रतिज्ञा पत्र की भांति उस पर ( स्टाम्म ) शुल्क ठीक लगा दै | उनका विवाद एक पद 
श्रागे बढ कर है कि यदि यह मान भी लिया जाय कि यह लेख्य वह है जिसका द्वारा 
प्रस्तुत लड़की हस्तांतरित हुई है तो भी उस पर हस्तांतरण, था प्रतिज्ञा पत्र की भाँति भी 
शुल्क लगाने की श्रावश्यकता नहीं है। यह मुद्रांक-गस्क से aaa विभुक्त दै कारण कि 
, | ` यह अनुसूची के ग्रनुच्छेद ५ की छूट में आता दै | 
दूसरा विचार जो संभव जान पड़ता दै वह यह है कि इस लेख्य के द्वारा रमेशचंद्र 
ने ५०,०००) कुँअर पदुम बहादुर सिंह को देने के लिये श्रपने को बाध्य किया, श्रीर 
लेख्य साक्षी द्वारा अ्रविप्रमाणित gat और आदिष्ट (MET) वा बाहक 


2 ( बेश्ररर ) को देय नहीं था, श्रस्ठु यह बंध पत्र ( बोंड ) के समान है। इसी लेख्य के 
द्वारा, उस धन के संबंध में जो रमेशचंद्र ने देना स्वीकार किया है, विक्रीत daha पर 

s एक प्रभार ( चार्ज ) सर्जन किया गया है। इस दृष्टि से लेख्य बंधक पत्र ( मारगेज ) भी 

डी *  मानाजा सकता है। 

ag - यह विवाद मान लेना कठिन है कि इस लेख्य से बिक्री सिद्ध ही नई दै 

z) हमने लेख्य का प्रथम खंड ऊपर दे ही दिया है जिससे az है--कि E लेख्य के सु 

X “| -faat कार्यान्वित हुई 2 । दोनों पचो ने अपने अपने को क्रेता श्रौर विक्र ता = र्‌ 

> ५०२००).रूपये को मूल्य कहा È । : 

S z लेख्य का खण्ड ६ इन शब्दों में हँ | 

A l «सके द्वारा विक्रीत उपज का स्वामिल क्रेता में निहित होगा । पर लेख्य में 

की "fia दोगा । पर लेख्य के अनुच्छेद २ में दुषित किसी का Se बाकी 

हा l | ` पड़ने पर, वह उक्त उपज पर प्रभार होगा i” f, हु छ 
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इस से स्पष्ट है कि वेची जाने ध i त्व 
श्रौर इस विक्री के परिणाम बल pee a हट a 7 wee 
, उक्त लेख्य का खंड ७ उसी स्थिति फो पुन; दु : र बबली 
“जंगल की उपज, जो इस श्रनुबंध के त बी. z E z ह i 
तिथि से क्रन्ता के जोखिम ( वायर्स रिस्क ) पर रहेगी श्रौ हे दु ae ee 
; रंगा और विक्रता उसमें घटित किती 
भी हानि या क्ति के लिये दायी न होगा | i 
इस प्रकार लेख्य के प्रतिबंध यह yaa: स्पष्ट कर देते हैं कि यह एक ऐसा लेख्य 
है जिसके द्वारा एक संपति एक व्यक्ति द्वारा दूधरे को बेची गई | 
इतने से ही यह आवश्यक नहीं हैं कि यह लेख्य हस्तांतरण माना जाय | यदि 
यह ऐसा हो कि इसके लिये श्रनुसूची १ में ग्रन्य विधि से अनुबंध हो तो ऐसा लेख्य होने 
के स्थान पर कि जिसके द्वारा विक्री संघटित हुई, बह “हस्तांतरण? की परिभाषा के बाहर 
चला जायगा | यह परिणाम हस्तांतरण की परिभाषा के ही कुछ शब्दों से निकलता है| 
अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार का श्रनुबंध अनुसूची के अनुच्छेद ५ में मिलेगा | 
वह अनुच्छेद जिसमें प्रतिज्ञा पत्र और प्रतिज्ञापत्र के स्मृतिपत्र का श्रनुबंध है उसके 
तीन वाक्य खंड हैं | वाक्य खंड (श्र) और (ब) दो विशिष्ट प्रकार के प्रतिज्ञा पत्रों का 
वर्णन करते हैं किंतु वाक्य खंड (स) श्रवशिष्ट खंड है जिसमें वे प्रतिज्ञापत्र और प्रतिज्ञापत्र 
के स्मृति पत्र ग्रा जाते है जो वाक्य खंड (श्र) शौर (ब ) में नहीं ma, wa इसी 
लिये इनके लिये अन्य बिधि से अनुबंध नहीं है | यदि प्रश्नगत लेख्य प्रतिज्ञा पत्र अथवा 
प्रतिज्ञा पत्र का स्मृति पत्र है तो वह वाक्य खंड (स) में ग्रायेगा,। इस संबंध में शब्द प्रतिशा- 
पत्र उसी श्रथ में होना चाहिये जिस श्रथ में उसकी परिभाषा संविदा ग्रधिनियम (7 * 
एक्ट ) के धारा २ में हुई है। वहाँ, प्रतिज्ञापत्र ( एग्रिमेंट) समान है प्रतिशा के 
और प्रतिज्ञा समान है प्रस्ताव वा प्रस्थापन ( श्राफर आर प्रोपोज्ञल ) के जो स्वीकृत हो | 
भ्रस्त, प्रतिज्ञा पत्र को वह प्रस्ताव मानना जिसे उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है जिसे 
साथ वह किया गया है। विवाद अस्त लेख, जो कि fad ( बाइलेटरल ) लेख्य दै 
स्पष्टतः परस्पर कृत प्रतिज्ञाओं के लेख के लिये जो कि किये गये और स्वीकार Ps हौ 
वार्ता और प्रस्ताव का परिणाम था, लिखा गया थो । aa: इस पर गम्भीरता पक 


दु टू Š ‘at पत्र, 
श्रापत्ति नहीं कि जा सकती कि जहाँ तक यह स्वीकृत प्रतिबंधों का , लेख है, यह हि र 
है । ad: यह श्रूनुच्छेद ५ के खंड (श्र) ग्रोर (ब) में -- | राता स्वभावतः यह 
(स) में पड़ेशा | > : 
~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अनुसूची १ का अनुच्छेद ५ ही अनुच्छेद नहीं' है जिवम यह लेख्य श्रा सकता है। 
Za संलेख के द्वारा रमेश चंद्र ने अपने को दायी बनाया और पदम बहादुर को ५००००) 
देने के लिए अपने को बाध्य किया | यह संलेख ग्रादिष्ट वा बाइक को देय नहीं ,था | 
इस पर रमेश चंद्र का हस्ताक्षर ग्रोर दो समच्चियो का प्रभाणीकरण है श्रतः यह शब्द 
बंध पत्र! में आता है जैसा कि श्रधिनियम की धारा २ खंड ५ के उपखंड (त्र) में 
दिया है और श्रधिनियम के प्रथम अनुसूची खंड-१५ में शरनुर्बधित 2 | 


लेख्य के खंड ६ के द्वारा श्रप्रदच प्रमागों ( इंस्टालमॅट ) के रुपयाँ का जंगल की 


उपज पर, जिसे बिकेता ने रमेश चंद्र को वेचा है, एक प्रभार सर्जन किया गया है मूल्य 


नकद रुपयों में नहीं दिया गया दै | रमेश चंद्र ने उसे भविष्य में देने का बचन दिया 
है। अतः यह ऋण है जिसके देने के लिये वह प्रतिशाबद्ध है। उभय पक्ष ने ऋण को 
संरक्षित करना आवश्यक समभा । ग्रतः क्रेता के पक्ष में उस पर एक प्रभार सर्जन किया 
गया | यह प्रभार उस सम्पत्ति पर किया गया जो विक्रय हुश्रा श्रोर जो लेख्य में वर्णित 
हुआ | इस दृष्टि से प्रश्नाधीन लेख्य निश्चय ही “बंधकपत्र” होगा जैसा कि अधिनियम 
के धारा २ के खंड १७ में परिभाषित है | 

बंध पत्र के रूप में लेख्य ्रनुसूची के पद ( श्राइटम ) ५ में MAM श्रौर बंधक पत्र 
( मारगेज ) के रूप में यह अनुसूची के पद ४० में IAM | है 

इस प्रकार श्रनुसूची में तीन पद हँ;जिनमेँ यह लेख्य श्रा सकता हे । स्पष्टतः यह वह 
लेख्य नहीं माना जायगा जो 'श्रन्य विधि से विशिष्ट रूप से अनुसूची १ मं श्रनुत्रंधित 
नहीं है” में श्रावे; रर उस कारण 'हस्तांतर' की परिभाषा की सीमा से बाहर माना 
जायगा जैसा कि श्रधिनिसम की धारा २ ( १० ) में दिया दै । aa: जिलाधीरा का लेख्य 
को' हस्तांतर? के अनुसार श्रनुसूची के ग्रनुच्छेद २३ के Aaa प्रभाय॑ मानना उचित 
नहीं 21 
` यद्यपि प्रश्नाधीश लेख्य अनुच्छेद ५ के खंड (स) में आता हे कारण कि यह 
प्रतिज्ञापत्र है, यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि श्रागे यह भी प्रश्न उठायें,कि यह 
अनुच्छेद ५ की छूट ( श्र) में .्राता है कि नहीं? कारण कि यह माल वा वणिज से 
संबंधित है । यतः यहद बंधपत्र की परिभाषा में मी राता है यह सवया झुल्क से मुक्त नहीं 
हो सकता श्रौर बंधपत्र या ger लगेगा । एल. एच. सुगर फेक्टरी पीलीमीत विरुद्ध मोती 


में इकबाल'अ्रहमद, कायकारी 
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बिक्री के संबंध का प्रतिज्ञापत्र में कोई बाग्दान हो और अ्रमिप्रमाणित हो तो वह बकर 

के a केवल मात्र मालवा .वणिज की विक्री का विक्रय ही नहीं रह जागा | = 
अवस्था में लेख्य के तीन स्वरूप है | इसके द्वारा निष्पादक ने कुछ गन्ने एक मिनट 
दुनै A । प्रात श्रवा निर्दिष्ट विधि से प्रास होने वाले रुपये के लोटाने की aah ये 
उन्होंने दी यी । साथही जो रुपया उनको अग्रिम मिला था उसके बदले उन्होंने फसिल 
गन्ना बंधक रख: था । बह प्रतिज्ञा पत्र यथावत्‌ श्रमिप्रमाणित हुआ था | अतः माना यह 
गया कि वह मुद्रांक शुल्क से, माल ओर वणिज की विक्री के प्रतिज्ञापत्र की माहि 
विधुक्त नहीं है प्रत्युत उस पर शुल्क बंधपत्र ( बोंड ) का लगना चाहिये । इकबाल ग्रह. | 
मद, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार विचार व्यक्त किया - 

“अनुसूची १ अनुच्छेद ६ में श्पेक्षित माल ओर वणिज की विक्री केंद्र प्रनिज्ञा पत्र के 
अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती अतः ऐसे प्रतिज्ञापत्र , यदि श्रभिप्रमाशित न हों 
तो, केवल प्रतिज्ञापत्र ही रह जायेंगे, चाहे विक्रीत माल के सौंपने के सब में 
उसमें कोई daa ( कवीनेण्ट) भी हो। किंतु ज्योंही ऐसा लेख्य ग्रमिप्रमाणित ' 
होगा, वह बंधपत्र हो जायगा । मद्रास उच्च न्यायालय के फुलबेंच के मुद्रांक 
(am) अधिनियम के धारा ४६ के श्राधीन ्रभिदेश में यही विचार व्यक्त 
किया है । उस वाद में यह माना गया था कि प्रामिशरी नोट जो--श्रादिष्ठ वा वाहक को 
देय नहीं है, यदि श्रधिप्रमाशित हो जाय तो वह बंधकपत्र हो जाता है । राली ब्रदसं के 
araj इसी ग्राशय का बंत्रई उच्चन्यायालय के फुलबेंच का निर्णय है। उक्त बाद में यह 
निर्णय हुआ कि दो व्यापारियों के बीच रूई की विक्री का प्रतिक्षापत्र | एक साक्षी द्वारा 
भ्रधिप्रमाणित होने से, घुद्रांक श्रधिनियम, १८८६ के अर्थो में, बंध पत्र हो जाता है. 
साची के श्रमिप्रमाणन से, जिस लेख्य में रूपया देने की प्रतिज्ञा होती है, वह वंधपत हो 

“जाता है-यह विचार फुल बेंच के और मी विद्वान्‌ जजो के हैं | ; 
प्रस्तुत लेख्य बंध वत्र के सभी प्रतिबंधों की भी प्रतिपूि करता है जा कि 

अनुसूची २ के खंड ५ के उपखंड (ब ) में परिभाषित है और यथावत तयान, | 

इस कारण वह केवल मात्र माल की रिक्री प्रतिज्ञापत्र ही नहीं माना जायगा A k mig e | 

१ के खंड १५ के अनुसार प्रमार्य हे अतः वह मुद्रांक शुल्क के देन से सर्वथा बिक | 

नहीं माना जा सकता | 5 

यह लेख निश्चय ही निर्दिष्ट संपत्ति पर रुवये के देने का प्रभार = क्र | 

° sa बह कहा जा सकता हे कि इस पर बंधक पत्र का भी शुल्क लगाना चौहिये,। 


७. A 
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लेख्य के ये दोनों स्वरूप ऐसे नहीं दीखते जैसे दो स्पष्ट विषयों से संबंधित होना जान 
डे जसा मुद्राद्र अधिनियम के धारा ५ में उपेक्षित है जिससे इसपर बंध पत्र ( बाण्ड ) 
श्रौर बंधक पत्र ( मारगेज ) दोनों का शुल्क जोड़कर लिया जा सके | जो भार सुर्जन 
हुआ वह उसी धन फी सुरक्षा के लिये था जिसे विक्रेता देने के लिये बचनत्रद्ध gm 
था-वह बचन जिसके कारण लेख्य बंधपत्र हो रद्द है | इस कारण लेख्य पर*झुल्क या 
तो बंधपत्र का या तो बंधकपत्र का लगेगा--दोनों का नहीं | 

मुद्रांक अधिनियम के धारा ६ में दिया हुआ दै कि जो संलेख ऐसे हों जो श्रनुसूची 


“ (के दो वा दो से श्रधिक्र विवरण में आते हों, यदि उनके gen भिन्न-भिन्न हों तो सबसे 


AAR शुल्क वाले के अनुसार शुल्क लगाया जाय--इससे प्रश्‍नाधीन लेख्य को कोई 
afa नहीं पहुँचती, कारण कि इस पर बंधक पत्र के श्रनुसार लगनेवाला शुल्क वही हे 
~ A x% A ~ a ० 
जो बंधपत्र पर ह। Bea, प्रस्तुत विषय में लेख्य चाहे जिसमें पढ़े कोई Bax 
we 
नहीं हं | 
इसके संबंध में उचित शुल्क जो देना चाहिए था, वह १) नहीं था जो दिया 
गया हे प्रत्युत इसका शुल्क २०५) है | 
इस अमिदेश का हमारा उत्तर यह है कि प्रश्नाधीन लेख्य इस्तांतर की भाँति 
मुद्रांक अधिनियम की सूची के श्रनुच्छेद २३ के श्रनुसार प्रमाय नहीं है और न तो यह 
श्रनुसूची के अनुच्छेद ५ के ग्रंतर्गत मुद्रांक शुल्क से सर्वया विमुक्त है | इस पर उचित 
शुल्क बंधपत्र का अनुसूची के श्रनुच्छेद १५ श्रौर ४० के श्रनुसार लगेगा | इसी रूप में 
हम श्रभिदेश का उत्तर देते हैं । 


a 
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श्रौ सूथम, मुख्य न्यायाधीश तथा-श्री एम० एल० चतुर्वेदी न्यायाधीश 


जयपाल oe म; ग्रार्थी 
, विरुद्ध i 
उ० Ho राजस्वमण्डल ( बोर्ड आफ्न रेविन्यू यू.पी ) एलाहाबाद आदि-- 
प्रतिवादीगण 
THUS लेख ( RZ) सं० १५८० सन्‌ १६५६ T 


दिनांक १७-१०-१६५६ 

भारतीय विधान का अनुच्छेद २२६ । श्रधिकार अभिलेख में किसी व्यक्ति का नाम 
लिखने "के लिये राजस्वमंडल की श्राज्ञा--अनुच्छेद २२६ के श्राधीन आवेदन-- 
हस्तक्षेप । 

इस न्यायालय की स्थिर प्रथा यही रही हे कि जिन वादों में मूलतः ग्रधिकारामिलेख « 
में प्रार्थी का नाम चढ़ाया जाय कि नहीं, ऐसा प्रश्‍न होता है उसमें यह न्यायालय 
राजस्वमंडल को श्राज्ञा में हस्तक्षेप नहीं करता | 

(अनु० ३) 
श्री बी० एल० गोड़ ००२ प्रार्थी की श्रोर से 
प्रतिवादी के स्थायी वकील 
श्री मूथम ( चीफ जज ) मुख्य न्यायाधीश 

यह राजस्व मंडल ( बोर्ड ग्राफ रेवेन्यू ) की आज्ञा दिनांक १७-१८ जुलाई १९५९ 
की वैधता को चुनौती देते हुए भारतीय विधान की धारा २२६ के श्रन्तगंत एक प्राथना, 
पत्र है। - 
“ (२) तथ्य ये हें । ३ जनवरी सन्‌ १९५५ को द्वितीय उत्तरवादी ने धा 
go भूक्षि राजस्व अधिनियम ( यू» पी० लेण्ड रेविन्यू ऐक्ट ) के अनुसार श्रलीगढ़ -- 
जिले के तहसीलदार कोइल के यहाँ एक प्राथनापत्र दिया कि उसका नाम इस श्रधिस्यिम 
के अनुसार बने वार्षिक रजिस्टर में श्रीमती देवालिया स्वर्गीया की उचराधिकारिणी à द 
में किती खाले की अधिकारिणी की भांति लिखा जाय | 

SH प्रार्थनापत्र का प्रार्थी ने, जो अपने को ही वास्तविक "ग. होना 
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विरोध -किया पर तदसीलदार ने यढ निदेश करते हुये श्राज्ञा दी कि नाम द्वितीय उत्तरवादी 
के कहने के श्रतुसार चढ़ा दिया जाय |; wea, प्रार्थी के पुनरावेदन पर कमिश्नर ने इस 
mat को रद्द कर दिया | द्वित्तीय उत्तरवादी ने एक प्रार्थनापत्र पुनर्निरीचण के लिये 
राजस्वमंडल के समच दिया श्रौर मंडल ने प्रार्थनापत्र मान लिया, श्रतिरिक्त कमिइनर 
की श्राज्ञा रद्द कर दी श्रोर तहसीलदार की श्राज्ञा प्रस्थापित की, उसी भ्राश की यह 
चुनौती. है | 

(३) यार्था के विद्वान वकील का विवाद यह है कि राजस्व मंडल ने यह श्राज्ञा 


देते में ग्र पने श्रधिक्षेत्र का श्रतिक्रमण किया है । इस न्यायालय की स्थिर प्रथा यही रही 


दै कि जिन वादों में मूलतः श्रधिकारामिलेख में प्रार्थी का नाम चढ़ाया जाय कि नहीं 
ऐवा प्रश्‍न होता है Sat यह न्यायालय wea मंडल फी श्राज्ञा में हस्तक्षेत्र नहीं 
करता | 
्रमिले्ष प्रथमतः माल ( रेविन्यू ) के प्रयोजनों के लिये रला जाता है श्रौर उसमे 
की प्रविष्टि ( इण्ट्री ) केवल श्रधिकार का श्रंभिदेश करती है । इस प्रकार की प्रविष्टि उस 
व्यक्ति को, जिसका नाम चढ़ाया गया है, साधारणतः प्रइनाधीन संपत्ति के संबंध में 
कोई अधिकार नहीं प्रदान करता श्रौर अपना स्वामित्व स्थापित करने का उसका श्रधिकार 
इस अधिनियम के धारा ४० (३ ) में सुरक्षित दै । 
इस साधारण नियम में केवल ्रपवाद उस दशा में होता दै जव कि स्वयं प्रविष्टि ही 
३० प्र. जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था ्रधिनियमर के उपबर्धों के श्रतुसार प्रार्थी 
को ्रधिकार प्रदान करता है। उक्त वर्ग में यह प्रार्थनापत्र नहीं श्राता । Ad: हमलोगों 


. का-विचार है कि हम इसे ग्रहण न करें । रस्तु, व्यय सहित यह निरसित दै । 


श्रावेदन निरसित 


Ns 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar a 
a 


g 
è 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and < 


et f 
- - 4६विधि पत्रिका १६५७ मोहम्मद समी आदि वि० श्रीमती सावित्री देवी एला उ 
; ° 3० न्या 


garg उच्च न्यायालय 
श्री वी० डी० भागंव--न्यायाधीश 4 


{ द्वितीय पुनरावेदन do ६६६ सन्‌ १९५०--फरवरी १४, १६५७ ) 


मोहम्मद समी आदि पुनरावेदकगण 
विरुद्ध i 
श्रीमती सावित्रीदेवी इत्यादि उत्तरादीगण 


© 


श्रौ एल० पी० निगम, सिविल जज, कानपुर के दिनांक ६-२-१६५० के विरुद्ध 
द्वितीय पुनरावेदन | 


३० प्र० ( श्रस्थायी ) भाड़ा नियंत्रण तथा श्राधिनिष्कासन अधिनियम, १६४७ , 
की धारा २ ( श्र ) स्थान--खुली भूमि संमिलित नहीं । खुली भूमि का पट्टा - पट्टाधारी के 
द्वारा बाद को भवन बना । भाड़ा नियंत्रण तथा श्रधिनिष्काशन अधिनियम लागू नहीं। 


खुली हुई भूमि, उ० प्र० भाड़ा नियंत्रण तथा अधिनिष्कासन अधिनियम फी धारा 
२ (श्र) में दी हुई स्थान” की परिभाषा में नहीं श्राती । wa: जब कि पट्टा खुली भूमि 
का था और भवन उसके पश्चात्‌ बना तो Fo qo ( ग्रस्थायी) भाझा नियंत्रण तथा 
> अधिनिष्कासन श्रधिनियम लागू नहीं दै | 


कृष्ण शंकर ae ` पुनरावेदक की श्रोर से 
- पी० एन० शुक्ल e.. उत्तववादी: ५. » 
श्री भागेव न्यायाधीश-- | 
» यह निष्कासन निर्माण हटाने और क्षतिषूर्ति के बाद से उद्‌भुत प्रतिवादी ie 
रावेदन है । प्रत्युचर यह था कि उन्हें दोषपूणं सूचना ( नोटिस ) मिली ओर वे त्र र 
नियम ३ सन्‌ १६४७ : So qo भाड़ा नियंत्रण तथा श्रधिनिष्काशन अधिनियम के दा. 
संरक्षित हैं छोर इसके अतिरिक्त और भी श्रमिकथन हैं। दोनो ही न्यायालयों ने तथ्य 
e क ३ [| 
/ उपपस्षियाँ दी हैं कि वादीगण स्वामी हैं, प्रतिवादीगण १० वष तक किराबैदार 
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सूचना ( नोटिस ) वेध दै ale यतः पट्टा खुली भूमि का है श्रतः उ० प्र० भाडा नियंत्रण 
तथा अधिनिष्कासन श्रधिनियम नहीं लगेगा | , & 


यह स्पष्ट दे कि वह भूमि, यदि वह खुली भूमि है तो 'स्थान' की परिभाषा में 
नहीं श्राती |. 


कै 
उस अधिनियम की धारा २ (श्र) में स्थान की परिभाषा इस प्रकार दी दे :-- 


` “स्थान! का श्रथ है किसी भवन वा भंवन-भाग में निवास वा श्रनिवास स्थान श्रोर 


स्पष्टतः यहाँ जो संपत्ति पट्टा की गई है वह खुली भूमि दै श्रौर उसपर भवन नहीं 
था | प्रतिवादी ने स्वयं कहा है कि भूमि लेने के पश्चात्‌ उसपर भवन बना श्रौर जब भूमि 
पट्टा हुई वह भवन नहीं था-वरन्‌ भूखंड | ऐसी दशा में भाड़ा नियंत्रण श्रोर श्रधि- 
निष्कासन अधिनियम प्रस्तुत वाद में नहीं लगेगा | बाद में उचित रुपेण डिग्री दी गई 
है । कोई ग्रन्य प्रश्‍न पुनरावेदन में संनिहित नहीं है। श्रस्तु पुनरावेदन व्यथ सहित 
qaza ( डिप्तमिस ) हुश्रा | किंतु पुनरावेदक को श्राज से चार मास का समय विवाद- 
ग्रस्त संपत्ति को रिक्त करने के लिये दिया. गया | 


पुनरावेदन श्रपास्त | 
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छ इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
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ट विरुद्ध 
उत्तर प्रदेश सरकार gee oe उत्तवादीगण . 


व्यवहार ( सिविल ) प्रकीर्णक लेख go ११६१ सन्‌ १९५५ - 
दिनांक ९-११-१९५६ 


भारतीय विधान अनुच्छेद २६५--पंचायत go go पंचायत राज अधिनियम 
( २६ सन्‌ १६४७ ) धारा ३७ उ० प्र० पंचायत राज नियम ( १६४७ ), नियम २२० 
२२१ श्राय पर वा मोटर-गाड़ी व्यापार पर करारोपण का अधिकार | 


पंचायत राज ग्रधिनियम में कोई अ्रनुबन्ध ऐसा नहीं है कि मोटर-गाड़ी व्यापार 
पर कर श्रारोपण किया जाय श्रथवा आय कर के रूप में प्रति रुपया एफ gar लिया 
जाय aaa कर जो किसी आजीविका या व्यापार पर लगाया जा सकता है वह ६) 
प्रतिवर्ष है | 


चाहे पंचायत राज नियम की धारा २२० श्रथवा २२१ ने ऐसे करों के श्रारोपण 

को श्रनुमति दी हो और उसे श्रनुिहित श्रधिकारी ने समर्थित कर दिया हो, यह कर , यी 
पंचायतराज अधिनियम के शक्त्यतीत ( अल्ट्रा वायरस ) है कारण कि विधानानुसार कर 

किसी विधायन के द्वारा ही आरोपित किया जा सकता है | धारा ३७, जो एकमात्र प्राधि- 

कार देनेवाली धारा है, से स्पष्ट है कि ऐसा कोई बैधानिक प्राधिकार नहीं दै | नियम, 
करु नहीं लगा सकता। २ es 
श्री जगदीश सहाय ्राथी की श्रोरसे ~ | _ 
: उचरवादियों के स्थायी वकील 
| आदेश 5 
यह विधान की धारा २२६ के श्रलुसार, माहेश्वरी प्रसाद, बस do ३२०) a 

> फाडिया.श्रौर मनपुरी के बीच चलती है, के स्वामी का > य. पत्र दै श्रमिकथनू % 
है ८८-७0. In Public Domain Gurukul Cantante Haridwar 

० ० 


© e 
A 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न 


‘ ६६ विधि पत्रिका १६५७. महेश्वरी प्रसाद वि० ३० प्र० सरकार इला० ३१ zaio 

आ a संपचि कर के रूप में उसे ३९) टाउन एरिया कमेटी फाडिया को 

| | आर उतना? ही टाउन एरिता कमेटी जसराना को और ४०) म्युनिसल बोड मैनपुरी को 

। देना होता है। 

इसके श्रतिरिक्त १६८।) त्रयमासिक मोटर-गाड़ी कर के रूप में उसे देना होता 

हे । प्रार्थी अपनी यात्रा में मुस्तफाबाद से होता gar जाता है यहाँ मोटरों के *ठहरने का 

स्थान है। प्रार्थी यहीं यात्रियों को उतारता श्रौर बैठाता है। प्रार्थी के कथनानुसार, 

_ जिस सड़क पर वह यह व्यापार करता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनपुरी की 21 मुस्तफाबाद 

et गाँव समाज ने २५०) श्रायकर प्रार्थी पर सन्‌ १९५१-५२ का लगाया है A २५०) Ale 
सन्‌ १६५२-५३ का लगाकर प्राप्त करना चाहता है | 

उन्होंने प्रार्थी की आय ६०००) श्राँकी है श्रौर एक श्राना प्रति रुपया टेक्स 

लगाया है । इस फर-निर्धारण से प्रपीड़ित होकर प्रार्थी ने जिला मैजिस्ट्रेट के सम्मुख 

पुनर्निरीक्षण, न्य श्राधारों में से एक इस श्राधार के साथ, उपस्थित किया कि पंचायत 

= |e राज की घारा ३७ तथा तदन्तगंत निर्मित नियम २२० के ngidit का पालन नहीं हुआ 


aS है और गाँव समाज ने श्रनुविद्वित श्रधिकारी की श्रनुमति पहले से नहीं प्राप्त की है 
1) जैसा कि अ्रधिनियमके नियम २२१ (२) में दिया 2 | ढिस्ट्रिकट मजिस्ट्रे ट ने श्रपनी दिनांक 
) १६-७-१६५५ की श्राहा से १६५१-४२ का कर परिहार ( रेमिट ) कर दिया श्रौर यह 
माना कि वैधानिक दर नहीं लगाया गया 2 | किंठु सन्‌ ५२-५३ का कर रहने दिया श्रौर 
ij पुननिंरीक्षण उत्सर्जित” ( डिसमिस.) कर दिया । उन्होंने यह भी माना कि गाँव समाज | 
र, | . का६०००)कीभायका करारोपण श्रधिक नहीं दै । ० i 
= = (२) प्रार्थी का कथन है कि जहाँ तक उसकी जानकारी है गाँव समाज ने 
; श्रनुविहित श्रधिकारी = इस कर के लगाने की श्रनुमति नहीं प्राप्त की है श्रौर साधारण 


! प्राप्त स्वीकृति न्यायानुकूल स्वीकृति नहीं माननी चाहिये श्रतः गाँव समाज का लगाया 
“| “हुआ कर विषि और विधान विरुद्ध है। १ 


| ~ | = ` (३) श्री दलेन्द्र शर्मा पंचायत राज इंसपेक्टर ने एक प्रतिशपथपत्र (काउन्टर 

> ऐकिडेविट ) निवेशित किया है। मुख्य उपकथनों के श्राधार  श्रमिलेख हैं--श्रौर इसके : 
र बहले सरकार के विद्वान वकील ने अभिलेख उपस्थित करने के लिपे श्रवसर माँगा था| - 
i sisi तक कोई अ्रमिलेख उपस्थित नहीं किया गया । मैं उस अभिकषन को सच | 
|) | | नहीं मान सकता | r Eaa ‘ 
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(४ ) प्रतिशपथ पत्र के अधिकथन ये हैं कि उपयु'क्त ब्यापार के श्रतिरिक्त mat - 
पड़े का भी व्यवसाय मुस्तफाबाद, में करता, है। गाँव समाज का एक श्रधिवेशन १२५ | 

१६५३ को हुआ जिसमें धारा २२१ पंचायत राज श्रधिनियम के sinia सन्‌ ५२-५३ के. | 
लिये कर लगाया गया और कर का दर एक ्राना प्रति रुपया निश्चित हुआ | 

aaa पास होने के पश्चात आपत्तियाँ माँगी गई site उन पर विचार किया गया 
श्रोर उसके पश्चात्‌ दर की पुष्टि दिनांक ७-७-५३ को हुई । अधिनियम के अनुसार श्रनु 
विहित अधिकारी पंचायत राज श्रधिकारी हैं जिन्होंने दर का समर्थन किया | कर निर्धारण 
के पश्चात्‌ कर-निधारण सूची गाँव समाज में लगा दी गई और डुग्गी पीट कर उसकी ˆ 
विसि की गई । सबको आपत्ति करने का अवसर दिया गया था और १४ जुलाई तथा 
२१ जुलाई के बीच ये आपत्तियाँ मांगी गई थीं। प्रार्थी की ओर से कोई श्रापत्ति नहीं 
हुई तो Ro पंचायत राज श्रफसर ने ७ अगस्त सन्‌ ५.३ को सूची का समर्थन कर fear | 

इसी आधार पर यह कहा जाता है कि श्रब प्रार्थी को कर निर्धारण के विरोध 
करने का अवसर नहीं रहा | किसी भी अवस्था में, यह भी प्रतर्क है कि इस संबंध में (> |... 
उपयुक्त ग्रधिफारिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने पुनरावेदन अपास्त ( डिसमिस ) किया -h 
गौर अब इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 

(4) मुख्य प्रश्‍न जो इस विषय में उत्पन्न होता है वह यह हेःकि गाँव-समाज 
को टैक्स लगाने का ्रधिकार है भी वा नहीं । तक के लिये, यदि हम प्रतिशपथ पत्र की 
बात मान भी लें कि धारा २२१ की सभी उपबंधों की प्रतिपूति कर दी गई थी तो क्या 
श्रनुविहित अधिकारी को गाँव समाज को टेक्स लगाने की श्रनुमति, जैसा कि लगाया गया | 
है, देने का माग खुला था | cs 
~ जहाँ तक गाँव समाज के कर लगाने के श्रधिकार का संबंध है वह धारा a 
३० प्रदेश पंचायत राज श्रधिनियम से परिसीमित दै । वह धारा आय पर कर लगाने का 
श्रधिकार नहीं देती | वाक्य खण्ड ( अ) न्यूनतम कर एक श्राना प्रति रुपये भू-राजस्व 
पर विधान करता है; वाक्य खंड (ब ) काइतकार द्वारा देय लगान पर, चाहे ag जित 
किसी नाम से पुकारा जाय, महत्तम एक श्राना प्रति रुपया कर का विधान करता gl 
- स्पष्टतः यह फर, भू-राजस्व का वा लगान का कर नहीं माना जायगा | 9 


वाक्य-खणड ( स ) में गाव समाज के श्रधिक्षेत्र के ग्र तगत व्यापार श्राजीविका 
^ वा दृत्तिघाळे-व्यक्तियो पर महत्तम ६) प्रतिवर्ष का विधान a | संभवतः यह कर्‌ र्ण 
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यी खण्ड { स ) के अंतगत लगाया जा सकता है। किंतु, यतः वाक्य खण्ड (द) Hay 
A- तथा» अयंत्रचालित गाड़ियों के स्वामिर्यो पर ,कर लगाने के लिये एक एयक विधान है 
के शत; जान पड़ता है कि व्यापार, श्राजीविका श्रथवा वृत्ति शब्दों में गाड़ी पर कर संमि- 

लित नहीं दै । वाक्य खण्ड (द्‌) में पञुग्रों तथा श्रयन्त्रचालित गाड़ियों पर कर का 
या विधान है | 2 
उँ वाक्य खंड (ई ) ( फ ) श्रोर (ज ) कर से संबंधित ही नहीं है । ये (फीस ) 
We gee रूप में हैं | इसी प्रकार (me) श्रौर ( जे) भी नहीं लगेंगे कारण कि ये 
री कर वैयक्तिक शौचागार तथा नाली श्रोर भवनों के कर हैं | श्रतः यह स्पष्ट है पंचायत राज 
पा एक्ट में मोटरगाड़ी के व्यापार पर श्रथवा श्राय करके रूप में एक श्राना प्रति रुपया कर 
al : लगाने का विधान नहीं है। महत्तम कर जो किसी व्यापार या श्राजीविका पर लगाया जा 


सकता है वह ६) प्रतिवर्ष है | 
i - (६) सरकारी वकील नियम २२१ के श्रंतगंत कर का समर्थन करते हैं । नियम 
में «= |= २२१ केवल मात्र धारा ३७ की उपधारा ( १ ) के वाक्य खण्ड ( ई ) श्रौर (एफ ) में 
या » शुल्क विधान का ्रभिदेश करता दै और, Sar कि मैंने ऊपर कहा है, वाक्य खण्ड (ई ) 


गौर (एफ ) नहीं लगेंगे कारण कि वे कर नहीं हँ । इसके श्रतिरिक्त ये शल्क हैं किसी 


a बाजार में बिके पशुश्नों की रजिष्टरी श्रथवा पशु बधशाला और शिविर भूमि के उप- 

कली योग के लिये हैं | 

a ` यदि धारा २२० तया २२१ में ऐसे करारोपण की श्रनुमति होती श्रौर श्रनु विद्वित | 
था | अधिकारी उसका समर्थन, किये होता तो भी वह कर पंचायत राज के शक्त्यतीत होता ° | 


i ` कारण कि, तिधानानुसार, कर किसी विधायन के द्वारा ही लगाया जा सकता | 
v | ० विधान के श्रनुच्छेद २६५ के AIAN, कर का श्रारोपण वा संग्रहण केवल विधि p 
a प्राधिकार से ही होता है । धारा ३७, - जो एकमात्र प्राधिकार देने वाली धारा है, के 
"४ संबंध में जो विवरण दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि कोई मी विधि प्राधिकार नहीं है | - 
2 > ( ७) ऐसी श्रवस्या में मेरा निर्णय है कि प्राथी पर गाँव समाज का कर लुंगाना 
इसके द्वारा प्रार्थी परे करारोपण आर जिला 
की ma को श्रमिखण्डित (AT) करता 


a 


= 


say शक्त्यतीत हैं और अवैधानिक हैं 
मैज्ञस्ट्रेट की दिनांक १६ जुलाई सन्‌ ४५ ( 
Ft हूँ। प्रार्थी, विपक्षी से अपना व्यय पाने का श्रधिकारी होगा । ne 

: श्रविदन m ^ 


न“ 
a a ८ 
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. ड्ल 


इत्तर प्रदेश राजस्य मंडल (बोर्ड आफ रेवन्यू ) 


° | 


श्री ए० न० सप्र , जूनियर मेम्बर, बोर्ड आफ रेबन्यू ° 
गोरसर सरपति, कतित, मिर्जापुर 
अभिदेश संख्या ३०७ से ३१० सन्‌ १६५५-५६ 
आदश पारित-दिनांक ५ माचे सन्‌ ५६ 
एडिशनल कमिश्नर बनारस डिवीजन द्वारा 


अक्तूबर २१, सन्‌ १९५६ ARE. ‘ 
चुन्नीलाल इत्यादि प्राथीगण . 
विरुद्ध 
शमशेर सिंह विपक्षी | 


So To काश्तकारी श्रधिनियम Fo १७ सन्‌ १६३६ धारा २७० तहसीलदार का 
निष्काउन की आज्ञा देना जब्र कि वह असिस्टेंट कलक्टर द्वितीय श्रेणी के थे ” |" 
श्रधिकार-प्रहण को आज्ञा उस समय दी जब कि उनको प्रथम श्रेणी के श्रधिकार मिल "| 
चुकै--धारा २७० के श्र तगत जिलाधीश के यहाँ पुनरावेदन न हो सकेगा | 
e जिस अवस्था में कि तहसीलदार ऋणी के निप्कासन करने की श्राज्ञा देते 
समय ग्रसिस्टेंट कलक्टर द्वितीय श्रेणी के थे किंतु जब्र श्रधिकार ग्रहण का समय श्राया तो 
उस समय वे असिस्‍टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी का श्रधिकार प्राप्त कर चुके थे-तहसीलदार 
की श्रधिकार ग्रहण की आज्ञा के विरुद्ध धारा २७०, 3० प्र काइतकारी श्रधिनियुम, , 
१६३६ के अ्रन्तगत पुनरावेदन नहीं हो सकता | 


= 


So go जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था श्रधिनियम १ TIREN at 
धारा २०-श्रधिवासी के श्रधिकार का लाभ निष्पादन प्रक्रिया में दिया “जा सकता है a 
निष्पादन संबंधी प्रक्रिया तथा निष्पादन समथ ज्ञा, पर ठीक श्रथ में डिग्री नहीं, म॑ कोई 


æ = 


अन्तर A होना चाहिये। ककी 
धारा २० के अनुसार श्रधिवासी के अधिकारों का लाम डिग्री निधादन के सी 
निष्यादन-प्रक्रिया में दिया जा सकता है। निष्पादन की प्रक्रिया में तथा उस श्रो 
के निष्पादन में कोई विभेद नहीं करना चाहिये भो निष्पादन का गुण रखती हो १९ wie | a द 

/ शब्द डिग्री नो wana तूह्दी आती जत्र तक कि श्राज्ञा किसी ऐसी धारा के श्र तए र 
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| गई है जिसपर बोर्ड के विचारानुसार धारा २४ ज० 3० श्रविनियम पाश्चाचदर्शी 
प्रभाव रखेगी | 
जमीदारी उन्मूलन तथा भूमिधुधार ग्रधिनियम १ सन्‌ १६५१ धारा २० (अ ) 

( २ )--निदहित होने की तिथि पर ऋणी का शिकमी--केवल निष्कासन की डिग्री पारित 
होने से उनका श्रविकार समाप्त नहीं होता-निहित होने की तिथि के TAT वास्तविक 
श्रधिकार की उपलब्धि श्रधिवासी के श्रधिकार की ( श्रक्रश्रल ) प्रोदूमूति । ` 

` जब धारा २० (श्र) (२) के श्रनुसार निहित होने की तिथि पर ऋणी शिकमी 
ड R तो केवल मात्र डिग्री के पारित होने से उनका श्रविकार ana नहीं होता वरन्‌ केवल 
वास्तविक निष्कासन से ही समाप्त हो सकता है | जब कि वात्तविक श्रधिकार ania 
निहित होने की तिथि के बाद भी नहीं हुआ, ऋणी लोग शिकमी र्द गये जिनके पच्च में 
श्रधित्रासी का श्रधिक्रार उपार्जित ga | पुनर्निरीक्षण--हृस्तक्षेप--ऋणी को श्रविवासी 
अधिकार प्राप्त और निष्काशन के योग्य नहीं तहसीलदार का डिग्रीदार को श्रधिकार 
शेन =. दिलाना ठीक नहीं | चाहे कलक्टर के यहाँ श्रपील wan मी हो तो मी पुनरावेदन में 
~, बोर्ड तहसीलदार की श्रवेध श्राज्ञा में हस्तक्षेप नहीं करेगा | 


ल 
जत्र कि तहसीलदार की मूल श्राज्ञा, जिसके द्वारा डिग्रीदार को श्रधिकार समर्पित 
ते हुआ, टीक नहीं दै इस कारण कि ऋणिगण, श्रधिवासी श्रधिकार मिल जाने के रण, 
निष्कासन के योग्य नहीं ये तत्र जिलाधीश के यहाँ श्रपील चाढे युक्त ai ata हो ale 
र एक श्रवेध बात के पुरस्थापन के लिये पुननिरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं करेगा | 
y | 4. १६५० आर: Bo को निर्भरता ली गई 22% 
a, oft हरिशंकर, एडवोकेट Zz प्रार्थियों क जि 
शी थी रामसूरत सिंह, एडवोकेट sen विषक्षियों के लिये 
है श्री ए० एन? संपू, IAAT मेम्बर ( कनिष्ट सदस्य ) 
ई ; eS बनारस के श्रतिरिक्त कमिश्नर की mat दिनांक मार्च ५, 1६५६ 
= | = से उद्‌भूत ये चार पुनर्निरीक्षण हृं। पुनर्निरीकषणा्थी-धारा १७५ उ० प्र Haart 
A श्रभिनियम के अंतर्गत चारों वादों में डिग्रीदार है । इन वादों में स्या ने दो तिथियाँ 
| ० : रीयी। 
i में maja दिसम्बर ८, १६४५ तया mia ६, १६४९ में उसके og में डिग्री दे दी थी | 
i ` बिपद्धिय के बिना उपस्थित हुए, तहसीलदार ने विपद्धियों के निष्कासन की शाहा दे दी । 


| का ६. न्‌ १६ ५० 


= A a f 
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~ २&.व्रिधि पत्रिका १६५७ gaa इत्यादि fro शमशेर fie उ० go tnte 


निष्पादन की प्रक्रिया, शासन की साधारण स्थगन श्राज्ञा से स्थगित हो गई | स्थगन ag, " 
के उठते ही डिग्रीदारों ने एक बार फिर श्रधिकार प्राप्ति के लिये सन्‌ १६५९ ल 
पत्र द्विया और न्यायालय ने डिग्रीदारों की ११ जुलाई सन्‌ ५३ को अधिकार S 
राज्ञा दे दी | डिग्रीदारों द्वारा प्रचालित निष्पादन प्रक्रिया निहित होने की तिथि पर चाढु 
थी । ११ भुलाई सन्‌ १६५३ की डिग्रीदारों को अधिकार ग्रहण की mar के Pree 
जिलाधीश के थहाँ पुनरावेदन हुआ । जिलाधीश ने ऋणियों के चार पुनरावेदन- जुलाई 
१६, १६५६ को मान ( एलाउड ) लिये । पुनरावेदन के प्राथी -डिग्री दारगण, 
११ जुलाई सन्‌ १६५३ की श्रधिकार ग्रहण की तहसीलदार की ्राज्ञा के उत्सादन करने बाली " 
इस आज्ञा का विरोध कर रहे हैं । जिलाधीश ने डिग्रीदार को अधिफारग्रहण कराने वाली 
तहसीलदार कीश्राज्ञा को यह कहकर उत्सादित कर दिया कि प्रतिवादियों की यह ्रापत्ति कि 
वे अधिवासो का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं अवश्य ही श्रभिमावी ( मस्ट प्रिवेल ) रहे | 
अतिरिक्त कमिश्नर ने वादों को इस श्रभिस्ताव ( रिकमंडेशन ) के साथ भेज दिया है कि 
पुननिरीक्षण के ये प्रार्थनापत्र निर्वल हैं और उत्सर्जित ( डिसमिस ) कर देने योग्य हैं। L 

(२) प्रार्थियों के विद्वान वकील के दो मुख्य आग्रह उपस्थित हुए है । उनका 
आग्रह प्रथम यह है कि जिलाधीश के यहाँ पुनरावेदन योग्य नहीं है और दूसरे यह कि 
seat के निष्कासन की तहसीलदार की ११ जुलाई सन्‌ १६५३ फी ग्राज्ञा श्रन्तिम हो 
चुकी दै wa: जप्रीदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था नियम ४ और ५ की दृष्टि से ऋणि- 
गण श्रधितरासी ग्रधिकार के लाभ की ग्रध्यर्थना ( क्लेम ) नहीं कर सकते | 
(३) ऋणियों ने जिलाधीश के समच तहसीलदार की ११ जुलाई सन्‌ १३ की 

रज्ञा के विरुद्ध जो पुनरावेदन,निवेशित किया है, उसका धारा २७० 3० प्रश काश्तकारी * . 
श्रधिनियम के अन्तर्गत होना श्रमिप्रेत 21 यहाँ यह कहा जा सकता है कि तहसीलदार 

, जिन्होंने ऋषियों के निष्काशन की श्राज्ञा दी, निष्काशन की श्राज्ञा देते समय अ्रतिस्टेंट 
कलक्टर द्वितीय श्रेणी थे और जब ११ जुलाई सन्‌ ५३ को उन्होंने श्रधिकार ग्रहण श 
आज्ञा दी तो उस समय उनको असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी का श्रधिकार सिल डका 
था । जैसा कि ऊपर कहा गया है कलक्टर के यहाँ पुनरावेदन ११ जुलाई सन्‌ ५२ ue 
grat के विरुद्ध था जो कि तहसीलदार ने असिस्‍टेंट कलक्टर प्रथम मणी oy 
दी. थी | weg पुनरावेदको के विद्वान वकील का यह विवाद कि धारा २७० में पुनरावेदन, : 
dart ( मेनदेनरेबुल ) नहीं है प्रत्यक्षतः ठीक है और निश्चय ही बन un 


a we'd र्‌ वेशित हु i है, 
? प्रिवेल > | धारा के aga SDa भात्र से, जिवके श्रन्तगत पुनसवेदन निवेशि र 
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Tis | पुनरावेदन का AQA हो जाना श्रावश्य क नहीं ty यदि पुनरावेदन किसी ओर agia 

T |, केह्मन्तगतश्श्रा जाता दै । यह प्रश्न विचारणीय 2 कि, जिलाधीश के समच पुनरावेदन ~ 
की चम-पुनरावेदन ( कम्पीटेट ) उ० प्र काइतकारी श्रधिनियम की धारा २७१ ( २,) के 

लू अनुसार माना जाय कि नहीं | पुनरावेदक के विद्वान वकील ने यह उक्ति उपस्थित की है 

A कि जिलाधीश के यहाँ का पुनरावेदन धारा २७१ (२) के सीमास्तगंत नहीं, माना जा 

$ सकता 1 विवाद यह है कि पुनरावेदन धारा ४७व्य० प्र संहिता के ग्रन्तर्गत नहीं दै 
l, कारण कि धारा ४७ को 2 श्राकर्षित किया जाता है जत्र किसी वाद के cat में डिग्री 

vo ` क्ले निष्पादन, उन्मोचन ( faqs ) तथा निस्तारण ( सेटिस्फेक्शन ) के संबंध का प्रश्न 

i उपस्थित होता है | पुनरावेदषों के विद्वान वकील के श्रनुरोध के श्रनसार तहसीलदार के 

के ang की प्रक्रिया, जो ऋणियों के विरुद्ध निष्काशन की श्राज्ञा के रूप में समाप्त हुई, वह 

| वाद के स्वरूप में नहीं था ओर जो श्रन्तिम श्राज्ञा हुई वह शब्द “डिग्री? के श्रन्तर्गत नहीं 

के श्रातो | इस युक्ति का समर्थन काश्तकारी श्रधिनियम के संबंधित श्रनुवन्धों धारा १७५, 


lems ( १७८, १७६ के अ्रभिदेश से किया गया । पुनरावेदक के विद्वान वकील ने विरोध किया 
iT | _ कि जिव अवस्था में काशतकार उपस्थित होकर निष्काशन की उपयुक्तता के संबंध में विरोध 
करता है, केवल उसी श्रवस्था के लिए १७६ (२) में विधान है कि धारा १७५ के 
| अन्तर्गत का प्रार्थनापत्र, वादपत्र हो जायगा श्रोर वह विषय वाद के रूप में चलेगा | इस 
- विषय में निष्कासन की उपयुक्तता का काइतकारों की श्रोर से विवाद नहीं दै ate बिवाद 
यह है कि धारा १७६ से यह परिणाम निकलता है कि तहसीलदार की आज्ञा, जिसके द्वारा 


A 


jl क्रणियो को, निश्चित अवधि के भीतर, काश्तकारों के उपस्थित न होने के कारण, निष्कासित. 
t | «किया गया है, डिग्री नहीँ हो सकती रौर न प्रक्रिया के पश्चात्‌ की वह श्राज्ञा होगी जो एक ” 
, | वाद माना ज्ञाय। adai के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उन्होने घारा १७५ के 

3 | अन्तर्गत वाद चलाने के लिये वादपत्र नहीं निवेशित किया Ale वस्तुतः वादपत्र की 

t कोई आवश्यकता नहीं थी कारण कि घारा १७५ में केवल प्राथनापत्र के निवेशित करने 

j T की AARM होती R । र 
|? कु ° यदि वाद नहीं था तो श्रविकार ग्रहण की प्रक्रिया धारा ४७ के dana नहीं राती 

i श्रौर यदि डिग्री निष्पादन की क्रिया नहीं थी तो ३० प्र० क्राइतकारी श्रधिनियम की 

r धारा २७१ ( २) ऋणी को पुनरावेदन का श्रधिकार नहीं देती । धारा २७१ (२) में 


दी गई ग्राज्ञा का होता है अकि वह श्राज्ञा 
कटर की हो । ae mat जिसके -Aaga ^ 


ina ` पुनरावेदम, धारा ४७ व्य० प्र० संहिता में 


= ~ ` 

`  असिस्टेण्ट कलक्टर प्रथम श्रेणी वा कलः 
od z 
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वेदन जिलाधीश के यहाँ हुआ वह अ्रनिवर्त्यंतः , ( श्रनडिनायवेली ) असिस्टेगट कल.” 
रणी की आज्ञा थी । प्रश्‍न श्रव . यह है कि क्या यह आज्ञा धारा Ree 
संहिता में वर्णित आज्ञा है | pes 
(४) धारा ४७ व्य० प्र० संहिता, शन्द्स; और ठीक ग्रथ में--जैता फि पुनरा- 
वेदक के ,विद्वान वकील का कथन है--तभी प्रयोग में आता है जब किसी वाद के दोनों 
पक्ष > बीच eu के निष्पाकन, उन्मोचन तथा निस्तारण के संबंध का प्रश्‍न उठता है। 
sanit के Fen वकील के So qo काइतकारी श्रधिनियम की धारा १७६ क्रे श्रनु- 
सार तक करने में बड़ा बल प्रतीत होगा कि प्रक्रिया तब तक बाद का रूपन ग्रहण ' 
करेगी जब तक फाइतकार श्रपने निष्कासन की संभाव्यता ( लाइबेलिदी ) का विरोध करने 
के लिये उपस्थित नहीं होता और बाद सब डित्रीजन के प्रभारी ( इंचाजं ) ग्रतिस्टेण्ट 
कलक्टर : के पास निस्तारण के लिये नहीं भेज दिया जाता | यदि धारा 
१७५ में केवल प्रार्थनापत्र की ग्रावश्यकता है तो धारा १७५ की प्रक्रिया 
को वाद मान लेना कठिन होगा जब तक कि ये प्रतिबंध पूर्ण नहीं हो जाते कि निष्कासन 
की संभाव्यता कलक्टर फे पास निर्णय के लिये भेजा गया है। यदि प्रक्रिया वाद की == | 
दृष्टि से नहीं देखी जा सकती सो अंतिम आज्ञा शब्द डिग्री के sada आती हुई नही £ 
जान पड़ती | व्य० प्र० संहिता की धारा २(२) में जैसी डिग्री की परिभाषा दी गई 
है--डिग्री, श्रधिनिणंय ( ऐडजुडीकेशन ) की यथाविधि ( फार्मल ) श्रमिव्यक्ति ( एक्सप्रे- 
शन) है जो बाद के सववा किसी एक प्रतिवादग्रस्त विषय का निश्चय पूर्वक निर्धारण 
करती है। यदि प्रतिक्रिया शब्द बाद? के श्रंतर्गत नहीं श्राता तो ग्रंतिम श्राज्ञा डिग्री 
नहीं हो सकती | श्रतः यह साध्य मुझे ठीक जान पड़ता है कि कलक्टर के यहाँका | 
पुनरावेदन धारा २७१ (२) के ग्रंतगंत ठीक पुनरावेदन नहीं था alt यदि तहसीलदार | 
«की श्राज्ञा डिग्री नहीं थी और धारा २७१ (२) के अंतर्गत पुनर्वाद ग्रक्षेम था तुन 
... थह नहीं माना जा सकता कि ऋणियों ने जो पुनरावेदन कलक्टर के यहाँ किया था) 
हो सकता था, कारण कि कलक्टर तहसीलदार की मूल श्राज्ञा के विरुद्ध पुनरावेदन सुनने: है 


के समर्थ श्रधिकारी थे | 
o( 4) यद्यपि मेरे सामने कह पथ पकड़ा गया है कि तहसीलदार 
_ “डिग्री नहीं थी, ग्रह उपयोगिता पूर्वक कहा जा सकता है कि तकं की यह धारा oF 
ag से सर्वथा असंगत हैं जो कलक्टर के सामने किया गया था जिन्होंने निष्कासन es 
आज्ञा को डिग्री माना था | यह मानते हुये कि यह तक उपस्थित हुआ था किडिग्रीके , 


o a 5 हि gñ 

` साथ ही शिकभी की संविदा समाप्त हो गई ग्रस्तु, पुनरावेदकगण श्रधिवासी का (शि 
\ 
£ 


की मूल ज्ञा 7 
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३२ विधि पत्रिका १६५७ चुन्नीलाल इत्यादि वि० शमशेर सिंह 3० प्र० useaa 


` कारं नही प्राप्त कर सकते ये । कलक्टर के सामने की यह तर्क वस्तुतः प्रश्‍न के वैधानिक 
छमता से ang विशेष संबंध adi रखता, पर श्रे यह भी कहा जा सकता है कि प्रक्रिका 
स्थगित भी की गई थी कारण कि उन्हें निष्पादन की प्रक्रिया माना गया था | 
(६) यद्यपि तहसीलदार की निष्कासन की ग्राज्ञा दावे की डिग्री न हो, मुझे 
ऐसा विदित होता है कि ग्रमी भी यह लड़ा जा सकता है कि ग्रावेदक धारा, र* २ ) 
कें अर्थ. में डिग्रीदार है | डिग्रीदार वही व्यक्ति नहीं होता जिसके पत्त मॅईडिग्री दी गई - 
हो | यह वह श्रादमी भी हो सकता दै जिसके पन्च में निष्पादन योग्य श्राज्ञा' प्रदान की 
ˆ गई हो । पुनर्निरीच्षण के प्रार्थी ने ऋणियों के निष्कासन की श्राज्ञा प्रात कर at 2 | 
निस्संदेह, यह ma निष्पादन योग्य 21 मुझे प्रतीत होता दे कि क्या निहित होने की 
तिथि पर निष्कासन की ater कार्यान्वित करने की जो प्रक्रियाएँ चल रहीं थीं डिग्री के 
निष्पादन की प्रक्रिया थी या नहीं; उन्हें निश्चित ही निष्पादनयोग्य श्राज्ञा, जो निष्पादन के 


लिये प्रस्त की गई थी, की प्रक्रियाए हैं ऐसा मानना चाहिये | 
(७) यह मुझे दूसरे प्रश्न पर लाता है कि क्या To उ० तथा Yo go श्रविनियम 


~~ की धारा २० के श्रनुसार ग्रधिवासी-अघिक्कार का लाभ दिया जा सकता है या नहीं केवल 


डिग्री के निष्पादन की प्रक्रिया में ही नहों वरन्‌ निष्पादन योग्य श्राज्ञा 
की प्रक्रिया में भी, जो ठीक aa में डिग्री नहीं 21 बोडं का दृष्टिकोण स्पष्टतः 
व्यक्त है कि धारा २० के अनुसार अधिवासी - श्रधिकार का लाम, डिग्री 
के निष्पादन से aqua निष्पादन-प्रक्रिया में दिया जा सकता है, मैं उनमें से एक हूँ जिसे 
डिग्री निष्पादन प्रक्रिया तथा निष्पादन योम्य आज्ञा, जो ठीक वर्ष में डिग्री शब्द में वद्दी 
आती, में विमेदकरण की आ्रावज््यकता नहीं जान पड़ती जत्र तक कि वह श्राज्ञा ऐसी घारा 
gada दी गई छो,लिंतमें, बोर्ड की दृष्टिकोण से, To ३० श्रधिनिकम की धारा २० 


का पाश्राउदरशी प्रयोगं हो | उ 
(.८ ) विपक्षी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत एक प्रश्न क समच मेरे उपयुक्त. _ 


` विचारों की बैवता और महत्ता नहीं रंह जाती | वह यह दै कि किसी भी रूप में ऋणिगण 
निहित होने की तिथि में; धारा २० ( श्र ) के अनुसार शिकमी ये । केवल डिग्री पारित 
+ - होने से उनके शिकमी अधिकार पर क्षति नहीं पहुंचती बरन, वास्तविक निष्कासन के 


n 
परिणाम स्वरूप ही वह समाप्त हो सकती है । वास्तविक श्रधिकार ग्रहण निहित होने की” - _ 


पश्चात की तिथि पर भी नहीं संपन्न हुई है श्रत; निहित होने की तिथि पर वें शिकमी रह 


` गये जिनके qa में श्रबिवासी अधिकार प्रोद्मूत (AR) हो सकता या | ४. | 
० ० (६) ज० 3० अ्रधिनियम के नियम के श्राधार पर उपसंहरण ( श्रेबेटर्मेट ) के 
वन्न . 


« 


a 
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gee -रेरे,विधि पत्रिका १९५७ चुन्नीलाल इत्यादि वि० शमशेर सिंह So qo राजस्वमंड 
ल 


E Es उठाये गये तक का, मेरी 'सम्मति में, कोई संबंध नहीं है और वह प्रार्थी के 
¬ पद को कुछ सहायता नहीं देवा. । प्रश्न ,नियमांतर्गत उपसंहरण से नही देवि | 
२० “र So तथा Yo go अधिनियम को प्रयुक्ति से है | यह प्रश्‍न कि धारा २७ आह 
हा ay नहीं मुझे ज० उ० अ० के नियम ४ और ५ से स्वतंत्र प्रश्‍न प्रतीत होता pe. 
यह सर्चे छे कि आवेदक के विद्वान वकील औचित्य पूर्वक निवेदन कर सफते हैं कि 
निष्कासन की राज्ञा किसी बड़े न्यायालय द्वारा श्रपरिवर्तित रह जाने के कारण ग्रन्तिम 
आज्ञा हो गई है और यह कि उसी कारण वह आज्ञा नियम ५ (२) जज न ४ 
के अपवाद में आयेगी | आवेदकों के विद्वान वकील भी नियम ५ (३ ) पर अपने तुर्क फो. ˆ F 
धृत करते है ओर निवेदन करते हैं कि यदि कोई वाद या प्रक्रिया नियम ४ के वाक्य- | 
खंड ४ के अनुसार स्थगित हो, जैसा कि इस वाद में हुआ है, तो वह प्रक्रिया काइतकारी ':०.- 
अधिनियम के उपबन्धों के श्रनुस'र निर्णीत होनी चाहिये । मैं समझता हूँ कि इस नियम | 
का इतना ही अर्थ है कि यदि उपनियम ( २) के अनुसार उपसंहरण ( श्रवेटमेंट') नहीं 
हुआ है तब जो अपेक्षित है वह यह है कि नियम ४ वाक्यखंड ४ के श्राधीन स्थगित प्रत्मेक * | > 
प्रक्रिया चाळू रहेगी और काश्तकारी अधिनियम बवा लैंड रेवन्यू के अनुसार, जैसी देशा T 
हो, निर्णीत होगी । दूसरे शब्दों में यह कि वह उपसंहरित (ade ) नहीं होगी वरन्‌ ` 
काइतकारी अधिनियम के उपलब्धो के अनुसार निर्णीत होगी | ऐसी प्रक्रिया के, go qo 
ˆ कारतकारी अधिनिया के अनुसार, निर्धारण में हम ज्ञ० उ० तथा भूमिसुधार अधिनियम 
के धारा २० पर भी विचार कर सकते हैं यदि प्रक्रियायें ऐसी हैं जिसमें धारा २९ का 
उपयोग पाश्चात्तदर्शी है। 
(१०) अन्त में विपक्षियों की ओर से कही गई बात Ugh विचार करना IE” ` 
गया जो मुझे बहुत तथ्यपूर्ण जान पड़ता है, अर्थात्‌, जत्र कि श्रधिकार दिलाने वाली y 
= तहसीलदार को मूल आज्ञा ही ठीक नहीं थी, कारण कि श्रधिवासी श्रधिकार उपलब्ध | 
` कर लेने के कारण ऋणीगण निष्कासन के योग नहीं रह गये थे, तब यदि'जिलाधीश के 
5. यहाँ का पुनरावेदन समर्थ न भी हो तो भी बोड पुनर्निरीक्षण में एक अवैधानिक गछ 
के प्रत्यास्थापन के लिये हस्तक्षेप नहीं करेगा | इस प्रश्‍न पर, भजनलाल वि० दशन ma 


_ „का प्रमाण मुझे दीक ही श्रमिदेशित हुआ है ( १ ) |. = | 
{ (११) परिणाम यह है किये पुननिरीक्षण की याचिकाएँ विफल a हु 01 
प्रत्येक वाद मेंटूव्यय तथा वकील के १० ) es सहित, उत्सर्जित ( fratra) x हु -, 2 
9 Ms. eb ee - आवेदन SSE 
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विधि पत्रिका के नियम "ee . >> 

7 (१) “विधि पत्रिका? का वार्षिक, पाण्मुशसिक-श्रोरू त्रेमासिक शुल्क क्रमश; १०), 
१॥)'श्रौर Sun) है; एक प्रति का मूल्य १) दै ।' शुल्क मनीश्रा्डर या dto पी० द्वारा देक 

। ` है | वी० पी» से मँगाने में डाकव्यय अतिरिक्त लगेगा | . f 


(२) शुल्क मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, “विधि पत्रिका” विभाग, वार gig? 


, / a 
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| के पते से ग्राना चाहिए | j 

| ( ३) “विधि पत्रिका” प्रत्येक सौर मास के श्रंतिम सप्ताह में wala प्रत्येक 

| , अँगरेजी मास के दिनांक १५ तक प्रकाशित होगी | 

| © (४) “विधि पत्रिका” में विधि संबंधी लेख तथा विधि विषयक पत्रों, पुस्तकों 

| ग्रादि की समालोचनाएँ भी प्रकाशित होंगी । समालोचनाथ पुस्तकों की दो प्रतियाँ श्रानी 
चाहिए | लेख, समालोचनाथ पुस्तकें आदि संपादक, “विधि पत्रिका”, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाशणसी--१ के पते से भेजनी चाहिए | 


| 
मिखारीदास ग्रंथावली 
संपादक--श्री पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र 
भिखारीदास रीतिकाल के ग्रंतिम श्राचार्यो में विशिष्ट ्राचाय और कवि हो गए 


| z र. इनके दो ग्रंथ काव्यनिणय ओर छुंदाणंव बहप्रचलित ग्रंथ रहे है। फिर भी इन प्रौं 
र के वैज्ञानिक ओर दमी क संस्करण नहीं ये । श्राकर-अंथमाला के श्रंतगंत मिखारीदासजी 
à $ 


के चारो साहिर ग्रंथ रससारांश, श्गारनिणंय, छुंदाणंव तथा काव्यनिणंय का वज्ञानिक * , 


A 

\ संपादन श्राधुनिक पद्धति पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रत्येक अथ के पाठांतर पाद“ 

| टिप्पणी में यथालब्ध हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों के आधार पर दिए गए हैं। परिशिष्ट ५८ 
4 में प्रतीक ग्रंथ के Sat की प्रतीक सूची और प्रत्येक में प्रयुक्त शब्दों के श्रथों का विर्स्तृत Pz 


कोश भी दिया गया है। संपादक ने ARAH संपादन-सामग्री और संपादनशुँली का 


श्र्डसंधानपूर्ण विवेचन किया है । पहले खंड में लगभग चाई सौ एष्टो में रससारांश,,  “ 
२०० पृष्ठा में केवल काव्य: . 


| 
| शृङ्गारनिर्णंय और छदाणंव संकलित हैं | दूसरे खंड में लगभग 
। निर्णय है | मूल्य प्रथम खंड wll), द्वितीय खंड प्रस म | fre on 
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